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 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 POPULATION  OF  TRIPURA

 *781.  SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  :  Will  the  Mi  af ALOLe प "1९21"  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state

 a)  the  population  of  Tripura  State  prior  to  the  ormation  of  Bangladesh  and  the

 population  of  hill  tribes  and  non-hill  tribes  out  of  it  separately;

 b  the  present  population  of  the  above  State  and  the  population  of  hill  tribes  and
 non-hill  tribes,  separately;  and

 (c)  the  number  of  refugees  in  the  State  on  the  day  Bangladesh  came  into  existence
 and  their  number  at  present  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a)  According  to  1971  census,  the  population  of  Tripura
 State  as  on  Ist  April,  1971  was  1,556,342.  Of  them  450,554  or  28.95%  belonged  to  the

 available).
 Scheduled  Tribe  (The  break-up  of  population  by  hill  tribes  and  non-hill  tribes  is  not

 (b)  Information  is  not  available  since  the  next  census  is  due  in  1981.

 (c)  The  number  of  migrant  families  in  Tripura  on  25th  March,  1971,  was  75,710.
 In  addition,  13.82  lakhs  refugees  entered  Tripura  between  25th  March,  1971  and  December,
 1971  and  almost  all  of  them  have  returned.  The  number  of  migrant  families  as  on  31st
 December,  1977,  is  75,571.
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 SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  :  It  has  been  stated  in  the  reply  that  the  num-
 ber  of  migrant  families  was  75,710  and  in  addition  13.82  lakhs  refugees  entered  into
 Tripura  upto  1971  have  returned.

 The  Government  of  Tripura  says  that  the  refugees  do  come  from  the  Bangladesh
 daily  and  still  are  coming  in  such  a  large  number  that  it  has  badly  affected  their  economic
 structure.  Recently  the  Estimates  Committee  of  the  Lok  Sabha  had  gone  to  Tripura  to
 discuss  the  problem  about the  rural  unemployment  and  it  was  stated  by  the  of

 Tripura  that  refugees  from  Bangladesh  are  still  coming  there  in  large  number  and  there
 is  no  arrangement  to  check  it...

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  अप  तो  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  ।

 SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  :  The  Government  says  that  at  present  only
 75,571  refugees  are  residing  there.  ‘But  according  to  the  Government  of  Tripura  the  num-
 ber  of  refugees  is  more  than  that  and  they  nave  no  power  to  stop  them.

 The  refugees  are  still  coming  in  the  Tripura  State  from  ‘Bangladesh  and  they  stay  in
 Tripura.  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  under  what  law  or  the power
 Central  Government  can  stop  them.  What  has  Government  to  say  in  this  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH)  Some  refugees
 are  coming  from  Bangladesh  to  Assam,  Tripura  and  West  Bengal  also,  although  their
 number  is  very  small.  This  is  a  common  problem  which  is  not  limited  to  Tripura.  The
 steps  proposed  to  be  taken  in  matter  are  under  consideration  of  the  Government.

 SHRI  SOMJIBHAI  DAMOR  :  The  refugees,  who  have  come  in  Tripura  from  Bangla-
 to  take  in  this desh,  are  exploiting  the  Adivasis.

 9
 What  steps  Government  propose

 regar

 SHRI  DHANIK  LAL  MANDAL  :  The  refugees  have  come  in  Tripura  from  Bangladesh
 and  they  are  continuously  coming  there  since  1947.  About  69,000  families  came  between
 1947  and  1958  ‘and  about  6,000  families  came  between  1964  and  1971.  Thus  the  total

 comes  to  75,751  families.  The  persons  who  came  after  25th  March,  1971  i.e.  the  ay
 on  which  Bangladesh  came  into  being  have  returned,  Therefore,  the  families  which  came
 between  1947  and  1971  have  settled  there  and  this  state  of  affairs  has  affected  their  economy
 as  the  hon.  member  says.  Keeping  all  this  in  view  the  Central  Government  helps  the
 Government  of  Tripura  so  that  their  burden  may  be  minimised.

 अआर ०  Alo  za  समिति  को  सिफारिशों  का  क्रियान्वित  किया  जाना

 *793  श्री  ata  राथ  ह क  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछली  सरकार  ने  बंगाल  फिल्म  उद्योग  की  समस्या  का  पता  लगाने  के  लिए

 प्रार०  te
 दत्त  समिति  नियुक्त  की  थी  ;

 उस  समिति  की  सिफारिशें  कया  हँ  ;

 क्या  पिछली  सरकार  ने  उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  ak

 यदि  तो  क्या  वर्तमान  सरकारਂ  उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  चाहेगी  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल
 कृष्ण

 meat) :
 :

 हां  ।

 से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया गया  है



 29  1900  मौखिक  उत्तर

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  के  फिल्म  उद्योग  की  समस्याश्रों  सम्बन्धी  श्रार०  सी ०  दत्त  समिति  ने

 लिखित  सिफारिशें  की  थीं

 (1)  हम  सिफारिश  करते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  सिनेमाघरों  की  कमी  को  दूर  करने  और

 alan  भारतीय  प्रयास  के  रंग  के  रूप  में  राज्य  में  निमित  फिल्मों  के  प्रदर्शन  को

 जनक  बनाने  के  लिए  सावैजनिक  क्षेत्र  में  पर्थाप्त  पूंजी  वाला  एक  व्यापक  निगम  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  श्रौर  उसकी  फिल्मों  के  आयात  श्रौर  संभाव्यता  उनके  निर्यात  का

 भी  ्रायातित  फिल्‍मों  के  वितरण  सिनेमाघरों  के  सीधे  ही  या  गैर  सरकारी

 पार्टियों  के  सहयोग  से  निर्माण  का  कार्य  सौंपा  जाना  इस  प्रकार के  निगम  को

 mat  पूंजीगत  संसाधनों पर  ही  अपितु  उन  लाभों  पर  भी  निर्भर  करना  चाहिए

 जो  उसको  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  दिए  जाने  वाले  धन  से  प्राप्त  हों  ।

 (2)  पश्चिम  बंगाल  के  फिल्‍म  उद्योग  की  अन्य  इच्छुक  पार्टियों
 के  सहयोग  से  aaa  क्षेत्र

 में  एक  रंगीन  फिल्‍म  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  की  योजना  एक  सक्षम

 ata  निकाय  द्वारा  तैयार  की  गई  संभावना  रिपोर्ट  के  श्राधार  पर  विचार  किया

 जाना  चाहिए  ।

 (3)  कलकत्ता  की  सादी  फिल्‍म  faaraa  प्रयोगशालाश्रों  भ्रौर
 स्ट्डियो

 के  स्वामित्व  वाली

 वर्तमान  फर्मों  के  एकीकरण  श्रौर  इन  सुविधाश्ों  का  श्राधनिकीकरण  ,  समूचित

 रक्षण  भ्रौर  प्रबन्ध  करने  के  लिए  aaa  क्षेत्र में  एक  कम्पनी  बनाने
 के  प्रस्ताव  पर

 एक  सक्षम  व्यावसायिक  निकाय  द्वारा  तैयार  की  गई  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपो

 के  श्राधार  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए

 (4)  फिल्म  प्रभाग  द्वारा  वृत्त  चित्र  तथा  न्यूजरील  बनाए  जाने
 के  ara  का  विकेन्द्रीकरण

 किया  जाना  चाहिए  श्रौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रभाग  का  एक  शाखा  कार्यालय  कलकत्ता

 में  खोला  जाना  चाहिए  |  इसी  टेलीविजन  के  लिए  फिल्‍मों  के  निर्माण  के  कायें

 का  भी  विकेन्द्रीकरण  किया  जाना  चाहिए  तौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  श्रावश्यक  सुविधाएं

 कलकत्ता  में  विकसित  की  जानी  चाहिए  ।

 जैसा  कि  समिति  ने  सुझाव  दिया  एकीकृत  फिल्म  उद्योग  की  योजना  बनाने  और  उसका

 संवर्धन  करने  श्रौर  उसको  संगठित  करने  ;  फिल्मों  का  फिल्‍मों  का  ;

 सिनेमाघरों  का  निर्माण  भ्रौर  आ्ादि  के  लिए  एक  ag  कार्यात्मक  निगम  अर्थात्‌  राष्ट्रीय

 फिल्म  विकास  निगम  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्थापना  कर  दी  है  ।  यह  निगम  इतना

 विकसित  नहीं  हुम्ना  जिपनी  कि  कल्पना  की  गई  थी
 ।  परन्तु  फिल्म  वित्त  निगम  आर  भारतीय

 faa  निर्यात  निगम  उस  भूमिका  को  सक्रिय  से  निभा  रह ेहूँ  जिसकी  इस  निगम  द्वारा

 निभाए  जाने  की  कल्पना  की  गई  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भी  पश्चिम  बंगाल  के  farr

 उद्योग  के  विकास  के  लिए -  फिल्में  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  कर  दी  है  ।  यह  भी  पता  चला

 है  कि
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कलकत्ता  में  एक  रंगीन  फिल्म  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  की
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 दिशा  में  कारंवा  ई  शुरू कर  दी  है  ।  farr  प्रभाग  3  पूर्वी  क्षेत्र  के  निर्माताध्रों  के  माध्यम  से

 फिल्‍मों  के  निर्माण  के  लिए  कलकत्ता  में  एक  निर्माण  केन्द्र  स्थापित  कर  दिया  है  ।  फिल्म  प्रभाग

 पना  कुछ  विधायन  काय  कलकत्ता  की  faurra  प्रयोगशालाओं  से  करवा  कर  उनकी  सहायता  भी

 कर  रहा है

 इस  स्मिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  बहुत  कुछ  पहले  कार्यान्वित  की  जा

 चुकी है  ।

 श्री  atta  राय  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  सभा-पटल  पर  रखे  गय  विवरण  को  मन

 + ध्यान  से  पढ़ा है  ।  मझे  इस  बात  पर  हो  रहा  है  कि  यह  बहुत  अस्पप्ट

 मेरा  प्रश्न  बहुत  विशिष्ट  था  कि  क्या  पिछली  सरकार  ने  बंगाली  फिल्म  उद्योग  के

 बारे  मं  प्रार०  सी ०  दत्त  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  किया  था  ate  क्या  वतेमान  सरकार

 उन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना  चाहेगी  ।  मंत्री  महोदय  ने  केवल  श्रस्पष्ट  विवरण  दिया

 उन्होंने  कहा  है  प्रकार  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  बहुत  कुछ  पहले  ही  कार्यान्वित  की  जा

 चुकी हू  ae  नहीं  बताया है  कि  इनम  से  कितनी  सिफारिश  पिछली  सरकार  की  sate  म

 न्वित  की  गई  थीं  ate  कितनी  सिफारिशें  बतेमान  सरकार  की  wate  में  कार्यान्वित  की  गई

 ।  सचाई  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  के  दावे  के  बावजद  बंगाली  फिल्‍म  जिसने  सत्यजीत  राय

 अ्रौर  मणाल  सेन  जसे  दिग्गज  निर्माता  उत्पन्न  किए  पिछड़ा  हेमा  है  ate  प्रति  ag  बंगाली  फिल्मों

 की  संख्या  कम  हो  रही  है  |

 त्रार०  सी  ०दत्त  सर्मिति  की  मख्य  सिफारिश  वितरण  के  तरीकों  के  बार  में  जब  तक

 वितरण  थोड़े  प्रदर्शनों  भ्रौर  वितरकों  के  हाथों  में  तब  तक  west  फिल्मों  को  प्रोत्साहन  नहीं

 मिलेगा  इसने  सिफारिश  की  कि  इस  वितरण  को  सरकारी  aa  के  नियंत्रण  में ले  लिया  जाना

 हिए  ।  शौर  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  विवरण  म  कहा  गया है  कि  एक  ag  उद्दुश्याय  निगम

 अर्थात  राष्टीय  freq  विकास  निगम  की  स्थापना  की  गई  है  ।  तथापि  यह  निगम  इतना

 सित  नहीं  ear  जितनी  कि  कल्पना की  गई  थी  |

 सीरियाई  गणराज्य  E  राष्ट्रपति  महामहिम

 श्री  हाफिज  अल-असद  का  स्वागत

 WELCOME  TO  HIS  EXCELLENCY  MR.  HAFEZ  AL-ASAD  PRESIDENT  OF  THE
 SYRIAN  ARAB  REPUBLIC

 महोदय  माननीय  मझे  एक  महत्वपूर्ण  घोषणा  करनी

 भ्रपनी  ्रोर  से  श्रौर  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  की  ग्रोर  से  मझे  सी  रिथाई  अरब  गणराज्य

 के  राष्ट्रपति  महामहिम  श्री  हाफिज  भ्रल-ग्रसद  जो  हमारे  सम्मानित

 ne

 के  रूप  में  भारत

 >
 की  राजकीय  यात्रा  पर  अए  हुए  स्वागत  करते हुए  श्रपार  हषे  हो  रहा

 इस  समय  ag  श्रपने  शिष्टमंडल  के  wer  विशिष्ट  सदस्यों  के  साथ  विशिष्ट  क  में

 मान  हैँ  ।  उनके  माध्यम  से  हम  सीरियाई  wea  गणराज्य  के  लोगों  को  श्रपना  शझभिवादन  ak

 अ्रफ्ति  करते हैं  ।
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 श्री  सौगत  राय  :  शब  में  प्रश्न  पर  ्नाता  हूं  ।  इस  समय  बंगाली  फिल्‍म  उद्योग  मंद

 गति  से  चल  रहा  है  भ्रौर इसे  प्रदर्शकों  श्रौर  वितरको ंके  शिकंजों  से  बचाया  जा  है  में  जानना

 चाहता  हु  कि  क्या  इस  सरकार  का  विचार  पूर्णतया  बंगाली  शौर  अरन्य  क्षेत्रीय  फिल्मों  के  प्रदर्शन

 शर  विद्वरण  के  लिए  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  निगम  की  स्थापना  करने  क  है  ताकि  अच्छी  फिल्में

 |

 श्री  लाल  कृष्ण  श्रडवाणी  :  यह  प्रश्न  इससे  अवश्य  सम्बन्धित  था  कि  पिछली  सरकार  द्वारा

 क्या  किया  गया  था  श्रौर  वत्तमान  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।  विवरण  अ्रस्पष्ट  नहीं  है  ।  इसमें

 उठाए  गए  कदमों  का  विस्तृत  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  क्योंकि  यह  प्रश्न  दत्त  स्मिति  द्वारा  की

 गई  सिफारिशों  के  बार  में  है  जो  राज्य  सरकार  श्रौर  केन्द्रीय  सरकार  से  संबद्ध  है  ।  यह  एक  सतत

 प्रक्रिया  है  श्रौर  इस  बारे  में  कदम  उठाए  गए  मने  पिछली  सरकार  श्रौर  वर्तमान  सरकार  द्वारा

 किए गए  are  का  विशेष  रूप  से
 उल्लेख  किया  है

 ।  मने  पहले हीं  कहा है  कि  हालांकि  राष्ट्रीय  फिल्म

 विकास  निगम  की  स्थापना  पिछली  सरकार  द्वारा  की  गई  थी  परन्तु  इसे  सक्रिय  नहीं  बनाया  गया  था  |

 वर्ष  के  दौरान  हमने  कुछ  कदम  उठाए  हँ  ।  फिल्म  वित्त  निगम  की  श्रोर  से  एक  शाखा  कार्यालय

 में  खोला  गया है  क्योंकि  एक  मृख्य  सिफारिश  यह  है  कि
 फिल्‍मों  का  वितरण  al  रंगीन

 कच्चा  माल  वहां  पर  ही  होना  चाहिए  |  श्रक्तूबर  ,  1977  में  कलकत्ता  में  श्रालेख  )

 सर्मिति  का  गठन  किया  गया है  ।  इसके  श्रलावा  बहुत  से  कदम  उठाए  गए  हैं  जो  यद्यपि  दत्त
 समिति

 की  सिफारिशों  से  पूरी  तरह  से  सम्बन्धित  नहीं  है  तथापि  मुझे  विश्वास  है  कि  इनसे  सामान्य  रूप

 से  क्षेत्रीय  फिल्म  उद्योग  को  ate  विशेष  रूप  से  बंगाल  fer  उद्योग  को  सहायता  मिलेगी  |

 में  यह  बताना  चाहता  हू ंकि  गत  वर्ष  तक  रंगीन  फिल्मों  के  उपयोग  पर  निर्यात  दायित्व  लगाए

 जाते  थे  जिसके  परिणामस्वरूप  बैंगाल  के  फिल्‍म  निर्मात।थ्रों  की  श्रोर  से  लगातार  मांग  यह  की  जाती

 रही  कि  निर्यात  दायित्व  लगाए  बिना  रंगीन  feer  दी  जाएं  क्योंकि  उनका  कहना  कि  इससे  केवल

 हिन्दी  फिल्‍म  उद्योग  को  लाभ  gar  ।  दिनांक  sade  को  घोषित  की  गई  नई  उद्योग  नींति  के

 परिणामस्वरूप  रंगीन  फिल्‍मों  के  उपयोग  पर  निर्यात  दायित्व  नहीं  होगा  ।  इस  कार्येवाहदी  से  बंगाल

 में  क्षेत्रीय  फ्ल्मि  उद्योग  की  प्रगति  में  सहायता  मिलेगी  ।  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  यह  थी  कि  कलकत्ता

 में  रंगीन  फिल्‍म  प्रयोगशाला  स्थापित  की  जाए  ।  इस  वर्ष  के  बजट  में  राज्य  सरकार  ने  रंगीन  fara

 प्रयोगशाला  की  स्थापना  के  लिए  व्यवस्था कर  दी

 श्री  सौगत  राय  :  फिल्म
 उद्योग  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  की  गई  कार्यवाही  का  उल्लेख

 करने  के  लिए  म
 मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता हूं  ।  मेँ  मंत्री  महोदय  को  यह  भी  बताना  चाहता

 हु  कि  कलकत्ता  में  केवल  बंगाल  फिल्म  उद्योग  का  ही  केन्द्र  नहीं  है  वरन  वहां  श्रसमिया  शौर

 उड़िया  फिल्म  भी  बनाई  जाती हैं  ।  यह  महत्वपूर्ण  क्षेत्रीय  केन्द्र  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  राज्य

 सरकार
 के

 दायित्वों  का  ही  उल्लेख  किया है
 |  मैं  उनसे  खास  कर  यह  जानना

 हूं  कि
 क्या

 केन्द्रीय  सरकार  झागामी  वर्ष  में  कोई  सहायता  देंगी  जिससे  कलकत्ता  में  स्टुडियो  को  पुनः  जीवित

 किया  जा  सके  जिनमें  से  दो  बन्द हो  गए  हैं  तथा  शेष  कठिन  स्थिति  मुकाबला कर  रहे  हैं  ताकि

 ने  केवल  बंगला  फिल्म  उद्योग  वरन  पूर्वे  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  भाषा  फिल्म  उद्योग  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सके  |

 क्या  सरकार
 का

 विचार  स्टूडियो  स्थापित  करने  श्रौर  इन  स्टूडियो  में  उपकरण  उपलब्ध  कराने

 are ?
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 श्री  एल०  Ho  meat  :  जहां  तक  स्टूडियो  श्रौर  फिल्म  उद्योग  के  बहुत  से
 ग्न्य  पहलुओं

 का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  इससे  सहमत  होंगे  कि  वे  मामले  राज्य  सरकार  के  श्रन्तगंत  ग्राते हैं  ।

 सरकार  को  यह  समस्या  ज्ञात  है  ।  भारत  सरकार  की  श्रनवरत  योजना  में  इस  ara  के  लिए  निर्धारित

 किया  गया  कुल  परिव्यय  लगभग  2.75  करोड़  रुपए दें
 तथा

 इसमें  कलकत्ता  में  उड़िया  अ्रौर

 मनीपुरी  की  श्रतिरिक्त  फिल्‍मों  का  उत्पादन  सम्मिलित  है  ।  हमें  यह  ज्ञात  है  तथा  सरकार

 के  सहयोग  से  हम  इस  मामले  पर  श्रनवर्ती  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री  विनोद  भाई  ato  शेठ  :  क्या  मंत्री  महोदय  बंगाल  सरकार  से  यह  सिफारिश  करेंगे  कि  वह

 फिल्मों  को  विशेषकर  नई  क्षेत्रीय  फिल्‍मों  को  मनोरंजन  कर  से  छूट  दें  जैसा  कि  गुजरात  सरकार  द्वारा

 किया  गया  है  गुजरात  में  पहले  नई  फिल्‍मों  को  मनोरंजन  कर  से  छूट  दी  गई  थी  जिससे  गुजरात

 में
 कुछ  नए  स्टडियो  स्थापित  हुए  जिसके  परिणामस्वरूप  क्षेत्रीय  फिल्मों  को  प्रोत्साहन  मिला ।

 श्री  एल०  Ho  ASait  :  गत  नवम्बर  में  हुए  सुचना  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  हमने  इस  बात

 पर  बहुत  विचार  किया  कि  मनोरंजन  कर के  कम  से  कम  कुछ  भाग  का  उपयोग  फिल्‍म  उद्योग  की

 प्रगति  पर  खचं  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  विचार  किया  गया  तथा  यह  रवीकार

 किया  गया  कि  कुछ  कदम  उठाए  जाएंगे  ।  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कोई  सिफारिश  करना  waar  कोई  कार्यक्रम  थोपना  जिससे  राज्य  सरकारों  के  राजस्व  में  कटौती

 हो  उचित  नहीं  होगा  ।

 श्री  चित्र  बसु  :  मन्त्री  महोदय  ने  श्रपने  मूल  उत्तर  में  राष्ट्रीय  ito  विकास  निगम  की

 स्थापना  के  बारे  में  कहा  है  किन्तु  दत्त  समिति  की  एक  सिफारिश  यह  है  कि

 बंगाल  में  सिनेमा  घरों  की  कमी  को  दूर  करने  तथा  इस  राज्य  में  बनी

 फिल्‍मों  को  दिखाने  के  लिए  इस  दिशा  में  अ्रखिल  भारतीय  प्रयत्न  के  रूप  में

 जनिक  क्षेत्र  में  एक  व्यापक  निगम  की  स्थापना  की  जिसके  पास  पर्याप्त

 पूंजी  हो  ।'

 सावंज  निक  क्षेत्र  में  ऐसे  निगम  की  स्थापना  की  श्रावश्यकता  का  उल्लेख  दत्त  समिति  द्वारा  क्या

 गया  था  तथा  वास्तव  राष्ट्रीय  fren  विकास  निगम  उस  उद्देश्य  की  ही  पूर्ति  नहीं  करता

 जिसके  लिए  इसकी  स्थापना  का  सुझाव  दिया  गया  था  ।  क्या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  के

 लिए  सावंजनिक  क्षेत्र  में  एसे  निगम  की  स्थापना  करने  की  दिशा  में  कदम  उठाएगी  ?

 क्या  मंत्री  महोदय  ag  बताएंगे  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  सरकार

 का  विचार  सिनेमा  उद्योग  में  नियुक्त  श्रमिकों  के  कार्य  श्रौर  जीवन  सम्बन्धी  शर्तों  के  बारे  में

 केन्द्रीय  कानून  बनाने  का  है  भर  यदि  तो  ऐसे  महत्वपूर्ण  कानून
 के  बनाने  में  विलम्ब  के

 क्या  कारण  हूँ  जो  कामगर  जनता  के  हितों  का  विनियमन  करे ?

 एल०  Fo  Azarit  :  दत्त  समिति  की  सिफारिशों के  ग्रनुसरण  में  राष्ट्रीय
 फिल्म  विकास

 निगम  1975  में  पंजीकृत  किया  गया  था  जिसकी  प्राधिक्त  पूजी  तीन  करोड़  रुपए

 और  प्रदत्त  पूजीਂ
 लगभग STEAM  10  लाख  रुपय  थी  free  जैसा  कि  मैँने  पहले  कहा  भूतपूर्व  सरकार  ने
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 इस  मामले  में  श्रागे  कार्यवाही  करना  श्रावश्यक  नहीं  समझा  क्योंकि  इस  निगम  a  mas  कायें

 फिल्म  वित्त  निगम  श्रौर  श्राई०  एम०  पी०.ई०  सी०  द्वारा  किए  जा  रहे  थे  किन्तु  वर्तमान.सरकार  इस

 समस्या  पर  पुर्विचार  रही  है  तथा  fact  उद्योग  से  सम्बन्धित  इस  समय

 सूचना  att  प्रसारण  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  सक्षम  बनाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  यह

 सम्भावना  है  कि  फिल्‍म  वित्त  निगम  श्रौर  श्राई०  एम०  पी०  ई०  सी०  के  कार्यों  को  राष्ट्रीय  फिल्म

 विकास  निगम के  कार्यों  में  सम्मिलित  किया  जाए  |

 माननीय  सदस्य  के  दूसरे  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  है  कि  उद्योग  में

 काम  कर  रहे  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  केन्द्रीय  कानून  बनाने  की  श्रावश्यकता  है  |  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  कानून  बनाए  जाने  की  श्रावश्यकता  समझती  है  तथा  इस  समय  मंत्रालय  में  इस

 बार  में  कुठ  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  तथा  श्रमिकों  तौर  ower  सम्बन्धित  कवित्नयों  के

 साथ  भी  विचार-विमर्श  किया  गया है  तथा  मझे  arm  है  कि  कानन  बनाना  सम्भव  होगा  ।

 श्री  समर  गह  यह  सच  है  कि  बंगला  श्रौर  ग्न्य  क्षेत्रीय  की

 फिल्‍मों  को  दो  प्रकार  की  कठिनाई  हो  रही  एक  यह  कि  सत्य  जीत  राय  शर  मशाल  सेन

 जैसे  प्रसिद्ध  दवारा  बनाई  गई  फिल्मों  को  छोड़कर  अन्य  को  दिखाने  के  लिए

 ।  ऐसी  फि पुर न् मों  को  महीनों  ही  नहीं  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती सिनेमा  हाल  हीਂ  नहीं  मिल  रहें

 है  ।  फिल्म  वित्त  निगम  नए  प्रसिद्ध  निर्माताश्रों  को  सहायता  देने
 के  मामले  में  उदार  नहीं

 इस  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  कोई  कदम  उठाएगी  जिससे  नए  प्रसिद्ध  निर्माता  द्वारा  बनाई

 गई  को  दिखाने  के  लिए शीघ्र  सिनेमा  घर  मिल  सकें  तथा  प्रतिभावान  व्यक्तियों  को  उपयबकक्‍्त

 वित्तीय  सहायता  मिल  सके  ?

 शी  एल०  के ०  MSA  :  जो  अधिकारी  फिल्म  उद्योग  की  समस्याओं  का  समाधान  करने में

 लग ेहैं
 उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सिनेमा  हालों  की  कमी  फल्म  उद्योग  की  प्रगति  में

 एक  मुख्य  बाधा  है  तथा  फिल्‍म  वित्त  निगम  इस  समय  राज्य  सरकारों  से  ग्रौर  राज्य  फ्ल्मि

 वित्त  निगमों  से  जिन-जिन  राज्यों  में
 वे  परामर्श  करके  एक  बना  रहा  है  तथा  इस

 सम्बन्ध  प्रयत्न  किए  जा  रहह  |

 शक्तिमान  ant  का  उत्पादन

 84.  श्रो  जो०  ई ०  कृष्णन  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गत  पांच  वर्षों  के  प्रति  वष  शक्तिमान  ट्रकों  का  उत्पादन  कितना  gar  तौर

 सरकार  को  इन  cal  की  कितनी  थी

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  उत्पादन  सरकार  की  श्वश्यकताश्ों  से  कम  पड़ता  है श्रौर
 निमित इसलिए  सरकार  को  टाटा  बन्धग्ों  द्वारा  नमते  ट्रकों  पर  निरभर  रहना  पड़ता

 उर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 शेर

 से  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान

 ह्वीकल  फैक्टरी  जबलपुर  ने  शक्तिमान  ट्रकों  के  निर्माण  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  कर  दिए

 रक्षा  सेवाओं  ढारा  इस  प्रकार  की  गाड़ियों  की  कुल  खरीद  का  लगभग  80  प्रतिशत  भाग

 इस  उत्प।दन  से  पूरा  sare  ।  शेष  लगभग  20  प्रतिशत  सिविल  sara fray  से
 खरीदी

 गई  हें  |

 sit  इस  कारखाने  की  क्षमता  इतनी  नहीं  सारी  रक्षा  श्रावश्यकताएं  पूरी  हो

 जाएं  इसलिए  उसकी  शेष  श्रावश्यकता  सिविल  व्यवसाय  से  पूरी  की  जाती है
 ।

 श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न
 क् |  भाग  (4  का  उत्तर  नहीं

 दिया  |

 प्रो०  शेर  fag  श्रांकड़े  बताना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  |

 श्री  जो०  वाई०  कृष्णन  कहा  जाता  है  कि  इस  कारखाने  में  पूरे  उपकरण  नहीं  लगाये

 गए  हैं  इसी  कारण  कुछ  माल  गैर-सरकारी  व्यापार  से  प्राप्त  किया  गया  है  क्या  सरकार  की  नीति

 गैर-सरकारी  व्याप।र  को  प्रोत्साहन  देने  श्रौर  इस  कारखाने  को  war  रखने  की  है  ?  यदि  यह

 सच  है  तो  शक्तिमान  ट्रकों  का  उत्पादन  भारत  श्र्थमूवर्स  को  कयों  नहीं  सौंपा  जाता  ?

 प्रो०  शेर  सिह  पांचवीं  योजना  के  दौरान  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  थी  ।

 लिए  निर्धारित  क्षमता  को  श्रधिष्ठापित  क्षमता  में  नहीं  बदला  जा  सका  ।  में  समझता  हूं  छठी

 योजना  के  wed  तक  हम  उन  सभी  वाहनों  के  उत्पादन  के  मामले  में  ग्रात्स  निरभर  हो  सकते हैं

 जिनकी  हमें  ग्रावश्यकता  होगी  |

 श्री  वी  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  क्या  इस  महत्वपूर्ण  उत्पादन  कार्य  को  जो  श्रब  तक

 सावंजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  द्वारा  किया  रहा  है  गैर  सरकारी  क्षेत्र

 द्वारा  करने  की  aah

 देना  लोक  हित  के  विरुद्ध नहीं  है  ?  मंत्री  महोदय  ने  अ्रभी  कहा है  कि  गत  पांच  वर्षों  के  ्

 देना  भी  लोक  हित  के  विरुद्ध  होगा  ।  किन्तु  जब  इस  कार्य  के  गैर-सरकारी  व्यापारियों  को  दिया

 जाएगा  तो  वे  जान  जाएंगे  कि  कितने  ट्रकों  का  उत्प।दन  feat  गया  है  ।  सरकार  की  नीति

 क्या है  ?  सरकार  इस  महत्वपूर्ण  मदों  के  उत्प।दन  के  मामले  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को

 प्रोत्साहन  देती  रहेगी  ?

 RTo  शेर  यह  व्यापक  प्रश्न  है  ।  हमने  सदन  में  कई  बार  यह  बताया है  कि

 पूर्ण  का  उत्पादन  केवल  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  ही  क्रिया  जाएगा  ।  सिविल  क्षेत्र  के  जिन

 खानों में  क्षमता  है  हम  उनसे  गेर-महत्वपूर्ण  सब  ऐसेम्बली  कोम्पोनेंट्स  ले  सकते हैं  तथा

 पूर्ण  किस्म  के  कल पुर्जों  का  उत्पादन  सावेजनिक  क्षेत्र  में  ही  किया  जाएगा  |

 श्री  बयालार  रवि  :
 सरकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  इसमें  प्रवेश  क्यों  करने  देती  है  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बताया  उस  समय  पर्याप्त  क्षमता  नहीं  है
 नशा च  दि  है  छठी  योजना  में

 कदम सरकार  ी  पी  q गी
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 DR.  RAMJI  SINGH  :  Mr.  Speaker,  Sir,  will  the  hon.  Minister  of  Defence  be  pleased

 manufacturing  factories  keeping  in  view  the  security  of  the  country,
 to  state  whether  he  is  in  favour  of  nationalisation  of  manufacture  of  trucks  and  truck

 if  so,  the  time  by

 interest  of  the  nation
 which  nationalisation  is  likely  to  be  effected  and  if  not  whether  it  may  not  be  against  the

 PROF.  SHER  SINGH  Regarding  security  I  have  stated  that  we  are  increasing  the
 Capacity.e  We  hope  we  will  be  able  to  produce  all  the  trucks  that  we  may  need.  So  far  85
 the  point  of  nationalisation  of  this  industry  is  concerned.  I  think  it  is  not  necessary.

 परमाणु  daat  के  लिए  भारी  जल

 *785.  at  दुर्गा  चन्द  :
 कया  परमाण ऊर्जा द ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 हमारे  परमाणु  रिऐक्टर  संयंत्रों
 के

 भारी प  जल  की  कुल  कितनी

 अ्रावश्यकता  है

 गत  तीन  वर्षों  वर्षवार  ,  भारी  जल  के  श्रायात  पर  बिदेशी  मुद्रा में  कितनीਂ

 धनराशि  खर्चे  की  गई  ;  शर

 इस  मद  को  देश  में  बनाने  के
 लिए  कया  का्यंवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  भारी  पानी  की  संयंत्र-वार  श्रावश्यकता

 निम्नलिखित  है  :--

 राजस्थान  परमाण  बिजलीघर-पहला  यू  निट  हुई  कमी  को  पूरा  करने  के  20

 मीटरी  टन  प्रतिवष  |

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर-दूसरा  यूनिट  आरम्भिक  apt  के  लिए  250  मीटरी  टन

 भारी  पानी  की  तथा  रिऐक्टर  का

 प्रचालन  नियमित  स्थिति  में  पहुंचने

 काम  में  जा  रहे  भारी  पानी

 में  हुई  कमी  को  पूरा  करने
 के  लिए

 प्रतिवष॑  15  टन  भारी  पानी  की

 श्रावश्यकता  होगी  ।

 मद्रास  परमाणु  बिजलीघरप--हला  यूनिट  इसमें  रिएक्टर को  चालू  करते  समय

 प्रारम्भिक  चाज  के  रूप  में  250.

 मीटरी  टन  भारी  पानी  की  तथा

 रिऐक्टर  का  प्रचालन  नियमित

 स्थिति  में  पहुंचने  काम  में  लाए

 जा  रहे  भारी  पानी  में  हुई  कमी  को

 पूरा  करने  के
 लिए  प्रतिवर्ष  12  मीटरी  टन

 भारी  पानी  की  आवश्यकता  होगी  |

 मद्रास  परमाणु  बिजलीघर--दूसरा  यूनिट |  —ry7Tfr—
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 नरोरा  परमाणु  बिजलीवर--पहला  तथा  दूसरा  यूनिट  प्रत्येक  यूनिट  को  चालू  करते  समय  श्मा

 रम्भिक  चाज  के  लिए  260  मीटरी

 टन  भारी  पानी  की  तथा  रिऐक्टर

 का  प्रचालन  नियमिति  स्थिति  में

 पहुंचने  काम  में  लाए  जा  रहे

 पानी  की  कमी  को  पूरा  करने

 के  लिए  प्रत्येक  यूनिट  के  वास्ते

 ay  10  मीटरी  टन  भारी  पानी  की

 होंगी  |

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारी  पानी
 के

 श्रायात  पर  नीचे
 दिए  गए

 विवरण  के  प्रनुसार

 किए  ti मिलाकर  11,20,  32,397  रुप क  ग्य  ए  व्य  किए  द दि

 1975-76  1976-77  1977-78

 8,00,69,571  रुपए  3,19,62,826  रुपए
 शून्य

 नांगल
 में  काम

 कर  रहा  भगरी  पानी  संयंत्र  प्रतिवष  लगभग  14  मीटरी  टन  भारी

 पानी  पैदा  करता  है  ।  परमाण  बिजलीघरों  के  लिए  श्रावश्यक  भारी  पानी  की  श्रावश्यकता  को

 पूरा  करने
 के  तूतीकोरिन  तथा  तलचर  में  कुल  मिलाकर  300  मीटरी  टन

 वार्षिक  क्षमता  के  4  भारी  पानी  संयंत्रों  का  निर्माण  शुरू  किया  गया  है  ।

 water  and  uranium
 SHRI  DURGA  CHAND  :  We  meet  the  requirements  of  heavy

 that
 for  our  four  atomic  power  plants  by  importing  these  items.  In  view  of  the  fact

 ‘the  requirement  of  heavy  water  for  our  existing  four  plants  is  1.000  to  nnes  while  the

 total  capacity  of  our  four  he  avy  water  plants  to  be  set  up  w  ill  be  only  300  tonnes  resulting
 h  we  will  have  to  import,  may  I  know

 in  shortage  of  700  tonnes  of  heavy  water  whic
 are  considering  to  set  up  some  more  such

 from  hon.  Prime  Minister  whether  Government
 y  water  in  our  country  and  we

 plants  so  that  we  may  produce  required  quantity  of  heav

 have  not  to  import  it  ?

 SHRI  MORARJI  DESAI  We  do  not  require  the  whole  quantity  of  1000  tonnes
 -of  heavy  water  at  a  time.  At  present  Tarapur  plant  is  working  and  a  part  of  Rajasthan
 plant  is  also  going  on  and  its  second  part  is  yet  to  be  commissioned.  It  will  be  commis-
 sioned  a  little  later.  Madras  Plant  will  be  commissioned  in  December.  1979  and  its  second
 part  will  be  commissioned  in  1981,  One  part  of  Naraura  Plant  is  likely  to  be  commissioned
 in  December,  1982  and  the  other  in  1983.  Therefore,  our  requirement  will  not  be  more
 than  250-300  tonnes  of  heavy  water  for  each  year  and  this  much  we  will  be  able  to
 produce.  Apart  from  this  we  are  also  considering  to  set  up  some  more  heavy  water

 plants.

 SHRI  DURGA  CHAND  :  In  reply  to  part  (b)  of  my  question  it  has  been  stated
 that  we  have  spent  foreign  exchange  worth  about  Rs.  11  crores  on  the  import  of  heavy
 water  in  the  last  two  years  and  that  a  provision  of  Rs.  29  crores  has  been  made  in  this
 year’s  budget.  for  importing  heavy  water.  I  would  like  to  know  from  the  Prime  Minister
 the  quantity  of  hea  ater  to  be  imported  this  year  for  our  atomic  power  plants.
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 29  1900  मौ |  faa  उत्तर

 SHRI  MORARJI  DESAI  :  If  a  notice  is  given  in  this  regard  I  will  certainly  furnish
 this  information.

 श्री  एम०  एस०  संजीवी  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  भली  भांति  पता  है  कि  परिष्कृत

 यूरेनियम  प्राप्त  करने  में
 हमें  कितनी  कठिनाई  हो  रही  है

 श्रध्यक्ष  महोदय :  यह  प्रश्न भारी  पानी  के  बारे में  है  ।

 श्री  एम०  एस०  संजीवी
 :

 मैं  उसी  पर  थ्रा  रहा  हूं
 ।  श्रब हमें

 विदेशों  से  भारी पानी  प्राप्त

 करने
 में  भी  उसी  प्रकार  कठिनाई  हो  रही  है

 ।
 वह  श्राश्वासन  दे  रहे  हैं  कि  परमाणु  ऊर्जा

 बिजली  घरों  के
 मामले  में  हम

 श्रात्म  निर्भर  हो  जाएंगे
 ।  किन्तु  भारी  पानी

 एक  श्रत्यन्त

 पु्ण  वस्तु  है
 ।

 हम  सभी  को  पता  है  कि  बड़ौदा  में  एक  बड़ा  विस्फोट  मैं  प्रधान

 मंत्री  से  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रभावकारी

 कदम  उठाएंगे  कि  हम  पर्याप्त  भारी  पानी  उत्पादन  कर  सकें  तथा  परमाणु  बिजली  घरों  के  मामले

 में  ares  निर्भर  हो  जाएं

 श्री  मोरारजी  देसाई :  हम  पूरा  प्रयतन  कर  रहे हैं  किन्तु  इसका  दुघं  टनाश्रों  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  है
 ।

 उस  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  May  I  know  from  the  hon.  Prime  Minister  the
 names  of  foreign  countries  from  which  heavy  water  is  being  imported  ?  As  it  has  been
 stated  by  the  Prime  Minister  that  we  will  produce  300  tonnes  of  heavy  water,  may  I  know
 the  time  by  which  we  will  be  self-reliant  in  this  field  and  the  time  by  which  we  will  be
 able  to  start  producing  300  tonnes  of  hea
 to  avoid  its  import  ?

 vy  water  in  India  ?  How  soon  will  we  be
 able

 SHRI  MORARJI  DESAI  At  present  most  of  the  heavy  water  is  imported  from
 U.S.S.R.  and  I  believe  we  will  achieve  self-sufficiency  in  two  years.

 श्री  कृष्ण  कांत  क्या  श्रापने  बड़ौदा  संयंत्र  में  विस्फोट  के  कारण  जिस  जांच  का  श्रादेश

 दिया  था  वह  पुरी  हो  गई  है  तथा  उस  समिति  ने  क्या  निष्कर्ष  निकाले  ry @!

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 इस
 बारे  में  मैं

 भ्रंतिम  रूप  से  राय  नहीं  बता  सकता  किन्तु  रव  तक

 जो  कुछ
 भी

 gut  है  वह  क. दूघटना  ही  थी  कोई  तोड़-फोड़  का  मामला  नहीं  था  हि

 PROPOSAL  FROM  M.  ON  POWER  TRANSMISSION  LINES

 +*786.  SHRI  SUBHASH  AHUJA:  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  power  transmission  lines  for  which  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have
 submitted  proposals  for  approval  under  the  R.E.C.  Schemes;  and

 (b)  the  action  being  taken  thereon  by  the  Centre  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  रामचन्द्रन  :  झ च्  पारेषण  लाइन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  की

 कोई  भी  स्कीम
 इस  समय  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  में  के  लिए  श्रनिर्णीत  नहीं

 है

 (@)  प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 Answers  Chaitra  29,  1900  (Saka)

 SHRI  SUBHASH  AHUJA |  Mr.  Speaker,  Sir,  I  had  asked  in  my  question  about  the
 power  transmission  lines  for  which  the  Government  of  Madhya  Pradesh  ‘Hitve  ‘submitted
 proposals  for  approval  under  the  R.E.C.  Schemes.  I  asked  the  names  of  those  power
 transmission  lines

 श्री
 पी०

 रामचन्द्रन
 :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  चार  विशिष्ट  पारेषण  योजनाएं  प्रस्तुत  की

 जिनमें  2.52  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता  wee  है  ak  उक्त  के

 बाम  इस  प्रकार हैं  :

 धार  भर  रतलाम  लाख  सिहौर  ax  लाख  धार

 जिला--61 लाख
 लाख  रुपये  att  रायपुर  जिले

 की  महासयुन्द  लाख  रुपये
 ।  यह

 कुल  राशि  2.  52  करोड़  रुपये  बैठती  है  ।

 SHRI  SUBHASH  AHUJA  :  The  honourable  Minister  has  just  now  stated  that  Madhya
 Pradesh  Government  have  sent  proposals  for  four  schemes.  I  would  like  to  Know  from
 the  hon’ble  Minister  as  to  how  long  would  be  taken  to  sanction  those  schemes  and  by
 which  time  those  schemes  would  be  started  ?  In  addition,  I  would  like  to  state  that  the
 present  norms  prescribed  for  rural  electrification,  on  which  R.E.C.  provides  loans  to  State
 Governments  for  their  rural  electrification  schemes  are  very  hard,  which  could  not  be
 applied  in  tribal  areas.  In  view  of  this  I  would  like  to  urge  the  hon’ble  Minister  that  the
 norms  for  rural  electrification  of  tribal  areas  of  Madhya  Pradesh  be  relaxed,  so  that  the
 tribal  areas  of  Madhya  Pradesh  could  also  be  benefited  from  this  rural  electrification
 scheme  ?

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  जिन  चार  aaa का  मेंने  उल्लेख  किया  उन  सभी  योजनाश्रों

 को  पहले  ही  मंजूरी  दी  जा  चुंकी  है  श्रौर  कोई  भी  योजंता  नहीं है
 ।  जहां  तक  sifearar

 क्षेत्रों  श्र  हरिजनों  ar  घिशेष  देने  का  प्रश्न  ग्रामीण  निगंम  द्वार

 निर्धारित  मानदण्डों  में  इन  सभी  पिछड़े  क्षेत्रों  को  ब्याज  gh  सहायता  रोशि  Fart  में  छुट

 दीजाती है  ।

 SHRI  RAGHAVII:  I  would  like  to  know  from  the  hon'ble  Minister  as  to  what  is
 the  average  percentage  of  rural  electrification  in  Madhya  Pradesh  in  comparison  to  national
 average  percentage  ?  In  case  the  average  percentage  of  rural  in  Madhya
 Pradesh  is  less,  what  steps  are  being  taken  by  the  Government  to  expedite  the  rural  electri-
 fication.

 महोदय  :
 यंह  इस  प्रश्न  के

 श्रन्तगत
 AY  आंता

 ।  श्रगर  श्राप
 पास

 जानकारी

 हो  तो  श्राप  दे  सकते  हैं  ।
 मुंझे  इसमें  कोई  श्रांपत्ति  नहीं है

 ।

 श्री  पी०  रामचन्द्रन  :  इस  समय  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 . क meq  महोदय  उन्हें  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  |

 कागज के  मूल्य में  वद्ध

 791.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी
 :  क्या

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि
 :  क्या

 उनके  द्वारा मिलों  को  चेतावनी दिये  जाने  के  बावजूद  कागज
 के  मूल्यों  में

 बराबर  वृद्ध

 हो  रही
 श्रौर

 श्र  उसका  मूल्य  उचित  पर  वितरण  करने  का  है
 ?
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 19  1978  मौखिक  उत्तर

 उद्योग  rat  are  rattea )
 :  1978  में

 कुछ  कागज
 मिलों  मे  कागज

 की  कुछ  किस्मों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  घोषणा  की
 थी  ।

 बताया  गया  है
 श्रधिकांश  मिलें

 जिन्होंने  इस  प्रकार  के  weak  में  वृद्धि  नहीं की  वे  भी  ऐसा  करने  का  निर्णय
 कर

 रही
 है  ।

 इस  2750/-  रुपये  प्रति  मी०  टन  की
 रियायती

 दर  पर  संभरित  केवल

 छपाई  का  सफेद  कागज  शिक्षा  क्षेत्र  शर  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय
 को

 वितरित  किया
 जा

 रहा  है  श्रौर  कागज  उद्योग  के  समस्त  उत्पादन के  श्रधिग्रहण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 कागज  का  श्रादेश  1978  के  माध्यम
 से

 लिखने  तथा  छपाई  के

 कागजों की  साधारण  किस्मों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाए जा  रहे  हैं  परिणामों

 को  देखने  के  पश्चात्‌  श्रग्रेतर  विनियमनकारी  श्रभ्युपायों  प्रौर  श्रायात  की
 WTATIA FAT

 के
 प्रश्न

 पर  किया  जाएगा  |

 श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :
 क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?  उन  कागज  मिलों  जिन्होंने पहले  मूल्य  नहीं  बढ़ाया

 मूल्य  में  wa  बढ़ोत्तरी  करना  शुरू  कर  दिया  है
 ।
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार

 की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 विचार  है
 ?

 श्री  जाज॑  फर्नान्डीज  :  कागज  की  कीमतों  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं  है  ।  एक

 मात्र  जो  कागज  मिलों  के  साथ  हमने  श्रापसी  सदभाव  से  किया  के  श्रतुसार  सफेद

 छर्पाई  का  कागज  शैक्षणिक  संस्थाओं  प्रौर  पुति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  को  उपलब्ध  किया

 जाता  है  यह  कागज  2750 रु०  प्रति  टन  की  दर  से  उपलब्ध  किया  जाता  है  ।  बाकी  के

 मामले  मूल्य  में  श्रनेक  वर्षों
 से  उतार  चढ़ाव  भ्राता  रहा  कभी  कीमतों  में

 कमी  हुई

 है  श्रौर  aa  हाल  में  वृद्धि  हुई  है
 |

 उन  वर्गों  जिन्हें  2750 रु०  प्रति  टन  की दर  पर  उपलब्ध

 किया  जाता  शैक्षिक  क्षेत्र  को  कागज  की  उपलब्धि  सुनिश्चित  करने के  लिए  हमने  कार्यवाही

 की  है प्ौर इस वर्ष वर्ष  aye  मेंजो नया श्पादेश श्रादेश  जारी  कियागया  उसके  यह  सुनिंश्चित  करने

 के  लिए  काय॑वाही की  गई  है  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  कागज  का  उत््ादन  जाए  और  शैक्षिक

 ्य  को  उपलब्ध  किया  जाए  |

 जहां  तक  सामान्य  मूल्य-वृद्धि
 का  सम्बन्ध

 कागज  मालिकों  के  इस  प्रश्न  पर

 घिचार  विमश  WEA  कि  कीमतों  ay कम  करना  हमारे  लिए  सम्भव  होगा  ।

 हमने gare  है  कि  श्रगर  श्रावश्यक  कुल  करने  के  लिए  हम

 श्री  जी०  एस०  test  :  उन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  कागज  की  किन-किन  किस्मों के

 बारे  में  मूल्य-वृद्धि  हुई  है  ?

 श्री  :  जेसा फि  मैंने  saan  सफेद  pare  कागल  की  छोड़कर  जो

 शेक्षणिक  x  को  उपलब्ध  कागज  पर

 नियंत्रण  नहीं  इसलिए  कीमतों  में  श्रक्सर  उतार  चढ़ाव  श्राता  ५  eu  ह  |
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 ee
 April  19,  1978

 SHRI  KISHORE  LAL:  I  would  like  to  know  abou  t  the  paper  which  is  made  avail- able  at  thé  rate  of  Rs.  2750/-  per  tonne.  Whether  Gover  nment  have  received  the  complaint
 to  the  effect  that  whenever  there  is  examination  season  o  ron  other  occasions  when  students
 have  to  purchase  exercise  books,  the  mill  owners  des  pite  the  directions,  do  not  supply
 papers  and  create  artificial  scarcity  and  students  have  to  purchase  the  exercise  bouks  ut  a

 higher  cost.  Whether  Government  is  contemplating  any  action  against  such  mills:  whether
 Government  is  contemplating  any  action  for  making  any  study  for  fixing  the  prite  of  paper
 as  is  done  in  case  of  price-fixation  of  sugar  and  cement ?

 SHRI  GEORGE  FERNANDES:  Mr.  Speaker,  Sir,  we  have  not  received  any  such
 The  distribution  of  paper  is  done  to  educationa complaint.  |  institutions  for  text  books  and

 other  purposes  through  State  Governments.  Whenever  any  complaint  is  received  from
 any  State  Government  that  paper  is  not  being  supplied  to  them,  arrangements  are  made
 to  supply  the  paper  to  State  Government.  If  any  complaint  is  received  in  this  connection
 in  future,  we  would  take  action.

 So  far  as  question  of  making  on  study  about  prices  is  concerned,  we  generally  dis-
 cuss  the  matter  with  mills  and  they  are  asked  to  charge  the  fair  prices.

 श्रीमती  पावती  कृष्णन :  कागज  की  कीमतों  को  कम  रखने  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  त्रौर  प्र्गः  हमें  श्रपनी  शेक्षणिक  योजनाश्ों  को
 पुरा  करना  है  भ्रौर  छात्रों

 को  यह  गारंटी देनी

 हैकि  छात्रों  को  पुस्तकें  ae  कागज  उचित  मूल्य  पर  मैं  यह  जानना  हूं कि  क्या  कागज

 निर्माण  उद्योग  का
 सरकारी  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  विस्तार  करने

 की
 मंत्री  महोदय

 की  कोई  योजना
 जिससे  कीमतों  को  एक  ऐसे  निम्न  स्तर  पर  रखने  की  वह  गारंटी  दे  जो  इस  समय

 देश  की  जरूरतों  के  भ्रनुरूप  होगा
 ?

 श्री  जाज॑  फर्नान्डोज  :  इस  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  लगभग  एक  प्रतिशत  कागज  का

 उत्पादन
 किया  जाता  है  श्रौर  इसके

 पांच  प्रतिशत
 का  उत्पादन  राज्य  क्षेत्र

 में
 किया  जाता

 है  ।  कछार  श्रौर  नागालैण्ड  परियोजनाश्रों  जो  परियोजनाएं इस  समय  हमारे  हाथ

 में  उनके  भ्रगले  तीन  वष  या  लगभग  उतनी  ही  श्रवधि  में  पूरे  हो  जाने  सरकारी  Aa

 का  योगदान  वर्तमान  6 प्रतिशत  से  बढ़कर  19 प्रतिशत  हो  जाएगा  श्रौर  हम  ae  चाहेंगें

 क्षेत्र  का  विस्तार हो

 श्रोमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  इसका  शौर  भी  art  विस्तार  करेंगे
 ?

 श्री  जाज  Galata:  जी  जहां तक  कागज  का  सम्बन्ध  हम  इसका  विस्तार करने  की

 दिशा  में  काय॑  कर  रहे

 SMT.  PREMLABAI  CHAVAN :  would  like  to  know  whether  you  would  adopt  any
 policy  for  sick  paper  mills  2150  '  and  make  some  arrangement  for  their  management:  also ?

 SHRE  GEORGE  FERNANDES  :  The  policy,  which  is  adopted  for  other  sick  mills,  is

 adopted  for  them  also.  According  to  present  rule,  thirty  per  cent  of  the  paper.  should  be
 produced  as  cheaper  variety  i.e.  of  Rs.  2750/-  per  tonne.  But  this  rule  is  not  applicable
 to  sick  mills.  They  have  been  given  concession.

 श्रास्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखना  श्रधिनियम  का
 निरसन

 792.
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त : : कया गृह मंत्री कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  संसद  के
 चालू  सत्र

 में  orate  सुरक्षा
 बनाए  रखना

 श्रधिनियम
 का  निरसन

 किया  जाएगा  ;
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 aa
 क्या  सरकार  ने  मध्य  STR  तना  DMIZHUS  ATS

 करने की  सलाह सुरक्षा  बनाए  रखना  श्रधिनियम  तथा  निवारक  नजरबन्दी  कानून  का

 दी  है  ;

 यदि  तो  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 सम्बन्धित  राज्यों  से  सरकार  को  मिलें  उत्तरों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ag  मंत्री  चरण  :  सदन
 की  श्राज  की  कार्रवाई  की  सूची  में

 मीसा
 के

 निरसन

 के  लिए  एक  विधेयक  पेश  करना  शामिल  है  ।

 (a)  जी  श्रीमन्‌  ।

 श्रौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  I  would  like  to  know  the  names  of  the  State  Govern-
 ments  which  are  still  enforcing  MISA.  You  are  withdrawing,  but  State  Governments  are  still
 continyjng  to  have  MISA.  You  had  stated  regarding  Kashmir  that  certain  suggestions  would  be
 given  to  Kashmir  Government.  What  suggestions  have  been  given  by  you  and  what  is  their

 What  are  your  views  regarding  COFEPOSA  which  is  meant  for  economic  offenders  ?
 Will  you  repeal  it  also  or  not  ?

 SHRI  CHARAN  SINGH  as  it I  am  not  prepared  to  reply  regarding  COFEPOSA,
 does  not  come  under  the  purview of  this  question.

 So  far  as  MISA  is  concerned,  it  would  be  repealed  throughout  the  country.  It  would
 not  remain  in  force  in  any  State.  Our  commitment  was  to  repeal  it,  which  is  being  ful-
 filled.  There  are  in  all  three  States—Andhra  Pradesh,  U.P.  and  Rajasthan,  some  sort  of
 detention  Jaws  in  operation.  Law  and  order  is  responsibility  of  States  and  they  may  take
 any  action  as  they  may  deem  fit.  They  may  withdraw  the  preventive  detention  law  or
 amend  it,  it  comes  within  their  jurisdiction,  but  MISA  is  a  separate  law.  In  U.P.,  there
 is  detention  law  only  for  anti-social  elements.  I  do  not  think  that  House  wants  it  to  be
 withdrawn.  No  political  person  could  be  arrested  under  that  law.  There  are  now
 Rajasthan  and  Andhra  Pradesh  only.  You  are  aware  of  the  situation  in  the  country.  It  is
 their  responsibility.  They  may  repeal  it  or  may  not  repeal  it.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  What
 about

 Kashmir ?

 SHRI  CHARAN  SINGH:  Suggestion  have  been  sent  to  Kashmir.  It  is  also  their
 responsibility.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  Even  if  you  have  withdrawn  MISA,  but  one  cannot

 deny  the  fact  that  these  days  there  is  need  of  having  certain  stingent  laws  and  rules  that  is
 done,  the  wave  of  violence  cannot  be  checked.  There  are  certain  political  elements  in
 the  country,  who  deliberately  want  to  create  a  situation  of  anarchy  in  the  country.  There
 is  labour  unrest.  Some  Universities  also  ,are  lying  closed...  (Interruptions).  I  charge
 again  that  there  are  certain  political  elements  who  want  to  prove  that  administration  of

 To  prove  this  violence  is the  country  could  be  run  only  with  the  help  of  emergency.
 indulged  in  deliberately.  I  would  like  to  know  from  the  hon’ble  Home  Minister  that,  like

 U.P.,  a  similar  legislation  would  be  enacted  or  I.P.C.  or  Cr.P.C.  would  be  amended  so

 that  such  elements  could  be  dealt  with  sternly  ?

 i  महोदय
 :

 यह  इस  प्रश्न
 के  अन्तर्गत  नहीं  ;  यह  श्रापके  प्रश्न  प्रतिकूल

 है
 ।

 ait  hat  लाल  wey
 :

 मेरा  प्रश्न यह  है  :  कया  श्राप  मीसा  का  निरसन
 कर  निभ. 0 रहह

 15



 Oral  Answers  Chaitra  29,  1900  ¢Saka)

 mene  महोदय
 :

 प्रश्न  का  दूसरा  भाग  यह  है  कि
 कया  दूसरों  भी  निरसन  करने  की

 सलाह
 दे  रहे  ैं  |

 श्री  कंबरलाल गुप्त
 :
 मैं  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  मीसा  का  विकल्प  कया  है  ।

 झध्यक  महोदय
 :

 जी  यह  इस  प्रश्न  में  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 tt  लाल  गुप्त
 :  यह  बहुत  संगत  प्रश्न है

 ।
 श्राप  का  निर्णय  श्रन्तिम  होगा  और

 उसे  स्वीकार  करूंगा  we  ewe  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां  तक  केन्द्र  का  सम्बन्ध

 हम  मीसा  का  निरसन  कर  रहे  हैं  क्या  भारतीय  दण्ड  संहिता  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 में  कोई  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  किसी  वैकल्पिक  सुझाव  पर  विचार  कर  रही  है  जिससे

 उसे  afer  कठोर  बनाया
 जा  सके  ale  समाज-विरोधी  तत्वों  से  समुचित  ढंग से  निपटाया जा

 सके ?

 mean  पह्ोदय
 :

 यह  इस  प्रश्न में  से  उत्पन्न नहीं  होता  |

 श्री  कंदर  लाल  गुप्त
 :

 उसका  विकल्प  क्या  यह  बहुत  संगत  प्रश्न  है
 ।

 ae  मीसा

 का  निरसन  करने  जा  रहे  उसके  किस  विकल्प  पर  विचार  कर  रहे  .  .  .  (araarr) )

 mea  महोदय
 :

 यह  ah  प्रश्न  की  प्रवृत्ति  के  प्रतिकूल  है  ।

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त
 :  वे  चिल्ला रहे  तो  उन्हें  चिल्लाने  दो  ।  श्राप  भयभीत  मत

 होइए ।

 mera  महोदय
 :

 में
 न

 तो  श्राप  से  भयभीत  होता  हुं  शौर  न  अन्य  लोगों से  ।

 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 श्री  कंबर
 लाल  गुप्त

 :  में  यह  पूछ  सकता हूं  कि  षड़यन्त्रकारियों श्नौर  जासूसों  से  प्रभावी
 ढंग से  निपटने  के  लिए  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 SHRI  CHARAN  SINGH  Mr.  Speaker,  Sir,  all  the  rights  given  to  State  Govern-
 ments  and  Central  Government  under  the  constitution  would  be  used  when  need  be.

 SHRI  D.  N.  TIWARI:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  am  sorry  that  I  differ  with  my  friend,
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta.  Similar  argument  was  given  during  the  regime  of  Smt.  Indira
 Gandhi.

 झध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  इस  प्रश्न  में  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 SHRI  D.  N.  TEWARL:  Any  other  legislation  is  enacted  or  not,  but  it  was  decided  and
 the  legislation  was  withdrawn.  would  Itke  to  know  from  the  hon’ble  Home  Minister  as  to
 how  many  persons  are  still  detained  under  MISA  in  different  acts  of  the  country  and  how
 many  persons  have  been  detained  under  the  legislation  of  Ma  dt h  ya  Pradesh  and  Jammu  and
 Kashmir

 SHRI  CHARAN  SINGFL:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  think  he  wants  to  know  whether  there  is

 need  te  have  a  law  like  preventive  detention  in  whole  of  the  country  or  mot.  ह  would  like

 to  say  that  it  is  the  matter  of  opinion.  ....

 SHRI  D.  N.  TIWARI:  I  had  not  asked  this.  I  had  asked  as  to  how  many  persons
 are  still  in  jails ?
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 ee

 SHRI  CHARAN  SINGH  Very  little.  There  might  be  51  persons  in.  K,  ir.  5  or  7
 anti-social  persons  have  een  under  detention  in  Maharashtra.  I  do n  remember  the  total
 number  of  detenus  in  the  entire  country.

 समेकित  परिवहन  प्रणाली

 *793,  ayy  मुह्तियार  सिंह  मलिक
 :  क्या  नौवहन  श्रौर  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  परिवहन  योजना  ate  समन्वय  समिति  जो  देश  में  सड़क  ak  जल

 प्रणाली  को  समेकित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  1959

 में  नियुक्त  की
 गई

 सरकार  को  1966
 में  wear  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  था  ;

 यदि  तो  क्या इस
 समिति  की  सिफारिशों  को  aa  तक

 any  नहीं  किया  गया

 है  ;  अरर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्र  :  ।

 श्रौर  सड़क  परिवहन a  भ्रन्तर्देशीय  जल  परिवहन के  बारे  में

 समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  से  राज्य  सरकारों  के  eat  केन्द्र  में  श्रनेक  मंत्रालय  gate

 नौवहन ak  पैट्रोलियम  श्रौर  रसायन  श्रौर  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय

 सम्बन्धित  हैं  नौवहन  प्रौर  परिवहन  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  L)  समिति  की

 रिपोर्टे  में  दी  गई  शभ्रधिकांश  सिफारिशें कुछ  मामलों  में  हेरफेर  के  साथ  पहले  ही  क्रियान्वित

 कर  ली  गई  हैं  जबकि  कुछ  सिफारिशों को  स्वीकार करना  संभव  नहीं  ea  है  ।

 श्री  मुख्तियार fag
 मलिक  :

 सरकार  द्वारा  परिवहन  योजना
 श्रौर

 समन्वय  समित्ति  1959

 में  गठित
 की

 गई
 थी  पौ

 इसने  श्रपनी  सिफारिशें  1966  में  कीं
 |

 यह  बहुत  दुर्भाग्य
 की  बात

 है  कि  सरकार  इन  समितियों  को  गठित  करती  है  लेकिन  इन  समितियों  द्वारा  किए  गए  प्रस्तावों

 अथवा  सिफारिशों  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  है  शभ्रथवा  यहां  तक  कि  इन  पर  12  वर्षों  तक

 विचार नहीं  किया  गया  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इसमें  बहुत  से  मंत्रालय  सम्बद्ध

 थे  ।  उन्होंने पांच  मंत्रालयों का  नाम  बताया  है  ।  जब  ये  सिफारिशें  की  गई  थीं  तब  से  बारह

 वर्ष  की  अवधि  बीत  चुकी  है
 ।

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  जाहता  हूं  कि  किसी  विशेष

 मंत्रालय  को  इन  प्रस्तावों  अथवा  सिफारिशों  पर  विचार  करने  में  कितने  वर्ष  का  समय  लगेगा
 ?

 दूसरे  यह  प्रश्न  मुख्यतया देश  में  सड़क  प्रौर  जल  परिवहन  प्रणाली  को  समेकित  करने  सम्बन्धी

 प्रस्तावों  सम्बन्धित  है  ।  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  बाधाएं
 जो

 सड़क  ait  जल  परिवहन  पद्धति  के  समेकित  करने  के  बारे  में  समिति  के  प्रस्तावों  को  स्वीकार  करने

 अथवा  इसकी  सिफारिशों  को  लागू  करने
 में  सरकार  के  सामने  उपस्थित  है ं?

 a  राख  :  जट्टां तक  वर्ष  19.66  में  की  गई  सिफारिशों के  कार्यान्वयन सम्बन्ध

 है  तो  यह  पिछली  सरकार  से  सम्बन्धित  जहां तकू  इस  का  संहिताबद्ध
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 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  बनाने  के  लिए  एक  नई  समिति  की  स्थापना  कर  रहे  हें  हमने

 योजना  श्रायोग  को  यह  समिति  गठित  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  हैं
 ।

 श्री  मुख्तियार fag  मलिक  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  यह  समिसि  पिछली

 सरकार  द्वारा  गठित  की  गई  है  प्रौर  वे  इस  मामले  पर  नए  सिरे  से  विचार  कर  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  को  छोड़

 दिया  गया  है  क्या  वे  श्रभी  तक  सरकार  के  विचाराधीन पड़े  हुए  इसके  साथ-साथ

 में  यह  जानना  चाहता  हं  कि  इस  समिति  द्वारा  कितनी  सिफारिशें  की  उनमें से  कितनी

 सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार कर  लिया  गया  है  श्रौर  इस  सरकार  द्वारा  कितनी

 नामंजर की  गई

 श्री  चांद  राम  :  जैसा  मैंने  श्रपने  मुख्य  उत्तर  में  बताया  है  कि  इस  समिति  द्वारा
 की

 गई

 अधिकांश  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है
 ।

 कुछ  सिफारिशों  को  थोड़े
 संशोधन

 के

 साथ  कार्यान्वित किया  गया  है  ।  ये  सिफारिशें  1966 में  की  गई  थीं  ।  aa  से  बहुत से

 परिवर्तन  हुए हैं  ।  यही  कारण  है  कि  हम  एक  नई  समिति  का  गठन  कर  रह ेहैं  ।  इस  समिति  ने

 लगभग  100  से  प्रधिक  सिफारिशें की  थीं  ।  इतने  थोड़े  समय  में  में  तत्काल  नहीं बता  सकता

 कि  कितनी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  और  कितनी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं

 किया  गया  है  मन  केवल  यही  कहा  है  कि  झधिकांश  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है
 |

 श्री  afeaarz  fag  मलिक  माननीय  मंत्नी  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  इस  समय  नहीं

 बता  सकते  कि  कितनी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  |  इससे  पता  चलता है  कि  उन्होंने

 इस
 प्रश्न  का  पूरी  तरह

 से
 श्रध्ययन  नहीं  किया  है

 ।
 साथ  ही  वह  सदन  को  यह  बताने  में

 असमथ  हैं
 oe क  के कि  क्या  इन  सिफारिशों  को  पूरी  तरह  से  छोड़ दिया  गया  है

 शनी  चांद  राम  :  यह  प्रश्न कम  से  कम  5-6  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित्त है
 के  क

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  तब  भी  किसी  न  किसी  को  सूचना  ि ं  करनी  चाहिए  |

 थ्री  चांद राम  :  जसा  मेंने  कहा  है  कि  उन्होंने  100  से  अ्रधिक  सिफारिशें की  में  किस

 प्रकार  कह  सकता हूं  कि  कितनी  सिफारिशें  कार्यान्वित  की  गई  मैं  केवल  यही  कह  सकता
 हु

 कि  श्रधिकांश  सिफारिशें  कार्यान्वित की  गई

 Wea  महोदय  :  यह  उत्तर  बहुत  सामान्य  है  कृपया  सुचना  एकत्र  करें  श्रौर इसे इसे
 सभा-पटल

 पर  रख  ।

 sit  चांद  राम  ये  सिफारिशें  जल  मोटर  तटीय  नौ

 वहन  प्रौर  रेल  तथा  समुद्र  प्रन्तर्देशीय  जल  परिवहन  श्रादि  से  सम्बन्धित  हैं
 के  क  क  ७.  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  दिक्कतें  हो  सकती  हैं  लेकिन  किसी  न  किसी  मंत्रालय  को  सुचना

 करनी  श्र  इसे  सदन  को  बताना  होगा
 ।  सदन  यह  सुचना  जानने  के  लिए  हकदार है  |  इसमें

 कंठिनाइयां  हो  सकती  हूं  तथापि  श्रापको  सुचना  एकत्र  करनी  है  र  यह  दीं  जानीं  है
 ।

 सूचना  एकत्न  करें  झ्र  इसे  सभा-पटल  पर  रखें
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 श्री  चांद  राम
 :

 मैं  सुचना  एकत्र  कर  सकता  हूं  श्रौर  इसे  माननीय  सदस्य  को  दे  सकता

 हुं  ।

 श्रश्यक्ष  महोदय
 :  कृपया इस  सभा-पटल  पर  रखें  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  हम  अ्रापका  धन्यवाद  करते हैं

 SHRI  KACHARULAL  HEMRAJ  JAIN  State  Transport  Corporations  are  set  up  in

 the  whole  country  through  Road  Transport,  who  have  been  given  monopoly  as  well  as
 full  rights  due  to  which  State  Transport  Corporations  are  running  in  losses  and  each  State
 is  running  into  the  loss.  Whether  Central  Government  propose  to  impose  restriction  on
 these  State  Transport  Corporations  who  are  running  into  losses  and  give  them  to  the  educated
 unemployed  in  the  common  public  for  their  free  utilisation  ?  What  action  is  being  taken  by
 the  Government  on  the  losses  of  crores  of  rupees  in  State  Transport  Corporations ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यह  उससे  उत्पन्न

 नहीं  होता
 |

 दादरा  शौर  नागर  हवेली  में  पुलिस  श्रधिकारियों  की  भर्ती

 *794.  श्री  श्रार०  श्रार०  पटेल  के ह
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दादरा  श्रौर  नागर  हवेली  में  पुलिस  भ्रधिकारियों  की  भर्ती  के  लिए  क्या  मानदण्ड

 अपनाया  जाता  है  ;

 क्या  पुलिस  उप-निरीक्षकों  की  हाल  ही  में  भर्ती  की  गई  थी  ;  श्रौर

 यदि  तो  उनकी  भर्ती  की  पद्धति  क्या  थी  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MONDAL):  (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  &  (c)  One  Reserve  Sub-Inspector  was  appointed  in  October,  1977  on  deputation
 asis.

 STATEMENT

 (a)  The  criteria  for  recruitment  to  different  categories  of  posts  of  police  officers  in  Dadra
 and  Nagar  Haveli  Administration  is  given  below

 (i)  Chief  of  Police  The  recruitment  rules  for  these  posts  have
 not  yet  been  framed.  The  posts  are  filled

 (ii)  Assistant  Chief  of  Police  up  by  taking  persons  on  deputation  from  a
 State/UT. (iit)  Police  Sub-Inspector  (Unarmed)

 (iv)  Company  Commander

 rules,  50% १  According  to  the  recruitment
 |  of  these  posts  are  required  to  be  filled  by

 |  direct  recruitment,  25%  by  promotion  from
 those  Head  Constables  who  have  success-

 fully  completed  their  training  at  the  Police

 Training  School,  Baroda  and  25%  by  pro-

 |
 motion  fiom  senior  Head  Constables,
 Persons  in  the  age  group  of  19  to  25

 [|  years  who  have  passed  S.S.C.  or  equivalent
 examination  are  eligible  for  direct  recruit
 ment.

 (v)}  Reserve  Sub-Inspector  |  The  recruitment  rules  of  this  post  have
 not  yet  been  framed.  Tha  post  has  been

 ह  filled  up  by  taking  person  on  deputation
 J  from  a  State  Government.
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 (vi)  Head  Constable  (Unarmed)  According  to  the  recruitment,  rules,  the
 (vii)  Head  Constable  posts  are  required  to  be  filled  by  promotion

 (Armed)  >  from  Unarmed/Armed  Constable  whg  have
 rendered  at  least  5  years  continuous  service
 in  that  capacity.

 Unarmed  Constable  |  Accerding  to  the  recruitment  rules,  the
 |  posts  are  required  to  be  filled  by  direct

 Persons  in  the  age  group  of >  recruitment.
 |  1  to  22.0  years  who  have  passed  sixth

 J  standard  are  eligible  for  direct  recruitment.

 ax)  Armed  Constable

 SHRI  R.  PATEL:  I  would  like  to  know  from  the  hon.  whether  local  PSI
 of  Union  territory  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  can  be  transferred  or  not?  If  it  is  trans-
 ferable,  when  it  will  be  made  and  if  it  is  not  transferable,  the  reason  thereof.

 SHRI  DHANIK  LAL  MONDAL:  The  administrator  of  Dadra  and  Nagar  Havelj  is
 also  Lt.  Governor  of  Goa,  Daman  and  Diu.  Hon.  Member  knows  that  he  has  been  requested
 to  agree  after  discussing  the  matter  with  the  Government  of  Goa  to  transfer  the  Police  Sub-
 Inspector  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  to  Goa  and  some  other  person  may  be  posted  from
 there  to  Dadra  and  Nagar  Haveli.  Besides  this,  the  discussion  on  this  matter  has  been
 going  on  with  the  Government  of  Gujarat  and  I  am  sure  that  this  matter  will  be  solved  and
 that  Sub-Inspector  will  be  transferred  from  there.  (nterruptions)

 SHRI  R.  R.  PATEL:  Whether  his  transfer  can  be  made  in  Union  territory  or  not?

 SHRI  DHANIK  LAL  MONDAL:  I  have  given  the  information  to  the  hon.  Member
 He that  the  matter  has  been  discussed  with  the  Lt.  Governor  of  Goa.  Daman  and  Diu.

 has  been  requested  to  agree  on  the  mutual  transfer  i.e.  one  person  may  go  from  Dadra  and

 Nagar  Haveli  to  Goa  and  vice  versa.  Besides  this  1  have  informed  the  member  that  dis-
 cussion  is  going  on  with  the  Government  of  Gujarat  on  this  matter  that  they  should  take  this
 officer  in  their  State  and  give  another  officer  in  lieu  of  him.  Discussion  is  also  going  on
 with  Umion  territories.  We  are  also  considering  on  this  possibility.

 श्री  श्रमत  कासर
 :

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  महोदय  ने  श्रभी  बताया  है  कि  वह

 दमन  श्र दीव  सरकार  के  साथ  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।  दादरा  श्रौर  नागर  हवेली  का  केन्द्र-शासित

 प्रदेश  दमन  प्रौर  दीव  का  हिस्सा नहीं  है  ।  ये  दोनों  अ्लग-ग्रलग  क्षेत्र  हैं  केवल  प्रशासक एक  है  ।

 दमन  प्रौर  दीव  से  दादरा  श्रौर  नागर  हवेली  में  कोई  स्थानांतरण नहीं  होते  तर  इसी  प्रकार

 दादरा प्रौ  नगर  हवेली  से  दमन  प्रौर  दीव  में  कोई  स्थानांतरण  नहीं  होते
 ।  मुझे  समझ  में  नहीं

 प्राता  कि  गृह  मंत्री  किस  प्रकार  दमन  र  दीव  से  नागर  हवेली  में  इन  स्थानांतरणों  को

 कराएंगे  ।

 ये  केन्द्र-शासित  प्रदेश  है  ।  श्रधिकांशतया  पुलिस  सुपरिटेंडेंट  श्राफ  पुलिस  aria

 इन  प्रदेशों  से  बाहर  के  व्यक्ति  भर्ती  किए  जाते  हैं  ae  अधिकांशतया  वे  उत्तरी  भारत  के
 होते

 वे

 वहां पर  जाते  हैं  लेकिन  oe  स्थानीय  भाषा  की  नहीं  होती
 ।

 मेरा  प्रश्न एक  विशिष्ट

 प्रश्न है  कि  ऐसे  ऊंचे  पदों  पर  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  स्थानीय लोगों  को  भर्ती  किया  जाएगा  |

 SHRI  DHANIK  LAL  MONDAL  Inspector  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  cannot  be

 transferred  and  for  this  intervention  by  the  Lt.  Governor  is  necessary.  He  ha  s  been  requested

 te  agree  on  this.  Has  the  post  been  transferable,  there  would  not  have  been  any  pro  blem.

 This  problem  arose  because  this  post  is  not  transferable.  So  far  the  question  of  hon.  Me  mber

 that  why  not  the  local  people  are  recruited,  I  have  to  say  that  upto  the  Sub  -Inspector  rank,

 local  persons  are  recruited  directly.

 ait  aferart  fag  मलिक  :  नौवहन तथा  परिवहन  श्रौर  समस्वय  सम्सिति  सरकार  ने
 1959

 में  स्थापित  की  ्ौर  वर्ष  1966  में  समिति  ने
 श्रपनी  सिफारिशें

 की  थीं  ।
 यह  बहुत  दुर्भाग्य

 की  बात  है  कि  सरकार  ने  इन  समितियों  की  स्थापना  की
 श्रौर  इनके

 प्रस्तावों  अथवा  सिफारिशों
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 पर  बारह  वर्षों  से  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  उनकी  जांच  नहींਂ  गई  हैं
 ।  मंत्री  महोदय  ने

 बताया है  कि  इसमें  बहुत  से  मंत्रालय  थे
 ।

 उन्होंने  के  नाम  बताए  हैं
 |

 सिफारिशें
 देने  के  पश्चात  बारह  वर्ष  की  श्रवधि  व्यतीत  गई  है  ।  यह  जनना  wea  हूं

 कि  श्रथवा  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  मंत्रालय विशेष  कितना समय  लेती

 ।
 फ्रश्न  मुख्य  रूप  से  देश  में  सड़क  तथा  जल  परिवहन  प्रणालियों  में  सामंजस्य  स्थापित

 करने  के.प्रस्ताव  के  बारे  में  है  ।  त्र्त  में  यह  चाहता  हुं  कि  मुख्य  बाधाएं कया  हैं  जो

 को  स्वीकार  करने  सड़क  तथा  जल  परिवहन  में  सामंजस्य  स्थापित  करने  के

 को  देने  में  सस्कार  के  सामने रही  हैं  ?

 श्री  चांद  राम
 :  जहां तक  वर्ष  1966  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रश्न

 ag  froth  सरकार  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  जहां  तक  वतंमान  सरकार  बात  है  यह  सरकार

 एक  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  निकालने  के  लिए  एक  समिति  गठित कर  रही  है  शौर  हमने  समिति

 गठित  करने  के  लिए  योजना  mar को  अ्रधिकार  दे  दिया  है  |

 श्री  मछ्तियार fag  मलिक :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  यह  पहली  सरकार  ने

 बनाई  थी  श्रौर  वर्तमान  सरकार  मामले  को  नए  सिरे  से  ले  रही  है  ।  क्या  इस  समिति द्वारा

 किए  गए  प्रस्ताव  छोड़  दिए  गए  हैं  क्या  वे  श्रभी  भरी  सरकार  के  साथ  मैं

 यह  बात  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  समिति  द्वारा  कितनी  सिफारिश  की  गई  सरकार ने

 उनमें  से  कितनी  स्वीकार  कर  ली  हैं  श्रौर  कितनी  Wah  कर  दी  गई

 अध्यक्ष  सहोदय ्य  :
 इसका  उत्तर  बहुत  बड़ा  हो  जाएगा  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करके

 सभा  पटल  पर  रखी जा  सकती  है  ।

 श्री  चांद  राम  :  ये  सिफारिशें  सड़क  मोटर  समुद्र  तटीय  नौवहन

 और  रेल  तथा  समुद्र  aaa  जल  परिवहन  ale
 eo  ०»  «०»

 अध्यक्ष  महोदय  :  कठिनाइयां  हो  सकती हैं  परन्तु  किसी a  किसी  को  जानकारी

 एकत्र  करके  सभा  पटल  पर  रखनी  होगी  |  सदन  को  जानकारी  प्राप्त  करने  का  श्रधिकार है

 अभी  भी  are  जानकारी  एकत्र  करके  माननीय सदस्य  को  दिखा  सकते हैं  कृपया  श्राप  जानकारी

 एकत्न  करके  सभा  पटल  पर  रखें  |

 श्री  चांद  राम
 :

 मैं  जानकारी  एकत्र  करके  माननीय  सदस्य  को  भेज  दूंगा

 सहोदय
 :

 कृपया  जानकारी  सभापटल  पर  रखें  ।

 एक  AAR  ATE:  हम  श्राभारी  हैं
 ।

 SHRI  KACHARULAL  HEMRAJ  उप  State  Transport  Corporations  have  been
 established  im  the  country  through  Road  Transport  and_these  Corporations  have  got  full
 powers  and  this  is  the  reason  that  the  State  Transport  Coxperations  are  going  in  loss  an

 each  State  is  incurring  loss.  May  I  know  whether  the  Central  Government  propose  to  have
 all  the  Corporations  going  in  boss  and  the  job  to  the  eduagted  unen  yed  ?
 I  want  to  know,  the  ‘action  being  taken  by  the  Government  regarding  the  loss  of  Crores
 of  Rupees  by  these  State  Trauspor;  Corporations,
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 श्रध्यक्ष  महोदय  ह  भ  पाय  नहीं  उठता  |

 थ्री
 चांद

 राम  :
 जैसा

 कि
 मैंने  मूल  उत्तर  में  बताया है  कि  समिति  द्वारा की  गई  श्रधिकांश

 सिफारिशें  क्रियान्वित  कर
 दी  गई

 हैं  ।  कुछ  में  थोड़ा
 हेर

 फेर  करके  क्रियान्वित  किया
 गर्या

 है  ।

 सफारिशें ज
 1966

 में  की  गई  थीं
 ।

 तब  से  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  श्राया  है
 ।

 यही

 है  कि  हमने एक  नई  समिति  बनाने  का  निणंय  किया  समिति  ने  100  से  भी  afar

 सिफारिशें  की  थींਂ  इतने  थोड़े  समय  में  मैं  यह  नहीं  बता  पाऊंगा  कि  कितनी  सिफारिशें

 क्रियान्वित  हो  गई  हैं  HTT  कितनी  नहीं हुई  मैंने  केवल  इतना  ही  बताया  है  कि  श्रधिकांश

 सिफारिशें  क्रियान्वित  हो  गई  हैं

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  वह  इस  समय  यह  नहीं  बता

 पाएंगे  कि  कितनी  सिफारिशें  क्रियान्वित  हुई  इससे  पता  चलता  है  कि  उन्होंने  समस्या का  पूरा

 weaaaT  नहीं  किया  है  ।  साथ  ही  वह  सदन  को  यह  भी  नहीं  बता  पाए  कि  क्या  इन  सिफारिशों  को

 बिलकुल  ही  छोड़  दिया  गया  है  ।

 श्री  चांद  राम  :  प्रश्न  कम  से  कम  5-6  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित है

 ‘sea  महोदय  :  फिर  भी  किसी  न  किसी  '  मंत्रालय  की  तो  जानकारी  एकत्र  करनी  ही

 होगीਂ  ।

 श्री  चांद  राम  : मैंने  बताया है  कि  समिति  ने  100  से  भी  अ्रधिक  सिफारिशें  की  थीं  ।

 मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  अधिकांश  सिफारिशें  क्रियन्वित  कर  दी  गई

 SHRI  R.  R.  PATEL:  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Ministe  r  whether  the  Local
 if  so  the

 P.S.J.  of  Union  territory  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  can  be  transferred,

 time  by  which  it  will  be  effected  and  if  not  the  reasons  therefor  ?

 SHRI  DHANIK  LAL  MONDAL  :  The  Administrator  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  is

 also  2  Lieut.  Governor  to  Goa,  Daman  and  Diu.  The  hon.  Member  already  knows  that

 he  has  been  requested  to  persuade  the  Government  of  Go  a  to  accommodate  the  police  Sub-

 Inspector  transferred  from  Dadra  and  Nagar  Haveli  and  send  somebody  therefrom  to  Dadra

 and  Nagar  Haveli.  Besides  this,  we  have  discusse  d  the  ma  tter  with  the  Government  of

 Gujarat  and  it  is  expected  that  the  problem  will  b  e  solved  and  the  Sub-Inspector  will  be

 transferred.  (Interruptions)

 SHRI  R.  R.  Patel:  Can  he  be  transferred  only  to  Unicn  territory  ?

 SHRI  DHANIK  LAL  MONDAL  I  have  already  said  that  we  talked  with  the  Lieutenant

 Governor  of  Goa,  Daman  and  Diu.  He  has  been  requeste  d  to  agree  for  a  mutual  transfer,

 one  man  from  Dadra  &  Nagar  Haveli  should  be  transf  टाट  d  to  Goa  and  somebody  from

 Goa  should  come  to  his  place.  I  have  also  said  that  we  have  discussed  the  matter  with  the

 for  replacement.  We  are  also
 Government  of  Gujarat  to  accept  that  officer  and  give  one

 We  have  this  poss  ibility  also  in  mind.
 discussing  with  other  Union  territories.

 mt  WAT
 कांसर  :

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने
 बताया

 है  कि  वह
 गोन्ना-दमन

 श्रौर  दीव

 सरन  से  कर  रहें  संघ  राज्य  क्षेत्र
 दादरा

 और  नागर  हवेली  गोश्रा-दमन-दौव

 का  तीं  भांग  नहीं  है  ।  थे  दो  श्रलग-श्रलग  प्रदेश  हैं  ।  प्रशासक  है  ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता गोझा-दमन-दीव  से  दादरा-नागर  हवेली  को  कोई  तबादले  नहीं  होतें
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 29  1900  लिखित
 े  ब

 कि  मंत्री  महोदय  गोझा  —_e  से  दादरा  ार  नागर  हवेली  में  तबादले  किस  प्रकार

 कराएंगे  |

 ये  संघ  राज्य  क्षेत्र  श्रधिकांग  पुलिस  पुलिस  श्राई०  जी०

 पुलिस  इन  क्षेत्रों
 से  बाहर  के

 होते  हैं
 ak  ग्रधिकांशत  उत्तर  भारत

 के  ।  वे  वहां  जाते  हैं

 परन्तु  उन्हें  वहां  की  स्थानीय  भाषा  का  ज्ञान  नहीं  होता  है
 ।  मैं  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  कोई  स्थानीय  व्यक्ति  भी  इन  उच्च  पदों  पर  नियुक्त  किया  जा

 सकता है  ।

 SHRI  DHANIK  LAL  MONDAL  Inspector  of  Dadra  and  Nagar  Haveli  cannot  be
 transferred,  and  that  is  why  the  intervention  of  Lieutenant  Governor  has  been  sought  and
 request  has  been  made  to  make  him  agree  with  the  arrangement.  The  problem  is  that  the
 post  is  not  transferrable.  As  regards  the  recruitment  of  the  local  people,  I  would  like  to
 say  that  the  local  people  are  directly  recruited  to  the  post  of  Sub-Inspector.

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केरल  में  दस्तकारों  उद्योग  कच्चे  साल  को  कसो

 780:  श्री  आर०  वो०  TATA ATAA : :

 श्री  जो०  एम०  वतनवाला  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल
 राज्य  में  दस्तकारी  उद्योग  को  कच्चे

 माल  की  भारी  कमी  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है
 प्रौर

 यदि  वर्तमान  स्थिति  बनी  रही  तो  वह  दिन  दूर  नहीं  जब  इस  उद्योग

 का  अस्तित्व  ही  समाप्त हो  जाएगा  ;

 क्या  रोजवृड
 जो

 कभी  राज्य  में  सस्ते  मूल्यों  पर  बहुतायत  में  मिलती  अब  न

 केवल  कम  हो  गई  है  श्रपितु गत  पांच
 वर्षों

 में  मूल्य  दस  गुना  बढ़  गया  ;

 इससे  कितने  श्रमिकों  पर  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ;

 क्या  केरल  सरकार  ने  इस  मामले  में  भ्रावश्यक  तथा  तुरन्त  सहायता देने  के  लिए

 भारत  सरकार  से  किया है  ;  we

 यदि  तो  उस  राज्य  में  दस्तकारी  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  उचित  दरों  पर

 कच्चा  माल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्येवाह्ी  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री
 जाज॑  :

 कुल  मिला  कर  केरल  राज्य  में  हस्त  शिल्प  उद्योग

 को  कच्चे  माल  की  भारी  कमी  का  सामना  नहीं  करना  पड़  रहा  केबल  लकड़ी  पर  नक्काशीਂ

 करने  वाले
 श्रौर  हाथी  दांत  पर  नर्ककाशी  करने  वाले  उद्योगों  में  हाल  ही  कच्चे  माल  की  कमी  aaa

 की  गई  है  ।

 केरल  राज्य  में  रोजवुड  की  कुल  उपलब्धता  श्रौर  लकड़ी  पर  नक्काशी  करने  वाले

 उद्योगों की  मांग  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है
 ।  किन्तु  ऐसा  लगता  है  रोजवुड  के  निर्यात  के  कारण
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 घरेल  बाजार में  इसकी  कभी हो  गई  है भ्रौः  इसके  फलस्वरूप गत  पांच  वर्षो  में  इसके  a

 करीब  5-6  गनी  वद्धि  हो  गई  है  |

 हस्तशिल्प  की  acquit  की  बिक्री  ौर  निर्यात  की  बढ़ती  हुई  safe  से  क्मचाएरियों  पर

 प्रतिकल  प्रभाव  पड़ने  की  कोई  झ्राशंका  नहीं  है
 ।

 केरल  सरकार  ने  श्रखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  से  केरल  राज्य  हस्तशिल्प  निगम

 की  अंश  पंजी  बढ़ाने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रन रोध भ्झ  किया  है  ताकि  शिल्पकारों  को  eee

 माल  की  गति  करने  तथा  हस्तकला  की  उस्तु्  के  विपणन
 सम्बन्धी

 स्थिति  में  सुधार  किया  जा  सक े|

 इसके  पूर्व  ही  निगम  ने  हस्तशिल्पियों  को  रोजवुड  ate  हाथी  दांत  की  पूति  करने  के  लिए  एक

 कच्ची  सामग्री  डिपो  पहले  ही  स्थांपित  कर  दिंया है
 |

 रॉज्यि'संरंकार का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 gueter  उद्योग  की  राज

 श्री  एस०  डी०  सोम  सुन्दरम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  निम्नलिखित
 जानकारी

 दर्शाने

 वाला  विवरण  सभापटल पर  रखने  की  करेंगे  कि

 गत  10  वर्षों  में  हथकरघा  उद्यीग  को  दी  गई  राज  सहायता  के  अ्रांकडे

 कया हैं  ;  श्रौर

 वर्ष  1978-79  के  दौरान  कितनी  राशि  की  राज  सहायता  देने  का

 ?

 उद्योग  dat  जाज॑  फर्नाम्डीज :
 वर्ष  1974-75  तक.हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए

 wear  सरकार  की  कीई  भी  प्रत्यक्ष  राज  सहायता  योजना  नहीं  थी  ।  राज्य  की  योजना  में

 हथकरघा कंपड़े  की  बिक्री  पर  Be  की  प्रावधान  नहित  होता  था  ।  राज्य  प्रावधानों के

 बारे  में  जानकारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों के  पास  उपलब्ध हो  सकती  है  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार

 हथकरघा  कपड़े की  बिंक्री  पर  श्रेखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  रिता  सर्मिति लि  ०

 बम्बई  को  राजसहायता  देती  रही  है
 ।

 गत  दस  वस्त्र  समिति  को  दी  सहायता

 निम्नलिखित है

 ह  नि  रुपए  में

 ay
 ey

 1967-68  75

 1968-69
 nee

 75

 1969-70  77

 1970-71  75

 1971-72  00

 1972-73  30

 1973-74  शह  34

 1974-75  10  50

 1975-76  24  86

 1976-77  16  46

 1977-78  26  71
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 19  1978  उत्तर
 नए

 वर्ष  1975-76  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  हथकरघा  मल  की  खिक्री  पर  विशेष

 Be  तथा  जनेता  धोतियों  एवं  साड़ियों  पर  रॉज  सहायंता  दी  है

 रुपए
 c

 वष  हथकरघा  जनता

 कपडे  की  धोतियों  एवं

 बिक्री पर  पाड़ियों  का

 विशेष  छट  उत्पादन
 —  नया  बा

 1975-76

 76-77 में  दी  गई  राशि )  24.00  157.00

 1977-78

 (77-78 में  दी  गई  310,  01  465.00
 ण

 वर्ष  1978-79
 में  हथकरघा  कपड़े  की  बिक्री  पर  विशेष  छूट  तथा  aaa  धोतियों

 एवं  साड़ियों  के  उत्पादन  पर  राजसहायता  देने  eg  केन्द्रीय  aa  की  यौजना  में  11  करोड़

 रु०  की व्यवस्था की  गई  है

 NATIONAL  HIGHWAY  NO  28

 *787.  SHRI  RAM  DHARI  SHASTRI  Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state

 whether  the  pitched  portion  of  national  highway  No,  28  of  Governmeént  6f  India
 should  be  23  feet  wide;

 '(0)  16.0  so,  the  details  of  the  places  in  the  tail-end,  portion  of  the  road  beyond  -Kasaya
 in  district  Uttar  Pradesh  which  is  only  12.  feet  wide;  and

 (c)  the  time  by  which  this  portion  would  be  made  23  feet  wide ?

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM):  fa)
 (c).  The  42  Km  Kasia’Tamkuhi-Salemgarh  (Bihar  border)  reach  of  the  National  ‘Highway
 No.  Uttar  Pradesh,  which  has  in  most  of  the  length  a  single-lane  (3.65  'm=12  feet)

 cartidgeway,  is  proposed,  financial  resburces  and  all-India  requirement  permitting,  ‘to  be

 199 171
 to  2-lane  (7  m=23  feet)  im  the  current  Five  Year  Plan  period  -énding  31st  March,

 नेवेली  लिगनाईट  कारपोरेशन  में  निय  facet

 789.0  श्री ए०  मुरुगेसन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेवेली  लिगनाईट  कारपोरेशन में  तृतीय  श्रेणी  श्रौर  इससे  ऊपर
 की

 श्रेणियों

 के  थदों  के  सम्बन्ध  में  नियुक्तियों तथा
 पदोन्नतियों

 में
 aren

 हेतु  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय

 पर  जारी  किए  गए  ase  की  जारी  किंए  जाने  तिंथि  से  क्रियान्वित नहीं  ‘Feat  गया  है  ;

 यदि
 तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ;
 और

 उक्त  श्रादेशों  का  पालन  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करेने  विचार है
 ?
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 ऊर्जा  मंत्री  पा०
 व  तृतीय  श्रेणी  शौर  उससे  ऊपर  के  पदों

 पर  नियुक्तियों  ate  पदोन्नतियों  में  ग्रारक्षण  के  लिए  भारत  सरकार  के  भ्रादेश  नेवेली  लिगनाइंट

 areata  लिमिटेड  ने  प्राप्त  होने  के  बाद  यथासंभव  कम  से  कम  समय  में  कार्यान्वित कर

 दिए हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्रनवादकों  के  बेतनसानों  में  श्रसमानता

 *790.  श्री  राजकेशर  सिंह  :  क्या  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  स्वायत्तशासी  निकायों  में  fata  हिन्दी-्रं्रेजी

 अनुवादकों  के  वेतनमानों  में  प्रसमानता  है

 व्या  वेतन-मानों  में  विभिन्नता  की  भर्ती  की  न्यनतम  शैक्षिक

 भ्रहता दं  अन भव  तथा  उन्हें  दिए  जाने  वले  काब  के  दैनिक  कोटे  से  सम्बद्ध  नहीं  है

 प्रत्येक  मंत्रालय/स्वायत्तशासी  निकाय  में  के  वेतन-मानों  का  ब्यौरा  क्या

 है  ae  उनके  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  शैक्षिक  श्रहताश्नों  तथा  उन्हें  दिए  जाने  वाले  दैनिक

 के  कोट  का  ब्यौरा  कया है है

 प्रत्येक  निकाय  के  श्रनुवादकों  के  वेतन-मानों  श्रौर  उन्हें

 आवंटित  काम  के  दैनिक  कोटे  में  श्रसमानता  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 गह  मंत्री  चरण  fag) :  से  सम्मिलित  संवर्ग  के  भ्रभाव  में  विभिन्न

 मंत्रालय  श्रादि  भ्रनुवादक  श्रादि  के  पदों  का  सजन  स्वयं  तथा  अआआवश्यकतानुसीर

 शर  स्वनिर्धारित माप  दंडों  के  श्रनूसार करते  इन  पदों  से  संबन्धित  शर्तों  तथा

 नियमों  में  एकरूपता नहीं  थी  ।  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सचिवालय

 भाषा  सेवा  के  नाम  से  एक  संवर्ग  बनाया  जा  रहा  है  जिससे  इन  सभी  पदों  से  सम्बन्धित  शर्तों

 नियमों  श्रसमानता दर  होकर  इनमें  एकरूपता जाएगी  ।  स्वायत्तशासी  निकायों के

 पद  इस  संवर्ग  में  शामिल  नहीं  हो  सकेंगे
 ।

 परन्तु  संवर्ग  के  नियमों  द्वारा  इस  विपय में  उन्हें

 मार्गदर्शन श्रवश्य  सकेगा

 इस  समय  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  स्वायत्तशासी  निकायों  में  निर्धारित  nw

 शैक्षिक  ्रहतात्रों  तथा  दैनिक
 काम  के

 कोटे  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दलीविजन  सेटों  के  उत्पादन  में  कमी

 *  795.  श्री  माधव  राव  सिधिया  :  क्या  इलक्ट्रोनिक्स मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 =
 क्या  यह  सच  है

 कि
 वर्ष  1977-78  में

 टेलीविजन  सेटों
 के

 उत्पादन
 में  कमी

 है

 यदि  तो  क्या यह  भी  सच  है  कि  र सरकार  मल्यों  पर  प्रतिबन्ध

 मै
 जाने  के  कारण  यह  कमी  हुई  श्र  |  क
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 शाण मिन

 यदि  हां  तो  इस  पर  सरका att  कया  — afar

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  जी  नही ं।

 at
 ही

 नहीं  उठता
 ।

 HANDLOOMS  EXHIBITION  AT  NEW  DELHI

 796.  SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  lay  a  statement  showing

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  handlooms  exhibition  had  been  organised  in  Pragati  Maidan
 New  Delhi

 (0)  the  of  the  States  participating  therein

 (c)  the  rent  charged  for  the  places  allotted  to  the  States  there  for  the  purpose  and

 (d)  the.  value  of  eoods  sold  in  this  exhibition ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  GEORGE  FERNANDES)  (a)  Yes,  Su

 Bihar,  Pradesh (b)  Andhra  Pradesh,  Assam,  Gujarat,  Karnataka,  Kerala,  Madhya
 Maharashtra,  Orissa,  Rajasthan,  Tamil  Nadu,  Uttar  Pradesh,  West  Bengal,  Delhi,  Manipur

 ‘Handloom  Houseਂ and  Pondicherry.  Additionally,  also  participated  in  the  Bazaar.

 (८)  Rs.  3.36,175  including  Handloom  House

 (d)  Rs.  59.98  lakhs  (provisional  figure)

 नागपुर  में  एक  शक्तिशाली  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  किया  जाना

 *797.  श्री  साठे  :  क्या  सुचना  प्रौरਂ  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  नागपुर  की  जनता  की  से  बहुत  wa  से  मांग  की  जा  रही  है  कि  नागपुर में

 अधिक  शक्तिशाली  प्रसारण  केत्द्र  स्थापित  किया  जाये  प्र  श्रकोला/श्रमरावती में  एक  प्रमारण

 केत्द्र  स्थापित  किया  जाये ;

 यदि  तो
 अरब  तक  प्रस्तुत  किये  ऐसे  प्रस्तावों  का  व्यौरा  कया  है  ;

 नागपुर  में  शक्तिशाली  केन्द्र  स्थापित  न  किए  जाने  श्र  श्रकोला|  faaetad  में  प्रसारण

 केन्द्र  स्थापित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  शौर

 इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  कार्यरूप  दिया  जायेगा  ?

 सुबना  AIT  प्रपारण  संतरी  लाल  कृष्ण  श्राडवाणो  और  ग्राकाशवाणी  के

 नागपुर  केन्द्र में  पहले  ही  100  Pacha  mie  ी  कल  मी  है  पीर  न  पर  श्र  अधिक

 शक्तिशाली  ट्रांससीटर  लगाने  के  लिए  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  श्रकोला/श्रमरावती

 में  प्रसारण केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  मांगें  की  गई

 नागपुर  केन्द्र  पहले  ही  उच्च  शक्ति  के  ट्रांससीटर  से  युक्त  शक्तिशाली  केन्द्र  है
 ।

 ला|श्रमरावती  राज्य  के  वर्तमान  आकाशवाणी  केन्द्रों  के  प्राथमिक  सेवा  क्षेत्र  के  wets  ara  हैं  ।

 प्रश्न  नही ंउ उठता
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 IIT  Dwv FINANCIAL  ASSISTANCE  SOUG  11  bY  U.P.  FOR  POWER  PROJECTS

 t*SHRI  PHIRANGI  PRASAD  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased  to  state

 (a)  the  power  projects  of  the  Government  of  Uttar  Pradesh  for  which  it!
 had  sought

 Central  financial  assistance  and  the  amount  sought  for  each  project  during  the  last  three
 years;

 (b)  Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  the  progress  made  by  those  Projects  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)  and  (b)  Gov-
 emmment  of  Uttar  Pradesh  had  sought  in  1975-76  additional  funds  for  the  power  programme
 in  view  of  the  difficult  resources  position  of  the  State.  The  following  central  assistance
 was  provided  during  1975-76  as  advance  plan  assistance  :

 (1)  For  accelerating  Maneri  Bhali  and  Garhwal-Rishikesh-Chilla  H.  E,  Projects.—
 .  8.75  crores  (Released  Rs,  8.25  cnores).

 (2)  For  reimbursement  of  expenditure  incurred  on  civil  works  on  Obra  Stages  II
 and  111  in  2.08  crores.

 There  were  no  specific  requests  for  Central  financial  assistance  for  particular  power  projects
 from  U.P.  during  1976-77  and  1977-78.

 (c)  The  commissioning  programme  of  the  projects  for  which  assistance  was  given  in

 1975-76  is  indicated  below :

 1.  Obra  Thermal  Power  Station

 Stage  11  (3  x  200)
 Unit  Already  commissioned

 | है ह  Unit  1978-79

 111  Unit  1979-80

 2.  Obra  Thermal  Power  Stati
 Stage  III  (2  x  200)  on  Extension  1980-8

 3.  Maneri  Bhali  Stage  II
 (3  x30)  Ist  &  2nd  Units  1981-82

 3rd  Unit  1082-83

 4.  Garhwal-Rishikesh-Chiila
 (4  x  36)  Unit  1980-81

 1981-82 Balance  Units  (3)

 नारियल  जटा  उद्योग  के  FTA  के  लिए  उप-समिति

 *799,  श्री  वयालार  रवि  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 नारियल  जटा

 उद्योग  के
 मशीनीकरण

 के  सम्पूर्ण  मामले  की

 जांच  करने  के  लिए  नारियल  जटा  ate  ने  एक  उप-समिति  नियुक्त
 की

 थी  ;

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  कया

 क्या  नारियल  जटा  बोर्ड  के  सचिव  ने  यह  स्वीकार  किया  था
 कि  उसने

 एकक
 को

 पंजीकृत करने  की  गलती  की  थी  ;

 उद्योग dat  जाज॑
 :  कयर  बो ने  एक  यन्त्रीकरण एकक  के  पंजीकरण

 | की  स्वीकृति  के  एकमात्र  मामले  की  जांच  करने  के  सीमित  उद्देश्य  के  एक  उप-समिति

 नियुक्त की  थी  ।
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 Se  कि  Se, ए  ाा

 उप-समिति  इस  fro  पर  पहुंची  कि  यह  निर्धारित  करने  के  लिए
 कि

 मूल

 श्रवेदन  Ta  साक्ष्यों  फेरबदल  की  गई  है  अथवा  नहीं  श्नौर
 छानबीन  की

 जानी

 श्रावश्यक ह  |  समिति का  यह  भी  मत  था  कि  यदि  मल  श्रावेदन पत्र  में  यह  जानकारी  दी  गई  थी

 कि  सम्बन्धित  फंक्टरी  [...  का  उत्पादन  करेगी  तो  उस  झ्रवस्था  बोर्डे  के  दो  श्रधिकारियों  ने  भ्रपने

 कतब्य  के  प्रति  गम्भीर  श्रवहेलना  की  है  |

 कयर  बोर्ड  के  सचिव  के  कथनानुसार एकक  को  यह  समझकर  पंजीयित  किया
 गया

 था
 कि

 वह  मैट्स  का  उत्पादन  करने  के  लिए  नहीं  बल्कि  केवल  मैटिंग  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विद्युत  करघों

 का  प्रयोग  करेगा  ।

 नेवेली  परियोजना  में  दूसरी  माइन  का  काय

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायड  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेवेली  परियोजना में  दूसरी  Heਂ
 का

 कार्य  श्रारम्भ  हो  गया  है

 उपरोक्त  कार्य  का  अनुमान  क्या  तौर

 यह  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा
 ?

 ऊर्जा  मंत्री
 पी०  रामचन्द्रन  )

 :
 सरकार ने  जिस  दूसरे

 को
 खोलने  के  लिए

 भ्रनुमोदन  22  1978  को  किया  था  उसका  श्रारंभिक  कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  है
 |

 रु०  144.  47  करोड़  ।

 19821

 RESERVATION  FOR  S.  C.  AND  S.  T.  FOR  APPOINTMENTS  FOR  THE  POSTS  OF

 PRODUCERS  AND  STAFF  ARTISTS  IN  AIR  AND  DOORDARSHAN

 7320.  SHRI.  S.  NEGI  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROADCAST-
 ING  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  223  on  the  8th  March
 1978  and  state

 (a)  whether  all  the  producers  referred  to  in  the  reply  given  to  the  above  mentioned
 question  have  completed  a  period  of  eight  years  as  producers  or  the  period  of  their  working
 as  Assistant  producers  has  also  been  added  to  it;

 (b)  whether  all  the  persons  referred
 to  in  the  above  mentioned  question  were  working

 as  producers  on  151  January,  19

 (c)  if  not,  the  reasons  why  their  names  have  been  included  in  the  reply  given  to  the
 above  referred  question;  and:

 (d)  whether  Government  will  give  the  names  of  the  producers  who  have  completed  2

 period  of  eight  years  on  the  post  of  producers  indicating  the  number  of  persons  belonging
 to  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  among  them ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.
 ADVANI) :  (a),

 mS &  (c).  It  was  stated  as  under  in  reply  to  part  (a)  of  Starred  Question
 No.  223  for  8-3-1978

 “125  in  All  India  Radio  and  3  in  Doordarshan.  The  category  of  Assistant  Producer
 and  Producer  in  All  India  Radio  was  merged  with  effect  from  lst  April,  1971.  In-
 formation  in  respect  of  AIR  is  thus  inclusive  of  such  Assistant  Producers  who  have
 completed  8  years  of  service  as  Assistant  Producers  and  Producers
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 It  is  clear  from  the  above  that  information  in  respect  of  AIR  was  inclusive  of  such
 Producers  who  have  completed  8  years  of  service  as  Assistant  Producer  and  Producers  com
 bined.  It  was  also  explained  therein  that  the  category  of  Assistant  Producer  and  Producer
 in  ALR  was  merged  with  effect  from  Ist  April,  1971.

 (d)  Names  of  the  50  in  AIR  and  3  in  Doordarshan—who  have  completed
 8  years  of  service  Only  as  Producers  on  Ist  March,  1978  is  given  in  the  Annexuf:.  Qut  of
 these  50  Producers  none  belongs  to  the  Scheduled  Castes  or  Scheduled  Tribes.

 STATEMENT

 LIST  OF  PRODUCERS  WHO  HAVE  COMPLETED  8  YEARS  OF  SERVICE

 ON  1-3-1978

 5.  No.
 Nate

 of
 indiana

 and  Station

 ALL  INDIA  RADIO

 Shri  V.  R.  Renu,  Hyderabad

 Shri  V.  D.  Madegulkar,  Poona

 Shri  Rasiklal  Bhojak,  Ahmedabad

 Ramesh  Choudhury,  Madras
 Shri
 Km  Arvinda  Dave,  STI  (P)

 Km  Bulbul  Sarkar,  Calcutta

 Shri  N.  V.  S.  Prasada  Rao,  Hyderabad

 Shri  V.  Doreswamy  lyengar,  Bangalore

 Shri  S.  K.  Rai  Kurseong

 10  Smt  Sunandini  Ipe.  Hyderabad

 11  Shri  Lalit  Kumar  Shastri;  Ahmedabad

 12  Shri  B.  P.  Kaushik,  Jullundur

 13  Smt  Bindya  Basini  Devi,  Patna

 14  Shri  G.  K.  Kaul,  Delhi

 15  Delhi Kaushalya  Mathur,

 16  Shri  H.  S.  Bedi,  Jullundur

 17  Shri  P.  V.  Akilandam,  Madras

 18  Shri  Wasant  Kawali,  Bangalore

 19  Shri  Pran  Kishore  Srinagar

 20  Shri  Pushkar  Bhan,  Srinagar

 21  Shri  B  G  Bhansali,  Ahmedabad

 22  Shri  B.  C.  Ojha,  NSD

 23  Shri  Rifat  Sarosh,  Delhi

 24  Shri  S.  Mishra,  Jullundur

 25  Shri  Vishnu  Bhardwaj,  Jammu

 26  Shri  S.  Sharat,  Delhi

 27  Shri  M  J.  Rao,  Hyderabad

 28  Shri  Voleti  Venkateswarlu,  Vijayawada

 29  Shri  J.  L.
 Mattoo,

 Delhi
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 S.  No  Name  of  and  Station

 30  Shri  U.  T.  Trivedi,  Rajkot

 31.0  Shri  Ramesh  Nedkarni,  Bombay
 32  Shri  5.  R.  Gopalan  Nair,  Trivandrum

 33  Shri  M.  M.  Golwalkar,  Pune

 34  Shri  Bhubaneswar  Misra,  VBS

 35  Shri  Balak  Ram  Nagar,  Delhi

 36  Smt  Susheela  S.  Naik,

 37  Shri  Bal  Kudlarkar,  Bombay

 38  Shri  Mujaddid  Nidzi,  Lucknow

 39  Shri  Anwar  Khan,  ESD

 40  Shri  Arun  Sarmah,  Gauhati

 4]  Shri  Vv  V.  Kulkarni,  Pune

 42  Shri  ए  Radhakrishnan,  Trichur

 43  Shri  P  N  Parsuraman,  Calicut

 Shri  R  N  Awasthy,  DGAIR

 45  Vindo Shri  Rastogi,  Allahabad

 46  Shri  R.  K.  Maheshwari,  Delhi.

 47  Shri  Jasdev  Singh

 DOORDARSHAN

 48  Smt,  Naina  Devi,  Producer  Consultant

 49  Shri  Swadesh  Kumar.  Producer  Grade  II

 50  Shri  H.  N.  S.  Endlaw
 i

 So  सी ०  ato  प्रेस  के  mAaTicat  को  Galas

 7321.  श्री  चतुर्भुज
 १

 श्री  मही  लाल  ॥
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 x
 (  )  क्या  ज०  सी ०  बी०  प्रेस  के  रीडिंग  डिपाटमेंट  के  कर्मचारियों  के  बतमान  भर्ती  नियमों  के

 अनसार, छ  जिसमें  शत  प्रतिशत  विभागीय  पदोन्नति  की  व्यवस्था  जे०  सी०  बी०  प्रेस  में  काम  कर  रहे

 रीडर  ग्रेड  दो  प्रौर  कापीहोल्डरों  को  इस  विभाग
 की

 फोटो  लिथो  ब्रांच  में  रीडर  ग्रेड  एक  त्रौर  कापीहोल्डर

 के  पदों  पर  नियुक्त/पदोन्नत करने  का  विचार
 श्रौर

 यदि  तो  कब  तक
 !

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  a  जी  नहीं  ।  जें०  सी ०  बी०  में  एक  लेटर

 प्रेस  शर  एक  फोटो-लिथो  प्रेस  है  ।  इन  दोनों  प्रेसों  में  रीडिंग  विभाग  हैं  ।  दोनों  प्रेसों  के  रीडिंग  विभाग  में

 रीडर  रीडर  श्रौर  कापी-होल्डरों के  पद  हैं  ।  लेटर  प्रेस  में  रीडर  कापी  होल्डरों
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 के  वेतनमान  फोटो-लिथो  प्रेस  के  रीडर  तथा  कापी  होल्डरों  से  कम  थे  ।  15-4-1978 को  सरकारी

 श्रादेश  जारी  कर  दिए  जाने  के  बाद  लेटर  प्रेस  के  इन  कर्मचारियों  के  वेतन-मानों  को  फोटो-लिथो  प्रेस  में

 कर्मचारियों  के  स्तर  पर  लाकर  इस  भ्रसंगति  को  दूर  कर  दिया  गया  है
 ।

 वर्तमान  भर्ती  नियमों  के

 नियुक्तियों  को  इन  दोनों  प्रेसों  में  प्रापस  में  स्थानांतरित  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 फोटोध्लिथो  प्रेस

 में  रीडर  के
 पद

 पर  ग्रेड  में  तीन  वर्ष  की  सेवा  वाले  रीडर  से  की  जाती  है  जबकि  लेटर

 प्रेस  में  रीडर  में  पदोन्नति  के  दो  स्रोत  हैं  33/1/3  प्रतिशत  रीडर  श्रपने  ग्रेड

 में  तीन  वर्ष  की  सेवा  श्रौर  662%  प्रतिशत  तकनीकी  क्लकं  ग्रेड  )  में  से  ।  इसके

 फोटो-लिंथो  प्रेस  में  सभी  पात्र  ग्रभ्यधियों  को  में  पदोन्नति  के  लिए  ट्रेड  टैस्ट  पास  करना  होता  है

 जबकि  लेटर  प्रेस  में  रीडर  में  पदोन्नति  के  लिए  इस  प्रकार  की  कोई  शर्त  नहीं  है  ।  फोटो-लिथो  प्रेस

 श्र  लेटर  प्रेस  में  संगठनात्मक ढांचा  इस  प्रकार  का  है  कि  कर्मचारियों  का  aaa  में  स्थानान्तरण

 व्यवहार्य  नहीं  हैं  जिनमें  दोनों  प्रेसों  की  रीडिंग  ara  भी  सम्मिलित हैं  ।

 AGREEMENT  WITH  KHADI  BHAVAN  EMPLOYFES  UNION

 7322.  SHRI  RAM  NARESH  KUSHWAH:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Chairman  of  the  Khadj  Commission  entered  into  any  agreement  with
 the  Khadi  Bhavan  Employees’  Union  on  the  14th  December,  1977;  an

 (b)  the  demands  which  have  been  declared/treated  genuine  and  the  time  by  which  the
 same  will  be  met  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MaAITI)  :  (a)  and  (b)  The  Employees  Union  has  submitted  a  memorandum  o
 demands  to  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission  and  also  discussed  them  with
 the  Chairman,  Khadi  end  Village  Industries  Commission.  The  employees  demands  are

 under
 consideration  of  the  Commission.

 उद्योगीकरण  में  c afzada

 7325.  श्री  डी०  ato  चन्द्रगौड़ा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश
 के  उद्योगीकरण में  क्रात्तिकारी  परिवर्तन  करने  के  लिए  नीति  में  परिवर्तनों के

 लिए  अ्रावश्यक  प्रशासनिक  नस्य  उपाय  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  इनमें  से  प्रधिकांश  परिवतेन  सरकारी  क्षेत्र  में  किये  जाने  की  सम्भावना  अर

 ब्यौरा यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  जो  उपाय  किये  जाने  का  प्रस्ताव  उ

 कया है  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  श्राभा  माईति :  सरकार  ने  उद्योग  तथा

 विनियमन )  भ्रधिनियम  के  काय  संचालन  तथा  उससे  सम्बद्ध  नीतियों  एवं  पद्धतियों  की  जांच  करने  तथा

 तेजी  से  श्रौद्योगिक वृद्धि  करने में  श्राने  वाली  रुकावटों  को  et  करने  के  यदि  कोई  सिफारिश

 करने  हेतु  एक  श्रध्ययन  दल  गठित  किया  था  इस  Weqag  दल  ने  सरकार  को  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 दी  थी  ।  इस  श्रध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णय  संबंधी  एक  विवरण  लोक  सभा

 पटल  पर  31-3-1978 को  रख  दिया  गया  था  ।  सभी  संबंधितों  को  श्रावश्यक  निर्देश  जारी किए  जा  रहें

 हैं  कि  वे  सरकार  के  को  लागू  करें  ।
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 तथा  सरकारी क्षेत्र  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  उद्योग  मंत्री  द्वारा  लोक  सभा  के

 समक्ष  23  1977  को  रखे  गए  भ्रौद्योगिक  नीति  संबंधी  विवरण  के  पेरा  21  में  पहले ही  स्पष्ट

 कीजा  चकी

 उड़ीसा में  mearct  कागज  के  कारखाने  को  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस

 हेतु  waza  पत्र

 7326.  श्री  सरत  कार :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ™~  क्या  उड़ीसा  राज्य  में  श्रखबारी  कागज  के  एक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  श्रौद्योगिक

 लाइसेंस  देने  हेतु  कोई  भ्रावेदन-पत्न दिया  गया  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  प्रौर  उस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सलाल  पन  बिजलो  परियोजना  का  निर्माण

 7327.  श्री  श्रार ०  Fo  महालगी  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 चिनाब  नदी  पर  सलाल  पनबिजली  परियोजना  के  निर्माण  संबंधी  विवाद  के  बारे  में  भारत

 और  पाकिस्तान  के  बीच  हुई  द्विपक्षीय  बात-चीत  में  aa  तक  क्या  प्रगति  हुई

 (@)  मामले  का  शी frearfasrrsr घ्  समाधान  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  विकास

 में  विलम्ब  रोका  जा  सके  ?

 ऊर्जा  मंत्री  श्री  Wo  रामचन्द्रन  are  दोनों  देशों के  बीच  अरब  समझौता  हो  गया

 है  |

 arar-faatarsit  द्वारा  ट्यूबों  और  टायरों  के  मूल्य  बढ़ाया  जाना

 7328.  श्री  के०  ए०  राजन :  क्या  उल्लोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  टायर  निर्माताश्रों  ने  सभी  प्रकार  के  टायरों  श्रौर  ट्यूबों  के  मूल्य  में

 वृद्धि की

 यदि
 तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  प्रौर  इस  बारे  में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया

 गत  तीन  वर्षों  में  ate  विभिन्न  प्रकार  के  टायरों  की  कीमत  क्या  रही  है  पर  क्या

 क्या  उन्होंने  टायर  उद्योग  की  समस्याश्रों  पर  विचार  करने  के  लिए  मार्च  में  टायर  निर्माताशं

 की  एक  बैठक  बुलाई  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  श्रौर  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं
 ?

 उल्लोग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  श्राभा  crat-fra rary  ने

 1978  के  अंतिम  सप्ताह  में  विभिन्न  प्रकार  के  आटोमोबाईल  टायरों  व  ट्यूबों  के  मूल्य  बढ़ाए  हैं  ।
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 ण  ककल  निए  गाए

 ग्रनमानत चय  रेयन  टायरों के  मूल्यों  में में  10  नाइलोन  टायरों  में  2.  5  प्रतिशत

 श्रौर  ट्यूबों  के  मूल्यों  में  2  5
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई

 है  ।
 टायरों

 व
 दयूवों

 के
 मूल्यों

 पर
 कोई

 वैधानिक  नियंत्रण  नहीं  है  किन्तु  सरकार  स्थिति  पर  नजर  रखे  हुए  हैं  ।

 1  1975 से  1978  तक  की  प्रवर्ध  में  व  टयबों  के

 थोक-मूल्यों को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है

 थी  जिसमें टायर  उद्योग  के  प्रतिनिधियों के  साथ  13  1978  को  एक  बैठक

 श्राटोमोबाईल-टायर  उद्योग  के  सम्मख  उपस्थित  AACA  पर  विचार  किया  गया  था  |

 टायर  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  विभिन्न  टायर  एककों  को  वित्तीय  दापप्ट  से  जीव्यक्षम

 बनान  दत  सहायता
 की

 मांग  की  है  तथा  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  निम्नलिखित सुझाव  भी  दिए  ह

 टायरों  व
 ों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  सहायता

 |

 निर्यात  हेतु  दीर्घ  प्रवधि  की  ऋण  श्रावश्यकताओं को  परा  करने  में  सहाय

 उत्पादन  शुल्क  वापिसी  योजना  जैसी  पद्धतियों  में  सुधार  |

 9
 सड़क  परिवहन  उद्योग  का  विस्तार  करके  उद्योग  के  उत्पादों  ट्रक  टायरों की  मांग  को

 बढ़ाने में  सहायता  करना

 3.
 फैक्ट्री  से  निकलने  वाले  टायरों/ट्यूबों  के  उत्पादन-शुल्क  के  भुगतान

 की
 वास्तविक  झ्रवधि  को

 कम से  कम  60  दिन  तक  करने  के  लिए  एक  श्रास्थगित-प्रणाली बनाई  जाए  ।  इन  मामलों पर  विचार

 किया  जा  रहा  है

 faazay
 बाण  ee,

 बस्तु  का  नाम  श्र  उसकी  एकक  1-1-1975  8-3-1975  6-3-1976]

 से  से  1-3-1  976:

 7-3-1975  5-3-1976  से

 6-8-1976
 eee

 5

 कार  टायस

 1.  फॉरट  कबरस  6.  70-15-

 प्लाई  sah  रेटिंग  272.80  266.  60  266  60

 90-15  199.95  195.  30  195  30

 3
 =

 20-14  172.05  168.95  168  95

 60-13  189.10  186.00  186  00

 faqs  टायस

 जयाण्ट  कवर  8.  20-25-12

 प्लाई  रेटिंग  एच०
 डब्ल्यू  105/

 976.  50  1049.  35  1049  35
 —
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 29

 चैत्र  1900
 )

 ee  णा  नागा
 1

 ae  ee
 जयाण्ट  कबर  9,  00-20-13

 cas  रेटिंग  एच०  डब्ल्यू  113/

 एच/डब्ल्यू  105  एक  1122.  29  1205  90  1205  90:

 मोटर
 साइकिल|स्कूटर  टायर्स

 यूनीवर्सल  मोटर  साईकिल  कवर

 325-19/4  प्लाई  एक  92.  50  97  50  97  50

 स्कूटर  कवर  3.50-10.4  67  50  66  25  66  25

 ट्रेक्टर  टायसं

 ट्रक्टर  कवर  12-4-2  (11-28)
 जी०  जी०  4  प्लाई  771.  25  828  75.0  828  75

 10  ट्रैकटर  कवर  12-4-36  (11-

 36)  एस०  9  16  प्लाई  972.  50  1045  00  1045  00:

 ्राफ  दो  हाईवे  e z1qa

 11  at  हाईवे  12.  00-24/
 25  6  प्लाई  2780.70 2648.95  2780.70

 12
 00-24/25

 12  प्लाई  6691. 35  7026.15  ६. 7026. 15 कभ ee

 15-12-76

 14-8-76  से  से  से  से  18-3-78

 4-2-77  31-10-77  22-12-77  10-3-78

 पण्ण्यम्य  4-12-  77
 ee

 किए  9  10  11

 18-3-7

 266  60  266.  60  266.60  266.  60  266  60  271

 195  30  195.  30  195.  30  207.  70  195  30  219  27.0

 168  95  168.9  68.95  181.  35  168  95  171  95

 186  00  186.0  186.  186.  00  186  00  189  30

 l-  l-  77

 1049  35  101  35  1018, 35  1018.  35  1018  35  1018  35

 1205  90  12
 ne

 90  1205.90  1205.  90  1205  90  23 1246
 97  50  97  50  97.50  97  50  97  50  98  48

 66  25  66  25  66.25  66.  66  25  66  .91

 11-3-78

 828  75  828  75  828.75  828.  7  छे  828.75  837.04
 10  1045  00  1045  00  1045.00  1045.  00  1045.00  1055.45
 11  2780  70  2780  70  2780.70  2780.  70  2780.  70.0  2830.04
 12  7026.15  7026  15  7026.15  7026.  15  7026.15  7150.  81
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 —  में  सिचाई  परियोजनाओं  गे  स्वीकृति  दिया  जाना

 7329.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  की  हिरन  श्रौर  कबूतरी  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाश्रों  को  योजना  orate  ने

 अब  तक  स्वीकृति नहीं  दी  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  मुख्य  कारण  |

 इन  दो  परियोजनाओं  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च

 इन  दो  को  पुरा  करने  में  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  मात्रा  में

 सहायता  श्रौर

 (=)  इन  परियोजनाश्रों  से  जनता  को  कितना  लाभ

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :
 योजना  श्रायोग  गुजरात  की  हिरन  2)  शौर

 कबूतरी  मझौली  सिंचाई  परियोजनाश्रों  को  feo  16-3-1978  को  ही  स्वीकृति  दे  चुका
 |

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 इन  परियोजनाओं  की  श्रनुमानित  लागत  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  हिरन  37  लाख  रु०

 (2)  कबूतरी  सिंचाई  55  लाख  रु०

 केन्द्रीय  सहायता  संपूर्ण  राज्य  योजना  के  लिए  जाती  विभिन्न

 परियोजनाश्रों
 के लिए  नहीं  ।  राज्य  प्राधिकारियों  से  श्रनुरोध  प्राप्त  होने  पर  केन्द्र  सिचाई  विभाग,किन्द्रीय

 जल  श्रायोग  के  माध्यम  से  तकनीकी  विषयों  के  संबंद्ध  में  प  रियोजनाश्रों  की  सहायता  भी  कर  सकता  है  |

 हिरन  2)  सिंचाई  परियोजना  के  नियंत्रण  क्षेत्र  में  जूनागढ़  जिले  में  9510  हेक्टेयर

 क़षि  योग्य  क्षेत्र  झाता  है  शर  इससे  खरी  रबी  तौर  दो-मौसमी  फसलों  वाले  7151  हेक्टेयर  में  सिंचाई

 की  वार्षिक  पति  होगी  ।

 कबूतरी  सिचाई  परियोजना  के  नियंत्रण  क्षेत्र  में  पंच  महल  जिले  में  1818  हँक्टेयर  कृषि  योग्य

 क्षेत्र  ara
 है  श्रौर  इससे  रबी  श्रौर  दो-मौसमी  फसलों  वाले  17  53  हेक्टेयर  में  सिंचाई  की  वार्षि  क

 पूर्ति  होगी

 fs AT  क्षण दिल्‍ली  में  पुलिस  सब  इंस्पेक्टरों  को

 7338.  श्री  श्याम  सुन्दर  गुप्त  ग
 भरी  मुख्तियार  सिह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥
 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  J

 क्या  यह  सच  है  fr  दिल्‍ली  पुलिस  में  सब-इंस्पेक्टर  के  पद  सीधे  चयन  करने  के  बाद

 इन  नए  भर्ती  किए  गए  श्रधिकारियों  को  दिल्‍ली  में  पुलिस-प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  :
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 (
 \  क्या  दिल्‍ली  पुलिस  संगठन  की  स्थापन  बाद  उसक  लिय  पुलिस

 को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  कोई  मापदंड रखे  गए  थे  ale  यदि  तो  कया  बाद  में  कोई  परिवत॑न  किया  गया

 था  ar  तो  श्रौर

 (¥)
 क्या  यह  सच  है  कि  कनिष्ठ  कमंचारियों  में  से  वरिष्ठता|परीक्षा  के  श्राधार  पर

 सब-इन्स्पेक्टरों  के  रूप  में  पदोन्नत  किए गए  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण
 के

 लिये  फिल्लौर

 भेजा  जा  रहा

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  )  जी  श्रीमान्‌  |

 दिल्‍ली  पुलिस  के  विभिन्न  पदों  के  पुलिस  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  मापदंड

 दिल्‍ली  संघ  शासित  क्षेत्र  में  लाग  पंजाब  पुलिस  1934  में  विहित  बाद  खोसला

 की  सिफारिशों  के  mre  पर  उनमें  संशोधन  किए  गए  थे  ।  उच्च  अ्रधीनस्थ  wha

 ् कारियों  के  प्रशिक्षण  से  संबंधित  पुलिस  नियम  1925  (  ),  (3)  तथा  (4)  का  संशोधन

 7-6-69  को  किया  गया  था  ।  हाल  में  हैड  कांस्टेबलों  के  पदों  के  लिए  पदोन्नति  want  से

 में संबंधित  पंजाब  पुलिस  नियम  137  भी  6-4  -78  को  संशोधन  किया  गया  था ।

 जी  श्रीमान्‌ ।

 रानीगंज  ग्रप  श्राफ  रिफ्रेक्टरोज  को  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  को  श्रन्तरित  करना

 7331.  श्री  रोबिन  सेन  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  वि

 क्या  उद्योग  मंत्री  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  सिफारिश  प्राप्त  हुई  है  कि  रानीगंज

 खन  ग्राफ  रिफ्रेक्टरी ज  को  इस्पात  मंत्रालय  को  इसके  रक्षित  उद्योग  के  रूप  में  अन्तरित  किया  जाय े;

 क्या  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तर

 इस्पात  मंत्रालय  द्वारा  सहमति  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  उपरोक्त  उद्योंग  को  इस्पात  मंत्रालय  को  श्रन्तरित  करने  में  कितना

 समय  लगेगा ?

 उद्योग  में  राज्य  मंत्री  ( aiterait  आभा  :  जी

 तथा  प्रस्ताव  विचाराधीन है
 श्र  are  हैं  कि  शीघ्र  ही  निर्णय  हो  जाएगा  ।

 दुरदर्शन  श्रीनगर  में  कम रामेनों  को  fauifaa

 7332.  श्री  अहबद  एम
 ०

 पटेल
 :

 क्या  सूचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रीनगर  दूरदशन  केन्द्र  में  के  पद  के  लिए  25  1977  को

 साक्षात्कार  किया  गया  था  अर  नौ  रिक्त  स्थानों  के  लिए  नियक्ति  के  लिए  mrs  उम्मीदवारों  का  चयन

 किया  गया  परन्तु  शब  तक  किसी  भी  चुने  गए  उम्मीदवार  को  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है
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 0990]

 क्या  रिक्त  पदों  पर  ga  तक  नैमित्तिक  कैमरामैनों  को  लगाया  जा  रहा  जबकि

 चुने  गए  उम्मीदवार  अभी  भी  नियुक्ति  को  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  चुने  गए  उम्मीदवारों  को  नियुक्त  q  करने  प्ौर  रिक्त  स्थानों  पर

 नैमित्तिक  कैमरामैनों  को  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण  श्रौर

 तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  a

 सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री
 लाल

 कृष्ण  mean  )  :  शर
 श्रीनगर

 दूरदर्शन  केन्द्र
 के  लिए  कमरामेन  के  पद  के  लिए  इन्टरव्यू  25  1977  को

 था  at  चयन  समिति  ने  नियुक्ति  के  लिए  8  उम्मीदवारों  के  नामों  की  अ्रतुशंसा  की
 थी

 बाद  किए  गए  चयन  के  विरुद्ध  कतिपय  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  मामले  की  जांच  गई

 अब  यह  निर्णय  लिया  गया  a  कि  इस  चयन  को  रह  कर  दिया  जाए  तौर  नई  चयन

 समिति  द्वारा  फिर  से  चयन  किया  जए  ।  इस  बीच  दूरदर्शन  केन्द्र  का  कार्य  चलाने  के  लिए

 |... कम रामना  को  नैमितिक  श्राधार  पर  लगाया  जा  रहा  है  |

 भारती  नौवहन
 निगम  को  ae  1973-74  से  1976-77  तक  हुश्रा  लाभ  प्रौर बष

 1977-75

 में  हुश्र
 "  orvry च्वॉट व

 ह 7333.  श्री  धम  fag  ag  पटेल
 :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिबहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 थ्रो  ज्योतिमय बस  J

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  परिवहन  निगम  को  वष  1973-74  से  1976-77  तक प्रति  वर्ष  कितना

 शद्ध लाभ  हुआ  तथा  कुल  कितनी

 ए
 के  दौरान  20  करोड़  रुपये  का  घाटा  होने क्या  इस  निगम  को  वर्ष  1977-78

 की  श्राणंका  यदि  हां , तो इसके तो  इसके  am  कारण  हैं  श्रौर  इस  ae  उसे  कितनी  ma  हुई

 प्रतिवर्ष  लाभ  में  कमी  होने  तथा  लगातार  हानि  के  क्या  कारण  शौ

 न ै? हानि  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  Q

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  dat  चांद  :

 (&  करोड़ों

 1973-74  1974-75  1975-76  1976-77

 ee  ee  Se

 कारोबार  125.55  194.  80  218.08  262.78

 निवल  लाभ  13.91  33.01  9  73  3.65
 ———<———

 af  1977-78  के  लेखों  को  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  श्रौर  उनकी

 लेखा  परीक्षा  नहीं  हुई  इसलिए  श्राय  श्रौर  घाटे
 की

 राशि
 अभी

 ज्ञात  नहीं
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 ————

 1900

 ह

 में लाभ  श्र  प्रत्याशित  हानि  में  गिरावट
 का  मुख्य  कारण  qs  ह  कि  विश्व  भर

 भाड़ा  दरों  में  भारी  मंदी  ars  इसके  ग्रलावा  भारतीय  नौवहन  निगम  को  asa  श्रौर

 लक्षदीप  क॑  लिए  संवद्ध॑तात्मक  श्रौर  यात्री  सेवाएं
 सौंपी  गई  हैं  ।

 लागतों  पर  नियंत्रण  करने  ate  जहाजों  की  परिचालनात्मक  कुशलता  में  सुधार

 करने  के  लिए  सेवाश्रों  के  विस्तार  के  लिए  सभी  संभव  उपाय  किए  जा  रहे  जहां  तक  संभव

 प्रशासनिक  प्रबंध  खर्चों  में  कमी  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं

 fasta  द्वारा  एजबाल  ate  लंगलई  जिलों  के  क्षेत्र  को  चकमा  जिले  में  मिलाने  का

 प्रस्ताव

 7334.  डा०  अर०  रोथुश्रम :
 क्या

 गृह  मंत्री  यह  बत
 ने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  उन्हें  इस  तथ्य  का  पता  >  fe  मिजोरम  सरकार  का  विचार  एजबाल  ग्रौर

 लुंगलई  जिलों  के  एक  बड़े  क्षेत्र  को  जिसमें  पांच  गांव  यथा  लाल  ara

 पुरजिंग  शामिल  हैं  तथा  जहां  मिजो  लोग  रहते  चकमा  जिले  में  मिलाने  का  a
 G  तथा

 जिसके  कारण  विवादग्रस्त  क्षेत्रों  के  मामले  में  तनावपूर्ण  स्थिति  पैदा  हो  रही  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  मामलों  की  जांच  करने  श्रौर  इस  प्रस्ताव  को

 fatter  न  करने के  लिए  राज्य  सरकार  को  शीघ्र  प्रादेश  जारी  करने  का  है  क्योंकि

 जमीन  के  मामले  में  किसी  भी  विवाद  का  निणय  उनकी  ग्राम  परिपदों  द्वारा

 किया  जाना  होता  श्रौर

 वा (२1
 की  ws न  re  द् 2  अ्रथवा  करने  का  विचार यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायथ

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  . Wee )  :  जी  श्रीमान ष्  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 LETTERS  RECEIVED  BY  MI  NISTE LNIDO  R

 7335.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  letters  by  MPs  which  were  received  by  Minister  during  the  period
 from  Ist  June,  1977  to  31st  January,  1978  and  the  number  of  replies  sent  to  them  as  also
 the  number  of  letters  which  were  not  replied  to:  an

 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  by  the  Government  to  send  prompt  reply  to  all
 MPs  in  future

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  DHANIK
 LAL  MANDAL)  :  (a)  The  position  is  as  under

 No.  of  letters

 No.  of  replies

 Of  the  remaining  668  letters,  44  were  transferred  to  the  concerned  Ministries/Depart-
 ments  for  necessary  action  and  116  pertained  to  matters  where  a  reply  was  no  longer  called
 for  508  pending  letters  are  in  various  stages  of  correspondence  with  the  State  Governments/
 eXamination  and  will  be  disposed  of  as  early  as  possible.
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 (Saka) नस्ल

 (b)  Adequate  instructions  already  exist  to  ensure  prompt  action  being  taken  on  letters
 received  from  MPs  and  replies  sent  to  them.  However,  these  instructions  have  been  reiterated
 with  a  view  to  see  that  officers  keep  a  strict  vigilance  on  the  disposal  of  such  letters.

 एम०  ato  निदेशालय  में  सहायक  परीक्षकों  को  पदोन्नति

 7336.  श्री  के०  लकप्पा  :
 कया  रक्षा  मंत्री  29  1977  के  भ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  2087

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सेना  मुख्यालय  के  एम०  झ्राई०  निदेशालय  में  काम  कर  रहे  सहायक  परीक्षकों

 तथा  परीक्षकों  के  लिए  स्थिरता  की  स्थिति  को  दूर  करने  श्रौर  पदोन्नति  के  अधिक  श्रवसर

 बनाने  की  दिशा  में  wa  तक  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ;

 उस  निदेशालय में  से  कितने  सहायक  परीक्षक अथवा  परीक्षक  जिन्हें  इसके

 परिणामस्वरूप  पदोन्नत  किया  गया  azar  श्रच्छा  कार्य  दिया  श्नौर

 यदि  उपरोक्त
 भाग

 का  उत्तर
 नाकारात्मक  हैं  तो  विलम्ब  के  व्या  कारण

 हैं  श्रौर  afar  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  :  एम ०  श्राई०  निदेशालय में  परीक्षकों के  पदों  के  बारे

 में  भर्ती  नियमों  में  भ्रभी  हाल  ही  में  संशोधन  कर  दिया  गया  है  ताकि  उन्हें  शतप्रतिशत  उन

 सहायक  परीक्षकों  को  पदोन्नति  देकर  भरा  सके
 जो

 संबंधित  भाषा  में  दक्षता  रखते  हों  ।

 इन  नियमों में  पहले  ही  ae  प्रावधान  है  कि  पयवक्षक  परीक्षकों  के  शतप्रतिशत  पद  परीक्षकों

 को  पदोन्नति  देकर भरे

 पहले  परीक्षको ंके
 75

 प्रतिशत  पद  सीधी  भर्त्ती  द्वारा  तथा  25  प्रतिशत  सहायक

 परीक्षकों  को  पदोन्नत  करके  भरे  जाते  थे  25  प्रतिशत  विभागीय  कोटा  के  अनुसार  विगत  दस

 वर्षों में
 6  सहायक  परीक्षकों

 को
 परीक्षक

 के  रूप  में  पदोन्नत किया  गया  इसी  अवधि

 में  पयंवेक्षक  परीक्षकों
 के  दो  पदों  को  परीक्षकों की  पदोन्नति  द्वारा  भरा  गया

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 SETTING  UP  OF  PAPER  PLANTS  IN  MP.

 7337.  SHRI  SUKHENDRA  SINGH  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to:
 state

 (a)  whether  Central  Government  have  received  any  proposal  from  M.P.  Government
 for  setting  up  paper  plants  in  that  State;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITT)
 ment  of  India  t

 :  (a)  and  (b)  Madhya  Pradesh  Government  have  indicated  to  the  Govern-

 tonnes  to  utilise  the  forest  resources  of  the  State.
 he  desirability  of  setting  up  a  paper  project  with  a  capacity  of  1,20,000

 received,  nor  has  an  application  for  a  letter  of  intent  been  made.
 However  no  detailed  proposal  has  been

 The  Government  of  Madhya  Pradesh  however  are  having  a  feasibility  study  carried  out

 ment  of  Baster  District  based  on  the  wood  processing  industry.

 with  the  assistance  of  the  I.D.A.  (an  affiliate  of  the  World  Bank)  for  the  industrial  develop-
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 स्

 शास्त्रों  तथा  मोलाबारूद  की  बिक्री

 7338.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :  कया  रक्षा  मंत्री  विभिन्न  फर्मों  को  शस्त्रों  तथा  गोलाबारूद  की

 सप्लाई  के  बारे  में  1  1978  के  श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  1148  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बीत  जाने  के  बाद  भी  जांच  पुरी  न  होने  के  क्या  कारण  हैं  प्रौर  जांच  को

 पूरी  करने  के  कार्य  में  उपेक्षा  बरतने  वाले  श्रधिकारी कौन  हैं  ;

 (a)  जांच  को  यथासम्भव  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  तथा  दोषी  व्यक्तियों  को  दंडित

 करने  के  लिए  त्रौर  भ्रागे  कार्यवाही  करने  का  विचार है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  मामलों  का  पता  लेखा  कमंचारियों  वर्ष

 1973 में  wd  सामान्य  कार्य  के  दौरान  नहीं  लगाया  जा  सका  जबकि  पहली  घटना  वर्ष

 1970  में  हुई  ौर

 वर्ष  1973  में  किस  व्यक्ति  ने  इन  मामलों  का  पता  लगाया  था  तथा  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  को  असाधारण  क्षमताएं  के  लिए  पुरस्कूत  करने  की  वांछनीयता  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 शेर

 :  श्रौर  सीनियर  सुपरिन्टेंडेट

 पुलिस  जलंधर  इस  मामले  में  जांच-पड़ताल  कर  रहे हैं  जिन्हें इस  बारे  में  समय-समय पर

 ALT  भेजे  जा  रहे  जांच  पड़ताल  को  शीघ्र पुरा  करने  के  बारे में  गृह  मंत्रालय |

 भी  कहा  जा  रहा

 श्र  जी  नहीं ।  जैसा  1-3-78 को  प्रश्न  संख्या  1148 के  उत्तर  में  बताया  गया

 था  कि  इन  मामलों  का  पता  रक्षा  लेखा  नियन्त्रक  के  लेखा  कर्मचारियों  द्वारा  श्रपनी  सामान्य

 ड्यूटियों के  दौरान  लगाया गया  था  इसलिए  किसी
 भी  कर्मचारी को  कोई  इनाम  दिए

 जाने  का  कोई  मामला  नहीं

 वश्चिमपुरी  के  निवासियों  से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बस  सेवा  के  बारे  में  शिकायतें

 7339.  श्री  सूरज  भान
 :

 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  श्रधिकारियों  को  रोहतक  रोड़ पर  स्थित  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  की  कालोनी  पश्चिमपुरी  नई  दिल्‍ली  के  निवासियों  से  भ्रपर्याप्त एवं  अनियमित

 बस  सेवा  के  बारे  में  लिखित  एवं  मौखिक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  भ्रधिकारियों  ने  7  1978  को  निवासियों

 के प्रतिनिधियों को  भी  दिया  था  कि
 वर्तेमान

 बस  रूट
 को

 छोटे  से  छोटे  रूट  से

 बदल  दिया  जिससे ag  केन्द्रीय  टमिनल  तक  जल्दी  पहुंच  सके  ऐसा  न  किए

 जाने पर  केन्द्रीय  टर्मिनल  से  श्राने  जाने  वाली  भीड़  के  लिए  सुबह/शाम  3/4  श्रौर  बसें

 दी  star  कि  पहले  किया  जाता  श्रौर

 यदि
 तो

 स्थिति
 को

 सुधारने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे
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 नौवहन मक  site  परिवहन  मं  at  (  श्री  चांद कि  :  जी  हां

 निगम  ने  कालोनी  के  प्रतिनिधियों  को  श्राश्वासन  दिया  कि  जो  सुझाव  उन्होंने

 दिया  है  उसकी  जांच  की  जाएगी

 पश्चिमपुरी  को  ate  वहां  से  नियमित  तथा  समया  नतसार त  बस  सेवाग्रों  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  निगम  द्वारा  श्रावश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  पश्चिमपुरी  श्रौर  केन्द्रीय

 सचिवालय  के  बीच  रूट  की  लंबाई  कम  करने  सम्भावनाश्रों  की  भी  निगम  द्वारा  जांच

 की  जा  रही

 पश्चिमी  क्षेत्र  में  सुपरतापीय  संयंत्र

 7340.  श्री  यशवन्त  बोरोले  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  क्षेत्र  में  राज्यों  को  बिजली  की  जरूरतें  पूरी  करने  के  लिए  qq

 तापीय  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  किस  स्थान  पर  की  श्रौर

 वहां  से  महाराष्ट्र  को  कितनी  मात्रा  में  बिजली  प्राप्त  होगी ?

 ऊर्जा  मंत्री  पा०  रामचन्द्रन  )
 :  से  हां  ।  मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  जिले

 में  कोरबा  में  केन्द्रीय  सेक्टर  में  एक  fads  ताप  विद्युत्‌  केन्द्र  की  स्थापना  के  बारे  में  सरकार

 की  स्वीकृति दे  दी  पहले  चरण  में  इस  केन्द्र में  1100  मेगावाट  की  स्थापना  जाएगी

 पश्चिमी  क्षेत्र  में  महाराष्ट्र सहित  संघटक  राज्यों|संघ  शासित  क्षेत्रों  में  ४ ७  की  उपलब्धता

 में  वृद्धि  करने  के  लिए  इस  केन्द्र
 को

 क्षेत्रीय  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  किया  जाएगा
 ।  1100

 मेगावाट  के  प्रथम  चरण  से  महाराष्ट्र  को  319  मेगावाट
 बिजली

 प्राप्त  होगी ।

 पोलोस्टर  धागा  उद्योग

 7342.  श्री  प्रयम्न बल  :  क्या
 उद्योग

 मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 पोलीस्टर  धागे  का  उत्पादन  कितना  है  और  पोलीस्टर  फाइबर  धागे  कपड़ों

 का  उत्पादन  कितने  मिल  कर  रहे  हैं  प्रौर  कहां-कहां  स्थित  हैं  ;

 श्रागामी  पांच  वर्षों  में  इस  उद्योग  के  विकास  की  क्या  योजना  है  ;

 क्या  पोलीस्टर  के  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  कोई  लाइसेंस  या

 mata  देती  है
 प्रो

 यदि
 तो

 गत  पांच  वर्षों  में  ऐसे
 कितने  लाइसेंस दिये  गए  हैं  प्रौर

 ये  लाइसेंस  किन-किन  को  दिए  गए  हैं  vic  उनमें  से  कितनों  ने  कारखाने  स्थापित  लिए

 हैं  ;

 क्या  पिछड़े  राज्यों  में  इन  पोलीस्टर  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  विशेष

 रियायत  दी  जा  रही

 AZ



 29  1900  (aa)  लिखित  उत्तर

 (&)  aay  बिहार  site  उड़ीसा  में  इस  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  किसी  व्यक्ति ने
 प्रावेदन

 दिया  है
 a

 यदि  तो  वे  व्यक्ति  कौन-कौन  हैं  ak  क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए

 कोई  लाइसेंस  जारी  किया  है  और  यदि  तो  लाइसेंस  कब  जारी  किये  जायेंगे ?

 उद्योग  मंत्रो  जाज॑  एक  विवरण संलग्न  है  ।

 वस्त्रों  के  लिए  एक  तेयार  की  जा  रही  है  ।  ग्रागामी  पांच  वर्षों  में

 मानव  द्वारा  निर्मित  रेशे|धाग  की  विकास  योजना  भी  इसी  एकीकृत  नीति  का  एक

 होगी  ।

 हां
 ।  पोलिस्टर रेशे  का  उत्पादन  करने  के  लिए  पिछले  पांच  वर्षों  में  कोई  भी

 श्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 नहीं  किया  गया  है

 फिर  विद्यमान एककों  का  विस्तार  करने

 श्रौर  नए  एकक  सथ  करने  निम्न  श्राशय-पत्न  जारी  किए  गए  ~

 एकक का  नाम  से  तक

 टनों  में  वारिक  क्षमता )

 1.  Ho  कैमिकल्स  एण्ड  फाईब्रीस  इण्डिया  लिमिटेड  6,  100  10,000

 2.  Ho  कलिको  कमिकल्स  एण्ड  प्लास्टिक्स  एण्ड  फाईब्रिज  लिमिटिड  6,100  12,200

 3.  Ho  इण्डियन  श्रौरगैनिक कैमिकल्स  लि  ०  6,  100  12,200

 4.  Ho  जण०  कँ७  सिन्थैटिक्स लि०  900  6,000

 5.  Ho  पंजाब  tee  इण्डस्ट्रिज  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  लि ०  6,000

 —— 6.  Ho  बोंगेगियन  रिफाईनरी  लि  ०  20,000

 अभी  तक  किसी  ने  भी  ec i)  श्रतिरिक्त  क्षमता  प्राप्त  नहीं  की  हे
 ।

 ——

 पिछड़े  क्षेत्रों  पोलिस्टर  रेशा  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  उद्योग

 अ्रधिनियम  के  अधीन  दी  जाने  वाली  रियायतों के  अलावा  wer  कोई
 भी

 विशेष  रियायत  नहीं  दी  जाती

 (&)  बिहार  राज्य  में  पोलिस्टर  रेशें  का  उत्पादन  करने  हेतु  एक  एकक  स्थापित  करने

 के  लिए  केवल  श्मि भ  इंडियन  रेयन  कारपोरेशन लि०  नामक एक  फर्मे  ने  ही  श्रावेदन  किया

 इस  भ्रावेदन  पत्न को  इसलिए  प्रस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  कि  इस  उद्योग  के  विकास  के

 लिए  सरकार  द्वारा  अभी  नीति  बनाई  जानी  उड़ीसा मं  इसका  उत्पादन  करन  के  लिए

 कोई  भी  श्रावेदन-पत्न प्राप्त  नहीं  gar  है
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 नाश्

 विवरण

 देश  में  निम्नलिखित  94  मिलों  ने  पोलिस्टर  रेशे  धागे  ate  वस्त्रों  का  उत्पादन  किया  है

 राज्य  मिलों की  सं०  | क  Ne  साथ  मिश्रित

 उत्पादन

 किलोग्राम

 मामा  ललन

 श्रान्ध  प्रदेश  14

 132 गजरात

 12  188 शेष  गुजरात

 वि दे  151

 16

 केरल  67

 मध्य  प्रदेश  385

 21  495 महाराष्ट्र बोम्बे

 शेष  महाराष्ट्र  252

 पंजाब  79

 राजस्थान  444

 10  66
 तामिल  नाडू  कोयम्बट्र

 शेष  तामिल  नाडू  188

 11  उत्तर  प्रदेश  कानपुर  25

 शेष  उत्तर  प्रदेश  103

 12  पश्चिमी  बंगाल  111

 13.

 ह

 कलेंडर  वर्ष  1977  में  सभी  प्रकार  के  मिश्रित  धागे  का  उत्पादन  880  लाख  किलोग्राम हुमा

 था  ।  इसमे ंसे  420  लाख  किलोग्राम  मिश्रित  धागे का  उत्पादन  था  जबकि  पोलिस्टर  कों  या

 तो  सूत  के  साथ  या  विसकोज  के  साथ  मिलाया  गया  था

 HINDI  ADVISORY  COMMITTEE

 7343.  SHRI  SURENDRA  BIKRAM  :  Will  the  Minister  of  ATOMIC  ENERGY  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Hindi  Advisory  Committee  has  been  constituted  in  his  Department;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  members  thereof  and  the  number  and  names,  among  them,  of

 those  nominated  on  the  recommendations  of  the  Official  Languages  Department  ?
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 19  1978  लिखित  उत्तर
 ies

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI  MORARIJI  DESAI)  (a)  No,  Sir

 (b)  Does  not  arise:

 CASES  ENTRUSTED  TO  C.B.I.  BY  STATES

 7344.°SHRI  HUKMDEO  NARAIN  YADAV  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state

 (a)  statewise  number  of  cases  entrusted  by  the  Governments  of  the  various  States  to
 CBI  for  an  enquiry  during  the  last  three  years

 (b)  the  number  of  cases  out  of  them  in  which  charges  were  proved;  and

 (c)  the  number  of  cases  in  which  enquiry  was  not  completed  and  the  reasons  for  sus-
 pending  the  enquiry  as  also  the  name  of  the  authority  under  whose  orders  it  was  suspended  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 D.  PATIL)  (a),  (b)  and  (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on

 the  TABLE  of  the  House

 UNSATISFACTORY  WORKING  OF  CEMENT  CORPORATION  OF  INDIA

 7345.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  working  of  the  Cement  Corporation  of  India  is  not  satisfactory  and
 this  is  the  cause  for  cement  shortage  which  is  artificial

 (b)  whether  like  Shipping  Corporation  of  India  some  social  worker  will  be  appointed
 as  Chairman  of  the  same  Corporation  in  order  to  bring  in  it  more  efficiency;  and

 (c)  whether  the  present  Senior  Officers  of  the  Corporation  are  proposed  to  be  réplaced
 by  some  more  competent  officers  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  (a)  No,  Sir

 (b)  and  (c)  Anpointments  to  top  posts  in  Public  Sector  Undertakings  come  within
 the  purview  of  the  Public  Enterprises  Selection  Board  and  will  be  governed  by  the  instruc-
 tions  issued  by  the  Bureau  of  Public  Enterprises  on  the  subject.

 राष्ट्रीय  फर्म  हारा  ब्लेड  वान  नाम  का  प्रयोग

 7346.  श्री  सी०  Fo  पा उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  एक  रेजर  ब्लेड  बहुराष्ट्रीय फर्म  को  ब्रान्ड  नाम

 का  प्रयोग  करते  रहने  की  अनमति  देने  का  निर्णय  किया  है  जिसकी  फरवरी  में  समाप्त

 हो  चकी  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 प्रौर

 उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 किसी  भी उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा
 तथा

 (@)

 बहुराष्ट्रीय  फर्म  को  भारत  में  सेफटी  रेजर  ब्लेड  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया

 यदि यह  संदर्भ  aaa  हिन्दुस्तान  लीवर  जो  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  है  उससे

 सम्बन्धित  मैसर्स  हिन्दुस्तान  शापें  एण्ड  लिमिटेड  से  है
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  यह  कथनीय  है
 कि

 कम्पनी  ने  व्यापार  तथा  पण्य  चिह्न  श्रधिनियम  1953  के  प्रावधान के  व्यापार  चिह्नों

 के  नागरिक  पूर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  को  1978  के  पश्चात्‌  व्यापार

 चिह्न  का  प्रयोग  करते  रहने  हेतु  श्रावेदन-पत्र  दिया  है
 इस  मामले  पर

 विचार किया  जा  रहा  है  तथा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।
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 त्रिपुरा  में  विद्यत  की  कमो

 7347.  श्री  किरित  विक्रम  देव  वर्मन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 त्रिपुरा  में  श्रौद्योगिक  atk  कृषि  उपयोग  के  लिए  faq  की

 प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  मांग  है  श्रौर  इन  प्रयोजनों  के  लिए  कितनी  १४ "७  उपलब्ध

 है  तथा  इन  दोनों  में  से  प्रत्येक  क्षेत्र में  विद्युत॒॒  की  कितनी कमी  है

 राज्य  के  शभ्रौद्योगिक करण  में  भारी  बाधा क्या  राज्य  में  विद्यत  की  कमी से

 रही

 यदि  तो  राज्य  में  faa  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  जा  रही

 a4 *)
 है  भ्रौर  वहां  एक  नया  तापीय  या  ae  बिजली घर  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ऊर्जा  मंत्री  (att  To  :  atc  ज्रिपुरा  में  वर्ष  1978-79  के  दौरान

 बिजली  की  कुल  श्रावश्यकता  करीबन  31  मिलियन  यूनिट  होने  का  o  है  ।  उद्योगों

 श्रौर  कृषि  प्रयोजनों  संबंधी  श्रावश्यकता  कुल  es  का  लगभग  17  प्रतिशत  श्रौर

 8
 प्रतिशत  होने  की  श्राशा  at  1978-79  के  दौरान  लगभग  27  मिलियन यूनिट  कुल

 ऊर्जा  उपलब्ध  होने  का  प्रतमाः  बिजली  की  राशनिंग  के  लिए  2 १६  विभाग  द्वारा

 जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों के  ware  कृषि  उपभोग के  लिए  as  की  सप्लाई

 को  प्रथम  प्राथमिकता  दी  जाती  श्रौद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  कुछ  सीमान्त  कमी उस  स्थिति

 मेहो  सकती  है  जब  से  प्राप्त  होने  वाली  सहायता से  इस  मांग  को  पुरा कर  सकना

 सभव न  हो  ।  यद्यपि  बिजली  की  कमी  से  किसी  भी  राज्य के  अ्ौद्योगीकरण  पर  प्रभाव

 पढ़ता  फिर  भी  Draite Roy Fe करण  के  लिए  wa  बातों  की  जैसे  सम  चित  उद्यमी
 की

 धन  की  कच्चे  माल  इत्यादि  की  श्रावश्यकता  होती  है  ।

 बिजली  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  निम्नलिखिब  स्कीमों  का  या

 तो
 निष्पादन

 किया  जा  रहा  है  झथवा  ये  प्रस्तावित  की  गई

 (1)  गुमटी  जल  frag  परियोजना  से  स्थिर  ऊर्जा  लाभों  को
 38  मिलियन  यूनिट से

 बढ़ाकर  44  मिलियन  यूनिट  प्रति  वर्ष  करने  तथा  साथ  ही  कुछ  ~)

 ऊर्जा  उत्पादन  करने  के  लिए  गमटी  जलाशय  को  संचयन  क्षमता में  वद्धि  करने

 के  लिए  एक  प्रस्ताव  त्रिपुरा  प्राधिकारियों ने  भेजा  था  ।  इस  प्रस्ताव पर

 सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार कर  रही

 (2)  त्रिपुरा  प्राधिकारियों  ने  गुमटी  जल  विद्युत  परियोजना  में  5  ०७५ परगावाट  की
 तीसरी

 यूनिट  की  प्रतिष्ठापना  के  बारे  में  भी  एक  प्रस्ताव  (aaetat-arias  मूल्यांकन

 के  केन्द्रीय  feat  प्राधिकरण  को  भेजा  यह  तीसरी  भ्रवलम्ब

 यनिट के  रूप  में  प्रस्तावित  शरर  इससे  ऊर्जा का  कोई  योगदान  नहीं

 मिलेगा  |
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 (3)  1x10  मेगावाट  के  गस  an  संयंत्र  की  प्रतिष्ठापना  के  संबंध  में

 इससे  पहले श्राए  प्रस्ताव  को  तकनीकी  जांच  कर  ली  गई  है  तथा  गैस  की

 उपलब्धता  के  बारे  में  संबंधित  प्राधिकारियों से  पुष्टि  करवा  लेने के  बाद

 इस  स्कीम  को  प्रस्तुत  करने  की  सलाह  राज्य  प्राधिकारियों को  दी

 गई  है  |

 (4)  कुछ  माइक्रो जल  स्कीमों  के  लिए  wag  किए  जा  रहे

 भारत  का  निर्यात  होने  वाला  सामान

 7348.  श्री  घिजय  कुमार  मल्होत्रा  :
 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  8  1978

 के  श्रातारांकित प्रश्न  सं०  2009  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1971  के  51.5  प्रतिशत  की  तुलना में  सड़क  द्वारा  पत्तनों  तक  जाने

 वाले  भारत  के  निर्वात  किए  जाने  वाले  सामान का  वर्तमान  ae  कितना

 सड़क  द्वारा  लम्बी  दुरी  तक  माल  सुविधा  के  लिए  wa  तक  कितने

 राष्ट्रीय  परमिट  जारी  किए  गए  हैं  ,  ak

 पहली  ate  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाग्रों  के  अन्त  तक  सड़क  द्वारा

 तक  जाने  वाले  भारत  के  निर्यात-सामान का  कितना  wa  ar?

 नौवहन  alt  परिषहन
 मंत्री  (sit  :  शौर

 सूचना  उपलब्ध  नहीं है

 संबंधित  कड़े  नहीं  रखे
 गए

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों के  लिये  निर्दिष्ट  8150  ऐसे  कुल  परमिटों

 में से  wa  तक  लगभग  6700  राष्ट्रीय  परमिट  दिए गए

 कॉकण  यात्री  सेवा

 7349.  wt  बापू  साहिब  परुलेकर  :
 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की

 क्या  कोंकण  यात्री  सेवा  की  लाभप्रदत्ता की  विस्तृत  जांच  करने  के  लिए

 16  में  मंत्रालय द्वारा  कोई  दल  गठित  किया  गया

 इस  धझध्ययन दल  में  शामिल  किए  गए  व्यक्तियों  के  नाम  भौर  उनकी  श्रहेताएं

 कया

 क्या  इस  श्रध्ययन  दल
 ने

 कोंकण  यात्री  सेवा  की  मुगललाइन्स  द्वारा  संचालित

 जहाजों  से  ferret  स्थानों  का  दौरा  किया  श्रौर  यात्रा  ak

 इस  दल  द्वारा  दिए गए  सभी  सुझाव  क्या
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 नि

 नौबहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  oe wT)
 जी

 हां
 ।

 (1)  श्री  एस०  एस०  ग्र  ध्यक्ष

 संयुक्त

 नौवहन  तौर  परिवहन

 (2)  श्री  पी०  वी०  नायक

 गृह  तथा

 (3)  श्री

 श्रम  तथा

 गोवा  प्रशासन  ।

 (4)  श्री  ज०  जी०

 प्रबंध

 मुगल  लाइन्स
 लि०  |

 श्रध्ययन  दल  बैठकें  करने  के  लिए  बम्बई  परन्तु  समुद्री  जहाजों  से  यात्रा

 नहीं कर  सका  क्योंकि  वर्षाऋतु  के  कारण उस  समय  कोंकण  यात्री  नहीं चल  रही

 थी  |

 श्रध्यसन
 दल

 भाड़ा  ढांचे  में  डैक  श्रेणी  के  भाड़े  में  छात्रों

 की  ग्रुप-बुकिंग  के  लिए  रियायती  भाड़ा  शुरू  बिना  भाड़े के  सामान  ले  जाने की

 रियायत में  बृद्धि  और  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  की  कड़ी  जांच  संबंधी  सिफारिश  की  ।

 उन्होंने  यह  भी  सिफारिश  की  कि  सेवा  प्रत्येक ay  1  को  शुरू
 की

 जाए  शझौर  सप्ताह

 में  6  दिन  चलाई  जिसमें  यात्राप्रों  की  संख्या  4  तक  सीमित  हो  (जयगढ़/रत्नगिरी,

 मूसाकाज़ी/जैतपुर, देवगढ़  जहाजों  का  बीमा  किया  जाए  श्रौर  कारों  wie  wa

 ् नकी  को  बम्मई  से  पणजी  तथा  बंधक  माल  को  पणजी  से  बम्बई  को  ढुलाई  की  संभावनाओं
 का  पता  किया  जाए

 उपकमों  में  काम  करने  वाले  श्रेणोवार  व्यक्ति

 7350.
 श्री  शिव  नारायण  सरसूनिया

 :
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 मंत्रालम  के  ग्रधीन  कार्यरत  प्रत्येक  निम्नलिखित  उपक्रम  में  श्रेणीवार  (1,  11,  है है ॥

 श्रौर  )  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कया

 1.  भारतीय कपास  निगम

 2.  हिन्दुस्तान  ave

 3.  हिन्दुस्तान पेपर  कारपोरशन
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 4.  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  मैन्यूफेक्चारिंग  कम्पनी

 5  हिन्दुस्तान सात्टस

 6  इन्ट्र  मेंट  रि  ग
 ७

 ;

 7.  जूट  कारपोरशन are  इंडिया

 8  माष्दया  नेशनल  पेपर  मिल्स

 9  राष्ट्रीय कपड़ा  निगम  लिमिटेड  ;

 10.  नागालैण्ड  पेपर  एण्ड  पत्प  मिल्स

 11.  राष्ट्रीय  झ्रौद्योगिक  विकास  निगम

 1  2.  नेशनल  मेंटस

 13.  नेशनल  pase  एण्ड  पेपर  मिल्स

 14.  राष्ट्रीय  स्माल  इण्डस्ट्रीज  कारप्रोरशन

 15.  साम्भर areca

 16.
 टेनरी  एण्ड  फूटवियर  कारपोरशन  श्राफ  इण्डिया

 प्रत्येक  श्रेणीं  श्र  प्रत्येक  उपक्रम  में  श्रनुसूचित  जातियीं श्रौर  अनुसुचित  जन-जातियों

 के  लोगों  की  FAT  संख्या

 क्या  भारत  सरकार  के  रिक्त  पदों  के  श्रारक्षण  सम्बन्धी  श्रादेशों  का  इन  उपक्रमों  में  भर्ती

 एवं  पदोन्नति  के  मामलों  में  पालन  किया  जाता

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  श्राभा  :  ate  श्रौद्योगिक  विकास

 विभाग  के  प्रधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भ्रनसूचित  श्रनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों

 की  श्रेणीवार  संख्या  बताने  बाला  विवरण  |

 ्

 ०  उपक्कम का नास का  नाम  प्रथम  श्रेणी  दितीय  श्रेणी

 सं०  ग्रूप  के  रूप  में  वर्गीकृत  ग्रूप  ख  के  रूप  में  वर्गीकृत

 ि  ी
 ब  ि

 कुल
 Yo  जा०  तअन ०

 कुल
 त् ०  जा०  श्रन०

 करमचारी  जन ०  कमंचारी  जन ०
 oe  —_—_——

 2  3  4  5  6  7  8

 a

 23  23 1.  कौटन  कारपोरशन  इंडिया  feTo

 2.  हिन्दुस्तान  कैब्लस लि  ०
 122  10

 3.  हिन्दुस्तान पेपर  कारपोरेशन  लि  ०
 177  27

 4.  हिन्दुस्तान फ़ोटो  फ्ल्म  प०

 लि०
 168  161
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 2  3  7  8

 15  21 हिन्दुस्तान साल्ट  लि  ०

 इन्सट्रुमन्टन्सन लि  ०  348  21  67

 जूट  कारपोरेशन श्राफ  इंडिया  लि  ०
 71  82  ध

 aren  नेशनल  पेपर  मिल्स  लि  ०  15  22

 नेशनल  टेक्शटाइल  कारपोरेशन  लि  ०  73  107

 10.  नागालैण्ड पेपर  एण्ड  पल्प  मिल्स  लि  ०  53  11

 11  131  10 नेशनल  इण्डस्ट्यिल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  117

 12  नेशनल  इन्सट्रुमेंटस लि  ०  .
 43  45

 13  नेशनल  न्यूजप्रिंट एण्ड  पेपर  मिल्स  24  193

 14  नेशनल  स्माल  इण्ड०  कारपो ०  151  190

 15.  सांभर  acca  लि  ०  8

 16.  टेनरी  एण्ड  फटवियर  कारपोरेशन लि  ०
 29  44

 ह

 तृतीय  श्रेणी  चतुर्थ  श्रणी

 ग्रप  घ  के  रूप  में  वर्गीकृत ग्रूप ग  के  रूप
 में  setter

 ee

 कुल  कर्मचारी
 To  जा०  कुल  कमंचारी  य ०  जा०

 श्र

 ०  जन  ०

 10  11  13  14

 573  23  2  74  17

 2138  134  35  1910  469  325

 340  24  163  51

 1968  354  21  124  67

 103  145  20

 1586  146  459  111

 691  117  135  34

 479  20  618  138

 882  69  608  53

 183  78  121  73

 129  23  26  11

 349  32  1012  167  18

 660  34  11  1518  815  87

 1228  92  563  134  10

 105  108  30

 326  32  2639  1255
 आणाुएईयएस्‍ययए”एएल्‍तल्‍ए” ग ककनणणणणणल ल कययययलटटबदववववन  pr
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 29  1900  (a3)  लिखित  उत्तर

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  इस  बारे  में  सरकार  के  श्रादेशों  का  पालन  कर

 रहे  ह  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भरसक  प्रयत्नों  के  बाबजूद  भी  कुछ  मामलों

 उच्च-स्तरों
 पर

 अनुसूचित  जाति  att  aera  जनजाति  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  नहीं  दे

 पाए  चला  है  कि  यह  इस  वजह  से  है  क्योंकि  दूर्भाग्यवश उच्च  स्तर  के  पदों

 पर
 नियुक्ति  की  श्रावश्यक  योग्यताएं  रखने  वाले  झनुसूचित  जाति  श्रौर  3)

 जनजाति

 के  प्रत्याशी  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  नहीं  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रमुखों  से  L  किया

 गया  है  कि  वेस्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  विशष  प्रयास  करें  ।

 में  सड़क  परिवहन  को  लागत  के  लिए  राज  सहायता  दिया  जाना

 7351.  1 |  श्रहमद  हुसेन
 :

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सच  है  कि  असम  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  सड़  यातायात के  लिए

 एक
 weet  प्रणाली  का  विकास  करने  तथा  सड़क  परिवहन  की  लागत  के  लिए  राज  सहायता

 देने  की  एक  योजना  को  मंजूरी  देने  का  mate  किया  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  प्रस्ताव  की  एक  प्रति  उस  संबंध  में  प्रस्तावित

 areal  सहित  सभा  पटल  पर  रखने  का  है  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  भौगोलिक दृष्टि

 से  राज्य  की  स्थिति  श्रसविधापुर्ण  होने  के  कारण  उसे  हानि  न

 न  ate  परिवहन  मंत्री
 चांद  :

 इस  मंत्रालय को  राज्य  सरकार

 से  ऐसी  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 संसद  भवन  के  निकट  श्रकालियों  का  प्रदर्शन

 7352.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 22  1978  को  भवन  के  निकट
 झ्रकालियों  द्वारा  किए  गए  उस  प्रदर्शन

 का  क्या  ब्यौरा  जिसमें  पुलिस  को  जलूस  पर  aia  छोड़नी  पड़ी

 उनकी  मांगें क्या  थी  ;  शौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  22-3-1978  को  1.0

 बंगला  साहब  पर  एक  सभा  करने  के  बाद
 कुछ  छात्रों  तथा  हरिजनों  समेत  लगभग  350/400

 पंजाब  के  सिक्ख  जलूस  बना  कर  चलें  ।  पटेल  चौक  पर  पहुंचने  पर  जलूस

 वालों  ने  निर्धारित  मार्ग  छोड़  दिया  ate  संसद  भवन  की  ak  जाने  के  में

 पुलिस  के  घेरे  को  तोड़ने  की  कोशिश  की
 ।

 चूंकि  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा
 144

 के

 अधीन  निषेधाज्ञा  लागू  पुलिस  को  प्रदर्शनकारियों  को  तितर-बितर  करने
 के

 लिए
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 Sake

 a  का  प्रयोग  करना  पड़ा
 !  शास्तीम  दंड  संहिता

 की
 धारा

 188  के  aia  182  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किए  गए  थे  ।

 तथा  मांगों  में  चंडीगढ़  ae  हरियाणा  तथा  हिमाचल  प्रदेश  राज्यों  के  प्रर्य  सटे  हुए

 षंजाबी  भाषी  क्षेत्रों  को  पंजाब  को  हस्तांतरित  करना  श्रौर  कुछ  संबद्ध  विषय  शमिल  थे
 ।

 चूंकि  ये  सभी  विवाद  श्रन्तर्राज्यीय स्वरूप  के  सरकार  समझती  है  कि  संबंधित

 राज्य  सरकारों  के  बीच  परस्पर  सटयोग  ak  सहमति  से  कोई  संतोषजनक  हल  निकलना

 चाहिए |

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  संस्थान  में  माल  का  कम  हो  जाना

 7353.  श्री  डी०  जी०  गवई  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  संस्था
 नई  दिल्ली

 ७
 द्वारा  ७  जा  रहे  स्टोरों  के  प्रत्येक  ean  के  विरुद्ध  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 तिमाही  में
 की

 गई  भौतिक  जांच  पर  प्रत्येक  तिमाही  में  कितनी  राशि  का  माल
 कम  १ पावा

 उक्त  कम  माल  के  मूल्य  की  वसूली  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 31  1978  को  इस  कमी  के  लिये  कुल  कितनी  राशि  वसूल  की

 क्या  माल  कम  हो  जाने  के  कारण  इन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  ora

 की  गई

 विवरण  सभा गह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सोन  सिंह  पाटील  क  ६

 पटल
 पर  रखा

 जाता  में  रखा  गया  देखिये ।  संख्या  एल०  टी०  2136/78]

 सम्बन्धित  व्यक्तिय  के  वेतन  से  वसूली की  जा  रही  है
 ।

 वसूली  दर  उनके

 वेतन  के  25  प्रतिशत  से  भ्रधिक  नहीं  2

 7,162:00  की  राशि उपयुक्त  के  विवरण  में  उल्लिखित  कमी  में  से  रु०

 की  वसुली  की  जानी  बाकी  है  ।

 गधियों
 >.
 क  अनशासनिक

 नियमों  में  दी  गई  व्यवस्था  के  श्रनुसार  ग्रभ्यस्त  द

 कार्रवाई  भी  की  गई

 ALLOCATION  TO  BIHAR  STATE  FOR  WELFARE  OF  SCHEDULED  TRIBES

 7354.  SHRI  SURENDRA  JHA  SUMAN  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state

 (a)  the  population  of  Scheduled  Tribes  in  Bihar  as  compared  to  the  population  thereof
 in  other  States  in  the  country;  and

 (d),  the  amount  allocated  to  Bihar  for  the  welfare  of  Scheduled  Tribes  as  compared.
 to'the  amount  allocated  to  other  States
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 19  1978

 लिखित
 उत्तर

 ण

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  DHANIK
 LAL  MA

 NDAL)  :
 Census,

 (a)  and  (b)  A  statement  showing  the  population,  according  to  the  1971

 amount  o
 इ८प्ाल्त  Tribes  in  Bihar  and  other  States  having  tribal  Sub-Plans,  and  the

 annexed
 Special  Central  Assistance  allocated  in  respect  of  the  tribal  Sub-Plans  during

 1978-79  is

 STATEMENT
 oe

 Population  Amount  ol
 Name  of  Sttte/U  Ts  of  Scheduled  Special

 [11005  Central
 Assistance
 allocated

 during
 1978-79

 न  नट  आए  ए  नए  ला  लाए

 (Fl..ures  in  (Rs.  In
 iakhs)  lakhs)

 Bihar  49  ५975, 00
 Andhra  Pradesh  16.58  253.0 0.0
 Assam:  16.07  325  00
 Gujarat  37.34  596.00
 Himachal  Pradesh  निन  130.00
 Karnataka  2.31  24.00
 Kerala  2.69  18.00
 Madhya  Pradesh  83.87  |  826.00

 Maharashtra  29.54  397.00
 Manipur  3.34  177.0 0.0
 Orissa  90.72  960.00
 Rajasthan  31.  26  327.00

 Tamil  3.12  49 00

 Tripura
 4.51  105.00

 U  Stal  ह  rac  1...
 ne  Den,  Hach.  1.99

 17.00 ८ ८  शक  263.  00
 A&N  islands
 West  Benga

 0.18  36.00
 22.00 (soa,  Daman  &  Diu  0.08

 TOTAL  6500.00
 Reserve  500.00

 "01.1  :  7000.  है हैं
 nn  pe  i  आए  AR

 श्रनसचित  जातियों  के  wear  के  लिए  बिहार  राज्य  को  नियतन

 7354.  श्री  सुरेन्द्र झा  समन  :  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  देश  के  श्रन्य  राज्यों  की  तुलना  में  भ्रनुसु  चित  जनजातियों  की  जनसंख्या

 कितनी  श्रौर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिये  बिहार  aa  राज्यों  नियत

 की  गई  धनराशियों  की  तुलना  में  कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया  है
 ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  धनिक लाल  तथा  1971

 की  जनगणना  के  बिहार  ate  जनजाति  ST-asTaraAT  वाले  wa  राज्यों में  भ्रनुसूचित
 ~

 जनजातियों  की  जनसंख्या  1978-79  के  दौरान  जनजाति  SI-ATT AT ओं  बारे  म

 आबंटित  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  की  धनराशि  का  विवरण  संलग्न
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 त  अक  —

 विवरण

 19  1978
 की  लोक  सभा  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 7354
 के

 उत्तर
 में  संलग्न

 विवरण  ।

 —  cee

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  का  नाम  प्रनुसुचित  1978-79

 जनजातियों  के  दौरान

 की  जनसंख्या  श्राबंटित

 विशेष  केन्द्रीय

 सहायता  की

 धनराशि

 a ory

 अकल  ATE  लाख

 49  33  975  00

 प्रदेश  16  58  253  00

 16  07  00 325

 37  34  596  00

 42  130  00

 31  24  00

 69  18  00

 मध्य  प्रदेश  83  87  1826  00

 29  54  397  00

 34  090 177

 50  72  960  00

 31  26  327  00

 तमिलनाडु  12  49  00

 51  105  00

 उत्तर  प्रदेश  99  17  00

 बंगाल  25  33  263  00

 अण्डमान  श्रौर  निकोबार  att  समूह  18
 36

 08  32  .  90
 —

 6500.  00 :

 frag  500.  00

 कुल  जोड़  7000.  00

 ee,
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 29  1900  लिखित  उत्तर
 Se

 मेजर  AIT  लेफ्टीनेंट  कनंल  के  वेतनमानों  में

 7355.  प्रो  रामचरण  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिश  के  आ्राधार  पर  मेजर  लेफ्टीनेंट

 कनेंल  के  वेतनमानों के  बीच  150  रु०  की  श्रसमानता है

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  मेजर  वर्ष  से  लेकर  वर्ष  तक  की  सेवावधि

 कोई  वेतनवृद्धि  पाने  का  हकदार  नहीं  है

 गत  चार  वर्षों  से  विचाराधीन  संक्रमण-सुची  के  पुनर्विलोकन  के  बारे  स्थिति

 कया

 तीसरे  वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  के  शझ्रनुसरण  में  राष्ट्रीयकत  एजेंसि  जसे

 जीवन  बीमा  निगम  बैंकों  ने  जब  aaa  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  वद्धि  कर  दी  है  तो

 सेना  के  भ्रधिकारियों  के  वेतनमानों  पर  इसे  लागू  न  करने  के  कारण  gk

 क्या  सेना  के  अ्रतिरिक्त  कोई  wer  सेवा  है  जहां  पर  वेतन  ara  की  सिफारिशें

 स्वीकार नहीं  की  गई

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  मेजर  श्रौर  लेफ्टिनेन्ट  कर्नल  के  वेतनमानों

 के  बीच  काफी  were  है  ak  इसे  ततीय  वेतन  झायोग  की  सिफारिशों को  करने

 के  लिये  गया  मेजर  ले०  कनेल  के  वेतनमान  में  150  रुपये  प्रतिमास

 का

 मेजर  का  वेतनमान  सेवा  के  वर्षे  में  1450 रुपये  प्रति  पर  शरू

 होता  है
 श्रौर

 सेवा  के
 isd

 वर्ष  में
 1800

 रुपये  प्रति  मास  के  अ्रधिकतम  पर  पहुंच  जाता

 जब  किसी  श्रफसर  के  ऊपर  उसके  जूनियर  श्रफसर  को  पदोन्नत  कर  दिया  जाता  है

 उसे  कोई  पदोन्नति  नहीं  मिलती  है  तो  ऐसे  मामलों  में
 वह

 श्रफप्तर  श्रपनी  सेवानिवृत्ति  तक  श्रपने
 वेतनमान में  श्रधिकतम वेतन  लेता  रहता

 संक्रमण  सुचियों  की  1977  में  समीक्षा  की  जानी  थी  ।  इन  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  जब  तक  समीक्षा  पुरी  होती  है  तब  तक  संक्रमण  सुचियों  के  क्रम  में  1-1-1978

 से  वार्षिक  वेतन  afeat  मंजर  कर  दी  गई  हैं  ताकि  संबंधित  भ्रधिकारियों  की  कठिनाइयों  को

 कम  किया जा  सके

 बैंकों  और  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  को  तृतीय
 वेतन

 आयोग  के  विचाराणीय विषयों  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  था  ।  उन  पर  अन्य  समझौते

 लायू  होते

 यह  कहना  श्रथवा  मानना  ठीक  नहीं  है  कि  सरकार  ने  सशस्त्र  सेनाश्रों  के  लिये

 वेतन  ara  की  सिफारिशें  नहीं  मानी  परन्तु  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  वेतन  श्रायोग

 की  सिफारिशों  को  स्वीकार  ही  नहीं  किया  गया  बल्कि  कुछ  दृष्टियों  से  उनमें  सुधार  भी  किया

 गया  था  SATSCATT  कंप्टन  मेजर  AK  Ao  कनेल  के  वेतनमान  |
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 ema)

 afr  सिविल  ofararfiat  के  विरुद्ध  जांच

 7356.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  गह  मंती  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  तथा  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों
 म

 इस  समय  एक

 या  एक  से  afr  वरिष्ठ  सिविल  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की

 जा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी पूरे  तथ्य  क्या
 पा

 क्या ्  जिन  जिन  मंत्रालयों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों

 के

 आ्राचरण

 की

 जांच  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  जाती  है  उनके  मंत्रियों  की की  श्रौपचारिक  रूप  से  श्रौर  अ्रवश्यमेव  स्थिति

 से  श्रवगत रखा  जाता

 यदि  तो  किस  प्रकार  ate  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (stata  सिह  पाटील )  तथा  इस  समय

 केन्द्रीय  प्रत्वेषण  ब्यूरो  17  मामलों  के  सम्बन्ध  में  पूछताछ/जांच कर  रहा  जिनमें  विभिन्न

 मंत्रालयों  में  भारत  सरकार  के  सचिव  तथा  उससे  ऊपर  के  स्तर के  14  वरिष्ठ  सिविल

 कर्मचारी  श्रन्तग्रेस्त  दि  इन  शभ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  जिन  श्रारोपों  की  जांच  की  जा  रही  है

 उनका  सम्बन्ध  कन्सलटेन्सी  सेवाओं  के  लिये  ठेकों  के  cal  को  किराये  पर  बस  बाडियों

 के  उपस्करों  की  खरीद  तथा  उनकी  स्थापना  के  श्रादि  के  मामले  में  जालसाजी  श्रपनी

 पदीय  स्थिति  का  दुरुपयोग  सरकार  को  श्रतुचित  लाभ  पहुंचाने  तथा  फर्मों  को  श्राधिक

 श्रनुचित लाभ  श्रपनी  oe  के  ज्ञात  स्थरोतों  से  कि  में  परिसम्पत्तियां

 के  लिये  सरकारी  पद  का  सरकारी  वाहनों  तथा  कार्मिकों  का

 टिकटों  को  बिक्री  तथा  स्मारिकाश्रों  के  लिये  विज्ञापन  प्राप्त  करके  धन  इकट्ठा  करने  श्रादि  से

 तथा  केन्द्रीय  st  किसी  अधिकारी  के  विरूद्ध  जांच  ग्रारम्भ

 करने  से  पहले  wat  जांच  श्रारम्भ  करने  के  शीघ्र  बाद  प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों  के

 जो  भी  संभव  सम्बन्धित  विभाग  wear  कार्यालय  के  ger  को  विश्वास  में

 केन्द्रीय  भ्रन्वेषण  ज्यों  ही  किसी  मामले  को  हाथ  में  लेता  उसकी

 ट्रेशन  रिपोर्ट|प्रथम  सुचना  रिपोर्टे  की  एक  प्रति  संबंधित  विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक  मंत्रालय  को

 भी  भेजता

 प्रश्न  नहीं  उठता

 SOCIAL  RIGHTS  AND  EQUAL  STATUS  FOR  WOMEN

 7357.  SHRI  RAMANAND  TIWARY  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be
 pleased:  to  state :

 (a)  whether  Goverr  ment  are  committed  to  fulfil  their  promise  to  give  social  Fights
 and  equal  status  to  women;
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 whether  Central  Government  have  taken  any  concrete  steps  to  provide  protection
 and  assistance  to  the  persons  going  in  for  inter-caste  marriages;  an

 (c)  if'so,  the  steps  taken  or  proposcd  to  be  taken  in  this  direction  ?

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  DHANIK
 LAL  MANDAL) :  (a)  Government  are  committed  to  a  policy  of  promoting  equality  of
 rights  between  men  and  women  as  guaranteed  in  the  Constitution.

 (b)  and  (c)  There  is  no  proposal  under  consideration  of  the  Centre  at  present  to  give
 assistance  to  persons  going  in  for  inter-caste  marriages.  Existing  laws  provide  adequate
 protection  in  such  cases.

 महिलाश्रों  के लिए  सामाजिक  श्रधिकार  att  बराबरी  का  दर्जा

 7357.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  महिलाओं  को  सामाजिक  अधिकार  ate  बराबरी  का  दर्जा  दिलाने

 अपने  वायद  को  परा  करने  के  लिये  बचनबद्ध  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  श्रन्तर्जातीय  विवाह  करने  वाले  व्यक्तियों  को  संरक्षण  देने  के

 नये  कोई  ठोस  कदम  उठाय  भ्र

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कायंवाही की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है

 गह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल )  पुरुषों  महिलाग्रों के

 बीच  समानता  लाने  की  जेसो  संविधान  में  गारंटीਂ  दी  गई  सरकार  इस  नीति  के  प्रति  Ha  संकल्प है  ।

 तथा  इस  समय  एसे  व्यक्तियों  को  जो
 अन्तर्जातीय  विवाह  करते  हैं  सहायता

 देने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  एसे  मामलों  में  वतंमान  कानन  पर्याप्त  संरक्षण

 प्रदान  करते  हैं  ।

 सेन्ट  न  इस्ट  azaq  श्रागेवाइजेशन  चण्डीगढ़  द्वारा  कमचारियों  को  पीडित  किया  जाना

 7358.  श्री  भगत  राम  क्या  विज्ञान  atx  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  बात  सरकार
 की

 जानकारी  में  लाई  गई  है  कि  उन  सब  श्रभ्यावेदकों

 को  जिन्होंने  सेन्ट्रल  साइंटिफिक  see  aaa  चण्डीगढ़  प्राधिकरण के  विरुद्ध  ज्ञापन

 दिया  था  aca  साइंटिफिक  इंस्ट्र  मेंट  स  भ्रागंनाइजेशन  के  निदेशक  के  area  पत्न  Far

 समाप्त  स्थानान्तरित  कर  प्रौर  भेदभाव  wife  waar  कर  उत्पीड़ित किया

 क्या  ज्ञापन  में  लगाये  गये  कुछ
 प्रारोप

 सच  पाये  गये  श्रौर

 यदि  तो  झ्नियमितताशओं  ate  कदाचार  के  दोषी  पाथे  गये  व्यक्तियों  के

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  श्रौर  क्या  का  पीड़ित  किया  जाना  समाप्त  किया
 3?

 गया  ठ

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी
 :

 के  सम्बन्ध  में  उत्पीड़िन

 के  mat & art 7 के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी है
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 सी०  एस०  श्राई०  प्रो ०  कैन्टीन  झर  कल्याणकारी  क्लब  की  व्यवस्था  में  कनिष्ठ

 स्तरों  पर  नियुक्तियों  के  मामले  में  कुछ  तकनीकी  श्रनियमितताश्ों  को  छोड़कर  कोई  ठोस  बात

 नहीं  पाई  गई

 इन  अ्रनियमितताझ्रों  के  लिये  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  फिर  इस

 प्रकार
 का

 उत्पीड़न  का  कोई  मामला  नहीं

 परमाण  रिऐक्टर  में  उपयोग  की  जाने  वाली  सामग्रो

 7359.
 श्रीमती  चन्द्रावती

 :
 क्या  परमाणु ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  [  करेंगे  कि :

 परमाणु  रिऐक्टर  में  कौन-कौन  सी  सामग्री  अथवा  धातु  उपयोग  में  लाई  जाती

 है  तथा  देश  में  कौन-कौन  सी  सामग्री  उपलब्ध  है  तथा  जिस  सामग्री  का  sara  किया  जाता

 है  उस  पर  प्रतिवष  कितनी  धनराशि  खच  की  जाती  ak

 क्या  इम  परमाणु  रिएक्टरों  की  सहायता  से  wa  तक  कोई  व्यावहारिक

 सन्धान किया  गया

 प्रधान  मंत्री
 मोरारजी

 :  (*)  तारापुर  में  लगें  रिऐक्टर
 की  किस्म

 के  रिऐक्टर

 a  यूरेनियम  भ्राक्साइड  को  ईंधन  के  रूप  में  काम  में  लाया  जाता  समृद्ध  यूरेनियम

 के  wad  पर  प्रतिवर्ष  लगभग  5.5  करोड़  रुपये  खर्च  होते

 कांडू  किस्म  के  अन्य  रिएक्टरों  में  प्राकृतिक  यूरेनियम  को  ईंधन  के  रूप  में  श्रौर  भारी

 पानी  को  मंदक  के  रूप  में  काम  में  लाया  जाता  है  ।

 LI  तथा  उद्योगों  के  लिये  झ्रावश्यक  रेडियो  श्राइसोटोपों

 उत्पादन  ate  नई  सामग्रियों  के  रिऐक्टर  जल  विकिरण से

 बचाव  के  काम  श्रादि  से  सम्बन्ध  रिऐक्टरों  में  किये  जाते  हैं
 ।

 ि थ मतस  इंडियन  मेंट्रोपोलिटेन  ७ टॉडिंग ढ  कंपनी  को  किराए  में  ध्रवांछित  छूट  बेना

 7360.  श्री  सुशील  कुमार  धारा
 :

 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगें  कि
 :

 क्या  fad  इंडियन  मैट्रोपोलिटन  ट्रेडिंग  कम्पनी  को  किराये  में  श्रवांछित  छूट

 देने  का  प्रस्ताव  एक  सांठगांठ  के  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  वित्तीय  सलाहकार  तथा

 मुख्य  लेखा  भ्रधिकारी  की  श्रनुमति  लिये  बिना  ही  न्यासियों  की  बैठक  में  पास  करा
 गया

 था  श्रौर  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  श्रधिकारी  तथा  सीमा  शुल्क  विभाग  के  श्रधिकारी

 उस  सांठगांठ  में  मिले  हुए  थे  जैसा  कि  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  उस  बारे  में  जारी  किये

 किराया  छूट  प्रमाणपत्नों से  स्पष्ट

 क्या  यह  सच  है  कि  दो  सदस्यीय  समिति  ने  1976  में  श्रपने
 प्रतिवेदन

 में

 पृष्ठ  74  पैरा  6.15
 में  यह  सिफारिश

 की  थी
 कि  सीमाशुल्क  विभाग  के  प्रमाणपत्रों के  प्राघार

 पर  छूट  देने  की  सारी  पद्धति  का  पुनरीक्षण  किया  जाये  जिससे  कि  श्रायातकों  को  श्रवांछित  लाभ

 देकर  किराये  में  हानि  न  और
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 आनन  नाय

 (7)  प्रस्ताव  पर  वित्तीय  सलाहकार  तथा  yer  लेखा  श्रधिकारी
 की

 aa
 के

 मिना

 कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के  सचिव  द्वारा  उसे  न्यासियों  की  बैठक  की  कायें  सूची  में  किस  प्रकार

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  :  इंडियन  मैट्रोपोलिटन  ट्रेडिंग

 कम्पनी  ने  नारियल  के  तेल  पर  किराया  प्रभारों  की  छूट  के  लिये  श्रभ्यावेदन  किया
 ।  इस

 मामले  में  वित्तीय  सलाहकार  att  मुख्य  लेखा  शभ्रधिकारी
 की

 टिप्पणियां  प्राप्त
 की

 गई
 ak

 उन्होंने  कहा  कि  जो  माल  सीमा  शुल्क  विभाग  के  श्रधिकारियों  द्वारा  नहीं  रोका  उस  पर

 प्रभारों  की  छूट  देने  में  उनके  कार्यालय  को  कोई  न्यायसंगत  बात  दिखाई  नहीं  देती
 ।

 वित्तीय  सलाहकार  श्रौर  मुख्य  लेखा  श्रधिकारी  ने  किराया  छूट  प्रमाणपत्र में  उल्लिखित

 maf  are  माल  की  प्रमात्रा  के  बारे  में  कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  उठाई  ।  वर्तमान  मामले  पार्टी  ने

 पुरी  oc  के  लिये  शभ्रपील  की  थी  श्रौर  मामला  निणंया्थ  न्यासी  मण्डल  के

 रखा  गया  ऐसी  कोई  सांठगांठ  नहीं  की  गई  जिसमें  भ्रापातकर्ता  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  के

 अधिकारी  ate  सीमा  शुल्क  विभाग  के  श्रधिकारी  शामिल

 जहां  तक  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  की  जानकारी  सीमा  शुल्क  विभाग  के  श्रतिरिक्त

 समाहर्ता  द्वारा  केवल  एक  ही  प्रमाणपत्र  संख्या  टी०  एम०-591-1/77 1-क्रम  स०  486,

 दिनांक  23-8-77  जारी  किया  गया ।  प्रमाण  पत्र  263  पैकेजेज के  लिये  जिन्हें  माल  के

 1047
 पैकेजेज  में  से  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  रोका  गया  था

 ।
 दो  विभिन्न  शीर्षों  के  अ्रन्तगंत

 यह  watt
 98

 दिनों
 की  थी  श्रर्थात्‌  ड्यूटी  निर्धारण  के  लिये  रसायनिक  परीक्षण  के  लिये

 18  fat  और  इम्पोर्ट ट्रेड  कन्ट्रोल  के  श्रनुपालन  के  लिये  80  दिन
 ।

 प्रमाणपत्र
 की

 पत्तन  वाली  प्रति  श्रौर  पार्टी  की  प्रति  में  कुछ  wae  प्रतीत  होता  एक  प्रति

 में  कुछ  शब्द  जिनमें  रसायनिक  परीक्षण  शामिल  हैं  कटे  हुए  है  ate  दूसरी  प्रति  में  कटे  हुए

 नहीं  है  ।  Tq,  मूल  प्रति  ale  वार्फ  Ve  एक्सैम्पशन  सर्टिफिकेट  की  प्रति  के  बीच  कोई  विशेष

 meat  नहीं  क्योंकि  मूल  प्रति  ate  प्रतिलिपि  में  दिखाई  गई  श्रवधि  एक  ही  है  शौर  इम्पोर्ट

 ट्रेड  कन्ट्रोल  श्रौपचारिकताओं सहित  के  लिये  स्वीकार्य  रियायत  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखे  बिना  वही
 कि

 इम्पोर्ट  ट्रेड  कन्ट्रोल  झ्रौपचारिकताओओं  के  साथ  J  में  रसायनिक
 परीक्षण  शामिल है  या  नहीं

 जी  इस  प्रयोजन के  लिये  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  सीमा  शुल्क
 कलक्टर

 के

 साथ  बातचीत  करता  रहा  है  जिसने  स्पष्ट  किया  है  कि  बड़ी  देर  तक  रोके  जाने  के  मामले  में

 पार्टी
 के  कारण  वाफं  रेन्ट  एक्सैम्पशन  सर्टिफिकेट  जारी  करने  के  लिये  दिनों

 की
 संख्या  गिनते

 समय  माल  की  निकासी  में  देरी  शामिल  नहीं  न्यासियों  के  बोर्ड  ने  कस्टमस  सर्टिफिकेट

 के  आधार
 पर  te  रियायत  सम्बन्धी  wa  पत्तनों  में  कार्य  पद्धति  सुनिश्चित  करने के

 बाद

 उनके  दरमान  में  वर्तमान  उपबन्धों  की  समीक्षा  करने  का  किया

 ats  की  बैठकों  में  प्रस्ताव  शामिल  करने  के  लिये  weet  प्रथवा  उपाध्यक्ष  की

 स्वीकृति  ली  जाती  इस  मामले  बोर्ड  के  सम्मुख  रखने  हेतु  प्रस्ताव  उपाध्यक्ष
 ने

 स्वीकृति  दी

 59

 .55./78



 Written  Answers  Chaitra  29,  1900  (Saka)
 न  नि  ee  te  या  ाण न

 PROFIT  AND  SALE  PROCEEDS  OF  KHADI  GRAMODYOG  BHAVAN,  NEW  DELHI

 7361.  DR.  MAHADEEPAK  SINGH  SHAKYA  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state

 (a)  the  total  sale  proceeds  for  the  year  1977-78  in  the  Khadi  Gramodyng  Bhavan,
 New  Delhi;

 (b)  the  profit  earned  therefrom;

 (c)  whether  the  major  part  of  the  profit  earned  was  spent  on  social  welfare  officers;
 and

 (d)  if  so,  why  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  T
 ABHA  MaAITI)  (a)  The  estimated  sales

 HE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 during  the  financial  year  1977-78  was

 Rs.  2,97,98,000/-.

 (0)  As  the  balance  sheet  has  not  been  prepared  it  is  not  possible  to  state  how  much
 profit  will  be  earned.

 (c)  and  (d)  Do  not  arise.

 meq  प्रदेश  में  चूना  पत्थर  पर  श्राधारित  सोमेंट  कारखाने  को  स्थापना

 7362.  श्री  यमना  प्रसाद  शास्त्री  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  रीवां  जिले  के  श्रौद्योगिककरण  के  बारे  में  एक  पत्र

 8  ata  को  तत्कालीन  मंत्री  को  लिखा  गया  था  तथा  इसमें  रीवां  जिले  को  श्रौद्योगिक  afte

 से  पिछड़ा  gar  बताया  गया

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  ने  एक  सीमेंट  का  कारखाना

 स्थापित  करने  की  श्रावश्यकता  पर  जोर  दिया  श्रौर

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  इस  जिले  के  पिछड़ेपन  और  वहां  उपलब्ध

 संसाधनों  को  देखते  अ्रपनी  श्रौद्योगिक  नीति  के  L)  में  वहां  vad  कारखाना  स्थापित

 श्रौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  घोषणा  कब  कर  दी

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  तथा  मध्य

 प्रदेश  के  रीवां  जिले  के  शभ्रौद्योगीकरण  के  बारे  में  8  को  लिखा  गया  एसा  कोई  पत्र

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  किन्तु  रियायती  वित्त  प्राप्ति  के  प्रयोजनाथें  मध्य  प्रदेश  राज्य
 के

 रीवां  जिले  को  पिछड़े  हुए  जिले  के  रूप  में  पहले  ही  मान्यता  दी  जा  चुकी  रीवां  के
 दो

 ब्लाक  wag  रीवां  तथा  रायपुर  को  भी  केन्द्रीय  विनियोजन  राजसहायता  की  योजना

 का
 पात्र  निर्धारित  किया  जा  चुका  मध्य  प्रदेश  के  झ्रौद्योगिक  विकास  fae  सरे  राज्य  के

 रीवां  जिले  में  सीमेंट  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 NO  COMPENSATION  FOR  SETTING  UP  OF  J.  K.  TYRE  COMPANY  IN  KANKROLI,

 AJAS  N

 7363.  SHRI  LALJI  BHAI  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to  state

 (2)  whether  due  compensation  has  not  so  far  been  paid  to  the  persons  whose  land
 had  been  acquired  for  the  purpose  of  setting  up  J.  K.  Tyre  and  Tube  Factory  in  Kankrol1,
 District  Udaipur  (Rajasthan),  as  a  result  of  which  there  is  great  resentment  among  the  people;
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 (0)  whether  there  was  a  proposal  to  provide  permanent  or  temporary  employment  to
 some  of  the  persons  whose  land  had  been  acquired,  in  the  said  factory  and  even  that  pre-
 posal  has  not  so  far  been  implemented;  and

 (c)  i  so,  the  details  thereof  ?

 THE  »MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMAT1
 ABHA  MAITI)  (a)  to  (c)  Information  is  being  collected  from  the  Government  of
 Rajasthan  and  will  be  laid  in  the  Table  of  the  House.

 ato  एम०  श्राई०  ओ  ०  चण्डीगढ़  के  निदेशक  के  विरुद्ध  wyqtad'

 7364.  श्री  mam  सिड़बाकोम  बया  faata  wit  प्रौद्योगिक  मन्त्री  यह  वताने  की

 कपा
 करेंगे

 क्या  कुछ  डिविजनों  के  एग्जीक्यूटिव  कमेटी  के  सदस्यों  ग्र  सी०

 झ्राई०  ्रो ०  चण्डीगढ़  ७५ (जे ०  सी०  एस०  श्राई०  आर ०  की  एक  प्रयोगशाला  के  प्रोजेक्ट

 कोश्नाडिनेटरों  सहित  wan  वरिष्ठ  वैज्ञानिकों  के  ara  स्थिति से  पूर्व  alo  एस०  Wis o

 ato  को  यह  श्रारोप  लगाते  हुए  एक  श्भ्यावेदन  दिया  था  कि  सी ०  Yo  श्राई०  तरो ०  के

 थी निदेशक  की  प्रवृति  है  ate  साथ  ही  उसमें  यह  शिकायत  भी  की  गई

 वहां  काम  करने  योग्य  परिस्थितियां नहीं  है  तथा  बेज्ञानिक कार्पे कार्य  में  हस्तक्षेप किया  जाता

 उनमें  से  कितने  anna  स्थिति  के  दौरान  इस  संगठन  को  छोड़कर  चले  जाने

 के  क्या  कारण  थे  श्रौर  क्या  उनके  श्रभ्यावेदन  at  तक  विचाराधीन  ax

 क्या  उनमें  से  किसी  ने  रोष  प्रकट  करने  के  लिये  देश  को  छोड़  दिया  है  at

 इस  aaa  के  कार्यकरण  कार्यों  के  बारे  में  कोई  व्यापक  जांच  करने  की  मांग  की  है

 अर  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  संस्थान  के  सात  वैज्ञानिकों  ने  महानिदेशक

 वैज्ञानिक  एवं  श्रौद्योगिक  श्रनुसन्धान  परिषद  को  ato  एस०  श्राई०  श्रो०  चण्डीगढ़  में  सुविधाओं

 व्यवस्थाश्रों  के  बारे  में  भ्रभ्यावेदन  दिया  था  |

 इनमें  से  चार  वैज्ञानिकों ने  अच्छे  भविष्य  के  लिये  सी०  एस०  श्राई ०  थ्रो  ०  चण्डीगढ़

 छोड़  दिया  सी०  एस०  झ्राई०  श्रार०  में  कोई  प्रभ्यावेदन  विचाराधीन  नहीं

 नहीं  ।  फिर  सी०  एस०  अझाई०  शझ्रो०/सी०  एस०  शभ्राई०  के

 अधिकारियों की  omar  प्राप्त  किये  बिना  केवल  एक  वेज्ञातिक  विदेश  गया  था  ।  यह

 बैज्ञानिक  पहले  एक  विनियम  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्गत  विदेश  गया  था  ate  कई  बार  निर्देशन

 भेजने  के  उसने  नियमों  के  अनुसार  बौण्ड  नहीं  भरा ।  तत्कालीन  उपाध्यक्ष--सी ०

 एस०  श्राई०  अ्रार०  ने  काफी  सोच  विचार  करने  के  बाद  उस  वैज्ञानिक  को  माह  का

 नोटिस  देकर  सेवाओं  से  मुक्त  करने  का  श्रादेश  दिया  था  ।

 अरसेनिक  कमेचारियों  को  सवारी  भत्ता

 7365.
 श्री  बेरागी  जेना

 :
 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने

 की
 ह

 करेंगे
 कि

 :

 क्या  श्रसैनिक  कर्मचारियों  को  स्कूटरों  के  लिए  वैयक्तिक  सवारी  भत्ता

 दिया  जाता  शौर
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 यदि  at,  तो  क्या  रक्षा  कर्मचारियों को q  श्
 सुविधा

 प्रटात | कि ि  दै. है दै
 नहीं की  गई  है

 काफी हालांकि  कार्य  करने  के  लिए  उनकी  aa TW MULE NTU a WTAAGTS  safer  कर्मचारियों  की  तुलना  में

 अधिक

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन  राम )  star

 आ्रादेशों  में  उन  व्यक्तियों  को  सवारी  भत्ते  दिए  जाने  का  प्रावधान  है  जिन्हें  अपने

 मुख्यालय  पर  या  उससे  थोड़ी  दूरी  तक  ड्यूटी  पर  व्यापक  रूप  से  यात्रा  करनी  होती  है  alt

 जिनके  पास  श्रपनी  मोटर  कार  अथवा  स्कटर  होता  है  ।

 ये  men  शान्ति  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  सेनिक  तथा  रक्षा  सेवा

 प्राक्कलनों  से  वेतन  पाने  वाले  श्रसैनिक  श्रफसरों  दोनों  पर  ही  am  होते  हैं  और  साथ  ही

 संक्रियात्मक  क्षत्रों  में  सेवा  करने  वाले  उन  कार्मिकों  पर  भी  लाग  होते  हैं  जिन्हें  फील्ड  सर्विस

 न्धी  रियायतें नहीं  मिलती  हैं

 प्रधान  मंत्री  दारा  रक्षा  विसान  सेवाश्रों  के  वाययानों  का  उपयोग

 7366.  श्री  Ho  मालन्ना  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 गत  छह  महीनों  की  श्रवधि  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  द्वारा  कितनी  बार  रक्षा

 विमान  सेवाद्ों  के  वाययानों  का  उपयोग  किया  श्र

 क्या  इनमें  से  श्रधिकांश  दौरे  चुनाव  से  oa  की  में  किये  गये  थे  !

 रक्षा  मंत्रो  (ait  जगजीवन  wie  प्रधान  मंत्री ने  महीनों

 में  रक्षा  विमानों  से  28  बार  यात्रायें  की  इन  प्रात्ताद्मों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये

 गये

 विवरण

 मंत्री का  नाम  यात्रा का  ब्यौरा

 र  pi  a  in  आ

 क्रम  Ao  तारीख
 यात्रा  का  स्थान

 श्री  मोरारजी  देसाई  1.  15-10  77  से  दांतिवाड़ा

 प्रधान  मंत्री  19-10-77  तक

 2.  29-10-77  दिल्‍ली  समृतसर

 3  29-10-77  से  बम्बई

 31-10-77  तक

 4-1  से

 5-1 1-77  तक

 13-11-77  जयपुर

 19-11-77 से  जसपुर

 21-11-77  तर्क  किला  उज्जन

 22-11-77
 gre
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 यात्रा  का  ब्यौरा

 क नननणणाएतएत.णतणायब  क

 मंत्री  का  नाम  क्रम  सं०  तारीख  यात्रा का  स्थान

 8  30-11-77  मद्रास

 9  2-12-77  से

 4-12-77  तक  सुरेन्द्र  श्रहममदाबाद

 10.  9-12-77 से  काथ्मांडू प्रौर  पटना
 11-12-77  तक

 11.  26-12-77 से  श्रागरा

 28-1  2-77  तक

 12.  3-1-78  से  शभ्रानन्द

 4-1-78  तक

 13.  8-1-78  से  श्रानन्द

 10-1-78 तक

 14.  13-1-78  से  भावनगर  |

 15-1-78  तक

 15.  20-1-78  से  बंगलौर

 22-1-78  तक

 1  6.  4-  2-78

 17  5-2-78  a

 7-2-78  Th

 18  8-2-78  से

 11-2-78  तक

 मद्रास

 19  19-  2-78  तिलपत्त  रेंज

 20  बम्बई

 21  21-2-78  से  पु |

 23-2-7 8  तक  कागज

 नागपुर
 22  12-3-78  कोइम्बाटर

 23  21-3-78

 24  31-3-78

 25  1-4-78
 पालमपुर

 26  2-4-78  करबी
 27  8-4-78  से  परुदीप

 9-4-78  तक  कोरापूट

 38  14-4-78  से  श्रहमदाबाद

 15-4-78  तक
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 न्मान्घ्र  प्रदेश  म  तटवर्तों  माग

 7367.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  AEST  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  एक  तटवर्ती  माग  बनाने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने  उसकी  मंजूरी  दे
 दी

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रो  चांद  राम )  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 उठता  |

 क्षत्रीय  श्रनुसंघधान  प्रयोगशाला  जम्मू  के  निदेशक  द्वारा  THAT  को  arent गणक  परीक्षा

 7368.  श्री  बलदेव  सिह  खतरोतिया :  क्या  विज्ञान  श्रौर  1 MU CUES startfirait t मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे कि

 क्या  क्षेत्रीय  भ्रनुसन्धान  श्रौर  श्रनूसन्धान  परिषद

 घिर के  एक  एकक )  के  निदेशक  ने  भारतीय  श्रौषध  नई  दिल्‍ली  से  स्कोपरीन

 तनाव  विरोधी  भ्र  शान्ति  ate  शीतलता  पैदा  करने  वाले  तत्वों  वाली  की  लाक्षणिक

 परीक्षा  की  श्रनमतिप्राप्त  की  है  ्रौर  सुचित  किया  है  कि  यह  टैरा  टोजेनिसिटी  सहित  किसी  भी

 विषैले  प्रभाव से  nag  है

 यदि
 तो

 उक्त  मिश्रण
 की

 लाक्षणिक  परीक्षा  at  तक  श्रारम्भ
 न

 करने

 के  क्या  कारण है

 प्रधान  मंत्रो  मोरार  जी  देसाई )  )
 हां  ।]

 इस  wet  पर  किये  गये  अ्रन्वेषणों  a  पता  चला  कि  इन  जन्तुग्नों

 कुछ  विपचन  उत्पन्न  परामर्श  करने  पर  विशषज्ञों  ने  इस  स्तर  पर  वैज्ञानिक  परीक्षण

 करने  की  राय  नहीं  दी  प्रौर  प्रन्य  किस्म  के  जन्तम्रों  पर  श्रागे  विरूपजनक  श्रध्ययन  करने  का

 परामश  दिया  |

 श्रल्पसंख्यक  श्रायोग  को

 7369.  ait  चित्त  बस ु:  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  संविधान  में  उचित  संशोधन  करने  का  है  जिससे  हाल

 ही  में  नियुक्त  wer  संख्यक  श्रायोग  के  स्वतन्त्र  शौर  सांविधिक  स्वरूप  की  गारन्टी  दी  जा

 झौर

 यदि  at,  तो  इस  दिशा  में  क्या  कायंवाही  की  गई

 (a)
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  क  तथा  (a)  सरकार

 का  प्रल्प  संख्यक  = x ~Y  को  सांविधिक  समर्थन  प्रदान  करने  के  लिये  संविधान  के  bad 5 7

 350  ato  में  संशोधन  करने  का  विचार है  ।
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 गत  6  महोनों  में  हुए  श्रपराध

 7370.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  6  महीनों

 में  देश  में  डकती  दंगे  के  कितने-कितने  मामले  हुए
 ?

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  भ्रपेक्षित  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  झ्रौर  यथाशीघ्र  सदन  के  सपटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 VERGHESE  REPORT  ON  A.  I.  R

 7371.  SHRI  L.  VERMA
 SHRI  AHMED  M,  PATEL  Wil  Ithe  Minister  of  INFORMATION  AND

 BROADCASTING  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3012
 on  the  15th  March,  1978  and  state

 (a)  the  justification  for  implementing  the  recommendations  of  the  S.1.U.  in  the  Door-
 darshan  while  the  report  of  Verghese  Committee  is  under  consideration;

 (b)  the  reasons  for  giving  promotions  to  administrative  staff  (Director/  Assistant
 Director)  and  making  new  appointments  in  accordance  with  the  S.I.U.  recommendations;

 (c)  the  reasons  for  not  giving  selection  grades  to  Doordarshan  staff  artistes  (Senior
 Cameramen,  Producer,  etc.)  and  also  promotions  by  the  D.P.C.;

 (d)  whether  posts  of  senior  Cameramen  Grade  J,  Senior  Producers,  are  lying  vacant
 in  various  T.  V.  Centres  and  if  so,  their  number;  and

 (e)  the  reasons  for  not  providing  20  per  cent  promotion  quota  for  staff  artistes  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  K (SHRI  L.

 ADVANI)  (a)  The  Staff  Inspection  Unit  Report  deals  with  the  numerical  strength  of
 various  categories  of  functionaries  required  at  a  Doordarshan  Kendra,  The  Verghese  Com-
 mittee  Report  has  not  gone  into  this  question.  Therefore,  no  clash  between  two  reports
 which  deal  with  different  areas  will  arise.

 (b)  The  Director  and  Assistant  Station  Directors  are  responsible  for  managing  the
 services  from  Doordarshan  Kendras  It  is  not  in  the  public  interest  to  keep  these  posts

 acant

 (c)  Selection  Grades  have  already  been  introduced  for  nine  categories  of  staff  artists
 posts  in  Doordarshan  where  avenues  of  promotion  do  not  exist  As  regards  other  categories,
 their  recruitment  rules  are  under  consideration  If,  on  finalisation  of  the  recruitment  rule
 it  is  found  that  avenues  of  promotion  are  not  adequate  in  certain  categories,  the  question
 of  introduction  of  Selection  Grades  would  be  examined.  As  regards  promotions  by  the
 D.P.C.,  these  have  also  been  given  in  certain  categories

 (d)  Yes,  Sir  Two  posts  of  Cameramen  Grade  I  and  three  posts  of  Producer  Grade
 I  are  lying  vacant  in  Doordarshan  Kendras

 (e)  Within  the  categories  of  Staff  Artists  there  is  provision  for  promotion  ranging  from
 25%  to  100%,  wherever  feasible.  The  Staff  Artists  do  not  get  promotion  to  civil  posts.

 सीमेंट  ह  बल्लभगढ़ के  वकशाप  बेकार पड़ी  Frettat

 कि 7372.  श्री  धमंवोर  क्या  उद्योग  मंदी  यह  बताने  की  कपा

 क्या  यह  सच  है  कि  बल्लभगढ़  स्थित  सीमेंट  भ्रनसन्धान  संस्थान  के  वकशाप

 में  एक  इलैक्ट्रान  माइको  एनेलाइजर  तथा  एक  इलैक्ट्रोन  माइक्रोस्कोप  सहित  16  लाख  रुपये  की

 15  मशीनें  बेकार  पड़ी  हुई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
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 लाटा

 सीमेंट  श्रनुसन्धान  संस्थान  के  पास  कुल  कितनी  स्थाई  परिसम्पत्तियां  हैं

 उपयोग  में  ar  रही  नगद  धनराशि  कितनी  है  तथा  वर्ष  1976-77  के  दौरान  कितनी  प्रायोजित

 परियोजनायें पुरी  की

 सीमेंट  अ्रनुसन्धान  संस्थान  ने  कागज  की  फ्लाई  लुगदी

 हाई  मेगनीशियम  लाइमस्टोन  श्रादि  के  लिये  क्या  प्रक्रियायें  अपनाई  हैं  ्रनौ  ऐसे  ग्रौद्योगिक

 उच्छिष्ट  तथा  कच्ची  सामग्री  पर  कौन  से  संयंत्र  स्थापित  किये  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (attaat  यह  सच  नहीं है

 कि  15  मशीनें  बेकार  पड़ी  किन्तु  मशीनों  अर  उपकरणों के  उपयोग  की  सीमा  श्रनसन्धान

 ae  विकास  कार्यों  पर  निर्भर  करती  है
 ।

 एक  उत्पादन  परक  कार्यशाला  से  इसकी  तुलना

 नहीं  की  जा  सकती
 |

 दी  इलेक्ट्रान  माइक्रोस्कोप  अभी  हाल  में  1978  के  पहले  सप्ताह

 ही  अधिष्ठापित  wie  चाल  किया  गया  है  तौर  इस  प्रकार  इसके  बेकार  पड़े  रहने

 प्रश्न  ही  नहीं  पैदा  होता  वस्तुतः  केवल  श्रधिष्ठापित की  प्रक्रिया  में  ही  100  से  अधि  विश्लेषण

 परे  किये  गये

 सम्भरण  कर्ताओ्रों  की  पुरी  कोशिश  के  बावजूद  इलेक्ट्रान  माइक्रो-एनालाइजर  सन्तोषजनक

 रूप  में  कार्य  नहीं  कर  सका  ।  बाद  में  सम्भरणकर्त्ताप्रों  ने  श्रौर  ate  शक्तिशाली  और  nfs

 पन्नत  उपक  रण  एक  इलेक्टान  माइक्रोस्कोप  का  संभरण किया  श्रौर  संस्थान द्वारा  इलेवटान  माइक्रो

 एन  लाइजर  प्राप्त  करने  श्रौर  अधिष्ठापित  करने  पर  व्यय  की  गई  में  से  67.000  रु०  कम

 करके  Wale  3,11,433  %o  शद्ध  राशि  को  इलेक्टान  माइक्रोस्कोप  की  लागत  में  समायोजित

 किया  इलेक्ट्रान-माइक्रो-एन लाइजर  को  इन्स्ट्रमेंटेशन  सम्बन्धी  विकास  कार्यों  के  सीमेंट

 WAG  संस्थान  में  रखा  गया  |  उपयुक्त  प्रयोगशाला  के  साथ  संस्थान  से  सम्पक्त  या  असम्पक्त

 रूप  में  विकासात्मक कार्यों  को  करने  के  लिये  उपकरण  को  हाथ  में  लेने  के  बातचीत

 चल
 रही

 है  ।

 संस्थान  की  कुल  श्रास्तियां  इस इस  तिथि को  3.  62  करोड़  रुपये  हैं  संस्थान

 के  पास  उपलब्ध  नकद  राशि  114  लाख  रुपये  है  जिसमें  से  मूल्य  ल्लास  साधारण

 भति  कर्मचारियों को  प्रेच्यइटी  ait  अन्य  agar FH fart के  लिये  करीब  96  लाख  रुपय

 का  प्रावधान  किया  गया  area  राशि  जो  नकद  राशि  ake  देयताशथ्रों  के  अन्तर  के

 रूप  में  है  उसमें  भारतीय  सरकार  की  A]  सहायता  के  रूप  में  कुछ  नहीं

 1966  से  तक  संस्थान  द्वारा  75  प्रायोजित  परियोजनायें पुरी  की  गई

 सीमेंट  श्रनुसन्धान  संस्थान  द्वारा  सीमेंट  के  उत्पादन  में  कागज  फ्लाईऐश

 एसबेस्टस  सलज  ्रौर  हाई  मैगनेशिया  लाइमस्टोन  के  उपयोग  करने  सम्बन्धी  क्षेत्रों  में  किये

 गये  वास्तविक  कार्यों  काਂ  उल्लेख  संस्थान  की  प्रधनातम ह  वार्षिक  (  जिसकी  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  में  किया  गया  है
 |
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 ये  सभी  परियोजनायें  रोहतास  के ०
 सी०

 पी०  qo  पी०  सीमेंट  कम्पनी

 लि०  विश्वेश्वरैया  श्राइरन  एण्ड  स्टील  लि०  श्रौर  केन्द्रीय  भवन  श्रनुसन्धान  संस्थान  जैसे  संगठनों

 से  विशिष्ट  उद्देश्यों  ak  क्षेत्र  के  लिये  ake  wat  से  भुगतान  की  गई  प्रायोजित  परियोजनायें

 ati  ये  प्रक्रियाप्नों  की  जीव्यता/सम्भाव्यता  का  मूल्यांकन/संस्थापन

 करने  हेतु
 थी  ।

 सम्बन्धित  प्रयोजकों  से  ot  तक  प्राप्त  सूचनाओं  से  यह  पता  चलता  है  कि

 सीमेंट  भ्रनुसन्धान संस्थान  द्वारा  किये  गयें  कुछ  ifs
 की

 चरमावस्था  में  पहुंच  गये  है  फिर  भी  कुछ  प्रत्य
 wt

 तक
 उद्योगियों

 के  निर्णय
 की  atest

 में  विचार  विमर्श  की  विभिन्न  झ्रवस्थाओं  में

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मदुर  में  रेडियो  स्टेशन

 7373.  att  जी०  भवाराहन  :
 क्या  सुचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कपा

 amy

 ्रौर क्या  मदुरै  में  रेडियो  स्टेशन  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  तक  ate  किस  वर्ष  शौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 a

 सुबना  और  प्रतारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  झ्राडवाणी )
 शौर  (a)

 में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  श्रनवरत  योजना  1978-83  में  शामिल

 हेतु  विचार  किया  जा  रहा  इसका  वित्तीय  श्राबंटनों  उपलब्धि

 तथा  सापेक्ष  प्राथमिकताश्रों  पर  fae  करेगा

 दिल्‍ली  में  पुलिस  की  श्रपराध  शाखा  श्रौर  कंट्रोल  रूम  के  पास  वाहनों  को  संख्या

 7374.
 श्री  के०  राममूर्ति

 :
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  पुलिस  की  श्रपराध  शाखा  के  पास  केवल

 भ्राधी  दर्जन  वाहन  हैं  श्रौर  कन्ट्रोल  रूप  में  गश्त  लगाने  के  लिये  केवल
 26  गाड़ियां हैं  जिनमें

 से  15  से  गाड़ियां  बेकार  हो  गई

 क्या  गश्त  के  लिये  झ्रधिक  गाड़ियों  के  लिये  बार-बार  श्रनुरोध किया  गया  है

 जिसका  कोई  लाभ  नहीं  अर

 यदि
 तो

 समुचित  गस्त  के  बिना  दिल्‍ली  में  बिगड़ती  हुई  कानून  श्रौर  व्यवस्था

 की  स्थिति  को  सरकार  द्वारा  किस  प्रकार  सुधारने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :

 seo  शाखा  के
 पास 26  वाहन  पुलिस  कन्ट्रोल  रूम  के  लिये  84  वाहन  स्वीकृत  किये  गये  हैं  जिनमें  से
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 कन्ट्रोल  रूम  की  श्राधुनिकीकरण  योजना  के  के  रूप  में  1976

 में  34  वाहन  स्वीकृत  किये  गये  थे
 ।

 वित्तीय  प्रतिबन्धों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  गुण  दोष  के

 ्राधार  पर  श्रतिरिक्त  झ्रावश्यकताओं  के  लिये  भ्रनुरोधों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 श्रपराध  रोकने  के  लिये  कन्ट्रोल  रूम  वाहनों  द्वारा  गश्त  लगाई  जा  है  तथा

 जिला  पुलिस  द्वारा  पैदल  तथा  चलती  फिरती  गश्त  द्वारा  उसकी  aga  की  जाती  दिन

 शर  रात  गश्त  लगाने  के  लिये  जिला  पुलिस  को  दिल्‍ली  शस्त्र  पुलिस  से  कुछ  भ्रतिरिक्त  बल

 भी  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  गश्त  लगाने  के  लिये  289  मोटर  साइकिलें  प्रयोग  की  जा

 रही  इसके  श्रतिरिक्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  घुड़सवार  पुलिस  गश्त  लगाने  के  लिये  प्रयोग  की

 जा  रही  हाल  में  घुड़सवार  पुलिस  की  संख्या  में
 भी

 वृद्धि
 की

 गई  है
 ।

 WORKING  OF  POWERLOOMS

 7375,  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  any  guidelines  have  been  laid  down  to  ensure  the  smooth  working  of  the

 powerlooms  throughout  the  country;

 (b)  the  names  of  the  States  where  large  number  of  powerlooms  have  been  closed  down

 because  of  non-exemption  from  tax  and  whether  Government  propose  to  give  tax  exemption.

 to  the  States  which  are  desirous  of  it;

 (c)  if  so,  the  time  likely  to  be  taken  in  this  regard;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 :  (a)  No,  Sir.  However,  the  Cotton  Textile  (Control)  Order,  1948  and

 ABHA  MAITI)
 le  (Production  by  Powerlooms)  Control  Order;  1956,  regulates  the  installation  and the  Texti

 running  of  the  powerlooms  in  the  country.

 (b)  No  reports  have  been  received  from  any  State  Government  so  far  of  any  large
 The  question  of  giving  tax  exemption  does  not  arise. scale  closure  of  powerlooms.

 (c)  and  (d)  Do  not  arise.

 पंजाब  में  एक  बड़े  उद्योग  की  स्थापना

 7376.  श्री  बलदेव  प्रकाश
 :

 क्या  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  पंजाब  में  सार्वजनिक

 किये

 यदि
 at  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पंजाब  सरकार
 से

 सरकारी  तथा
 गैर-सरकारी  क्षेत्रों

 में  नये  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उन  प्रस्तावों  पर
 कार्यवाही

 की  ।
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 WTA  Aréfa )  :  वतमान
 c

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aia  site

 म॑  पंजाब  राज्य  में  निम्नलिखित  सरकारी  क्षेत्र  की  का  कार्यान्वयन किया  जा

 रहा

 (i)  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लि०  के  अधीन  भटिंडा  में  एक  sata  जिसकी

 नाइट्रोजन  बनाने  की  क्षमता  वाषिक  2,35,000  मीट्रिक  टन  होगी  ।  परियोजना के

 1978 के  त्नन्त  तक  चालू  किये  जाने  की  आशा  है  ।

 (ii)  नांगल  उर्वरक  एकक  की  नाइट्रोजन  बनाने  की  वर्तमान  80,000  मीट्रिक  टन

 क्षमता  को  बढ़ाकर  प्रतिवर्ष  मीट्रिक  टन  तक  करने  का  विस्तार

 यह  विस्तार  योजना  पुरी  की  जा  चुकी  है  तथा  परियोजना  में  1978

 से  उत्पादन  परीक्षण  चल  रहा  है  ।

 (iii)  साहिबजादा  भ्रजीत  fag  नगर  में  एक  सेमी  कन्डक्टर  काम्पलैक्स  स्थापित  किया

 जा  रहा  निर्माण  art  चल  रहा

 (iv)  20  लाख  घड़ी  उत्पादन  परियोजना  के  ग्रन्तर्गत  देश  के  भिन्न-भिन्न  भागों  में

 हिन्दुस्तान  मशीन टूल  धड़ी  एसैम्बल  करने  वाले  एककों  की  सहायता

 करेगा
 |  एच०  एम०  टी०  से  सहायता  प्राप्त  इस  प्रकार  का  एक  एकक  पंजाब

 राज्य  के  मोहाली  स्थान  में  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 ५
 अर  वार्षिक  योजना  (1978-79)  में  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  में

 त्रय  बातों  के  साथ-साथ  पंजाब  राज्य  शभ्रौद्योगिकਂ  विकास  निगम  तथा  पंजाब  इलैक्ट्रानिक्स

 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  के  लिये  वित्तीय  सहायता  प्रस्ताव  राज्य  सरकार ने  एक

 जांच  प्रयोगशाला  की  स्थापना  करने  के  लिये  भी  वित्तीय  सहायता  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 इस  जांच  प्रयोगशाला  में  इलेक्ट्रानिक  उद्योगों  के  डिजाइन  की  सुविधा  तथा  प्रक्रिया  नियंत्रण

 के  लिये  ger  यंत्रों  का  विकास  करने  की  ऐसी  व्यवस्था  होगी  जिसे  सामान्य  उद्यमकर्ता  प्रदान

 नहीं कर  सकते  ।  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  पर  जांच  करने  के  वर्ष  1978-79  की

 श्रवधि  के  लिये  बड़े  तथा  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योगों  के  लिये  825  लाख  रुपये  के  परिव्यय  का

 प्रावधान  करने  का  विचार था

 वर्ष  1977  में  पंजाब  राज्य  में  नये  भ्रौद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  9  शभ्रौद्योगिक

 लाइसेंस  तथा  11  जारी  किये  गये  थे  ।  इनमें  से  6  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  तथा  5  awa

 राज्य  श्रौद्योगिक  विकास  निगम  को  दिये  मये  थे  ।  उद्योगों  का  नाम  व  स्थान  आदि  सहित

 श्राशयपत्र  तथा  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  विवरण  बुलेटिन  श्राफ  इण्डस्ट्रियल
 लाइसेंसज

 इम्पोर्ट  लाइसेंसज  एण्ड  एक्सपोर्ट  लाइसेंसजਂ  तथा  मन्थली  लिस्ट  श्राफ  वैटरस  श्राफ  इन्टेन्ट

 एण्ड  इण्डस्ट्रियल॑  लाइसेंसेजਂ में  प्रकाशित  किये  जाते  इन  प्रकाशनों  at  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय में  उपलब्ध
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 IMPROPER  FUNCTIONING  OF  A.1.R.  TRANSMITTER,  INDORE

 7377.  SHRI  PHOOL  CHAND  VERMA :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND
 BROADCASTING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  A.I.R.  transmitter  at  Indore  has  not  been  functioning  properly  for  the
 last  several  months  as  a  result  none  of  the  programmes  is  heard  clearly;

 (b)  whether  written  and  verbal  complaints  have  been  made  to  Government  in  this
 regard;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  look  into  these  complaints  ?

 THE
 MINISTER

 OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  I  K
 ADVANI)  (a)  The  100  KW  MW  ttransmitter  at  Indore,  commissioned  in  June,  1976
 functioned  normally  upto  January,  1977,  However,  from  January,  1977  to  June,  1977
 there  were  intermittent  spells  of  low  power  operation  due  to  failure  of  a  number  of  major
 and  minor  components.  All  the  faults  have  since  been  rectified  and  the  transmitter  is  being
 operated  on  full  power  since  June,  1977,  The  quality  of  transmission  is  satisfactory.

 (b)  Yes,  Sir

 (c)  These  complaints  have  already  been  looked  into  and  remedial  action  taken  by
 the  Engineering  staff  at  the  station  with  necessary  assistance  from  the  Regional  Office  at
 Bombay  and  Headquarters  at  Delhi.

 श्राई०  एन०  Uo  सेंनिकों  के  लिए  स्वतंत्रता  सनानी  पेंशन  के  मामले

 7378  श्री  समर  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सीविलियन  श्रेणी  से  भर्ती  किये  गये  wage  श्राई०  एन०  Uo  सैनिकों के

 लिए  पेंशन  के  मामलों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  सलाहकार  समिति  का  श्रभी  पुनर्गठन

 किया  जाना  है

 क्या  यह  मामला  गत  लगभग  एक  ay  से  विचाराधीन  है

 क्या  इस  मामले  में  जल्दी  करने  के  लिए  मंत्रालय  को  कोई  श्रनुस्मारक  दिये

 क्या  प्रान्द्ल  प्रदेश  पंजाब  श्रादि  राज्यों  के

 एन०  Wo  सेनिकों  से  प्राप्त  कई सिविलियन  श्रेणी  से  भर्ती  किये  गये  भतपुर्वे  आई०

 वेदन  सरकार  के  पास  वर्षों  से  निलम्बित

 यदि  सरकार  के  पास  wal  भी  ऐसे  कितने  श्रावेदन  पत्न  विचाराधीन

 ऐसे  शभ्रावेदन  cat  के  शीघ्र  निपटान  के  लिये  सरकार  सलाहकार  समिति  का

 पुनगठन कब  तक  करेगी  ?

 गह  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  तथा

 जी  श्रीमान

 तथ
 1  31-3-1978

 तक  प्राप्त  सभी  श्रावेदन  पत्रों
 की

 प्रारंभिक  जांच  पूरी
 कर  ली  गई  परन्तु  कुछ  मामलों को  रूप  देना  संभव

 i
 रझना  है  क्योंकि  भ्रावेदकों

 ने  यातना  के  दावों  के  समर्थन  म  वीकाय  दस्तावेजी  सबत  प्रस्तुत  नहीं  किया
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 भूतपूर्व  श्राजाद  हिन्द  फौज  के  कर्मचारियों  के  3,235  मामले  ऐसे  सबूत के  प्रभाव  के  कारण

 फाइल  कर  दिये  गये  हैं
 संबंधित  व्यक्तियों  को  स्थिति

 की
 सूचना  दे  दी  गई  है

 ।

 इस  प्रश्न की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  कि  क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन

 मंजूर  कहने
 की

 योजना  जारी  रखी  ate  यदि  तो  किस  रूप  में  ।
 पुनरीक्षा  पुरी

 की
 जाने  के  बाद  भूतपूर्व  श्राजाद  हिन्द  फौज  के  श्रसैनिक  कर्मचारियों  के  मामलों  की  जांच  करने

 के  लिए  समिति  के  गठन  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  इस  लम्बित  पड़े  mae  wat
 को

 यथासंभव  निपटाने  के  लिए
 एक

 कार्यविधि  बनाई  गई  है  ग्रौर  इस  कार्यविधि  के  A)

 मामलों  पर  पर  कार्यवाही  की  जा  रही

 केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में  प्रचार  we  जन  सम्पर्क  पदों  को  शामिल  करना

 7379.  मनोहर  लाल
 :

 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंदी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  at  1973  में  भारत  सरकार  के  सब  मंत्रालयों  को  एक  परिपत्र  भेजा

 गया  था  जिसमें  उनसे  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  में  प्रचार  श्रौर  जन-सम्पकं॑  पदों  को  शामिल  करने

 के  बारे  में  सुझाव  देने  का  श्रनुरोध  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी  :  हा ं।

 wer  विभागों/मंत्रालयों ने  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  में  शामिल  करने  हेतु  जिन  पदों

 का  प्रस्ताव  fear  था  उनकी  इस  मंत्रालय  में  छानबीन  की  गई  थी  ate  जो  पद  केन्द्रीय

 सूचना  सेवा  में  शामिल  करने  के  लिए  उपयुक्त  पाये  गए  थे  उनके  बारे  में  कामिक  श्रौर

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  की  सहमति  मांगी  गई  थी  जो  प्राप्त  हो  गई  है  ।  प्रस्तावों पर  इस

 समय  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  द्वारा  कार्रवाई  की  जा  रही  मामले  में  संघ  लोक  सेवा

 श्रायोग की  सहमति  प्राप्त  होने  शौर  एक  स्क्रीनिंग  समिति  द्वारा  सम्बन्धित  श्रधिकारियों  की

 स्क्रीनिग  किए  जाने  के  बाद  इन  पदों  को  प्रत्तिम  रूप  से  केन्द्रीय  सुचना  सेवा  में  शामिल  कर

 लिया  जायेगा  ।

 EXCHANGE  OF  FIRE  ON  INDO-PAK  BORDER

 state
 7380.  SHRI  RAM  SEWAK  HAZARI  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to

 (a)  how  many  times  fire  was  exchanged  on  Indo-Pak  border  during  the  last  year;

 (b)  the  reasons  therefor;

 (c)  the  number  of  persons  killed  and  injured  on  either  side  as  a  result  thereof;  and

 (d)  the  action  taken  to  check  the  recurrence  of  such  incidents  and  the  results  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  to  (c)  Exchange  of

 fire  between  our  troops  and  Pakistani  troops,  occurred  along  the  Line  of  Actual  Control

 in  Jammu  and  Kashmir  on  one  occasion,  on  25th  June,  1977.  In  this  incident,  eleven
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 ‘by  our  troops.
 civilians  from  Pakistan  Occupjed  Kashmir  crossed  the  Line  of  Control  in  spite  of  warnings

 the  civilians  withdrew  towards  the  Pakistan  Occupied  Kashmir  side  of  the  Line  of  Control
 Following  a  brief  exchange  of  fire  between  our  troops  and  Pakistani  troops,

 There  were  no  casualties  on  either  side  in  this  incident.

 In  addition,  there  were  incidents  of  firing  by  Pakistani  troops  from  Pakistun  Occupied

 the
 Kashmir  on  21  occasions.

 re.
 The  Pakistani  firing  was  ineffective  and  our  troops  did  not  return

 rare  held  from  time  to  time  as  required.
 (d)  To  resolve  and  prevent  such  incidents,  flag  meetings  between  local  commanders

 WqaTT i)  न
 करने  पर  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  पर

 50  लाख
 रूपए

 का

 ]

 7381.  श्री  जगदीश  प्रसाद  माथुर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  पूर्वी  को  पार्टियों को  50

 लाख  रुपये  का  जुर्माना  देना  पड़ा  क्योंकि  उसने  वर्ष  1974-75  श्रौर  1975-76  में  धनराशि

 का  भुगतान नहीं  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  रुई  निगम  ने  अरब  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 को  भुगतान  में  विलम्ब  के  कारण  उधार  पर  रुई
 न

 बेचने  का  निर्णय  किया
 श्रौर

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कार्य-कलापों  को  ठीक  करने  के  fay  सरकार  का

 विचार  क्या  कार्यवाही करने  का  है  ।

 नही ं। उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitet  ZIRT  :

 नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जाना नमक  उड़ीसा  में  पट्टा  पद्धति  का  समाप्त  वि

 7382.  श्री  गणनाथ  प्रधान  :  क्याਂ  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  नमक  उद्योग  में  पट्टा  पद्धति  को  समाप्त  करने  श्रमिक

 सहकारी  समितियों को  नमक  के  क्षेत्रों  का  अवंटन  करने  के  बारे  में  जम  साल्ट  लेबरस

 यूनियन  उड़ीसा  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  gar  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ak  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  श्रौर  गंजाम

 डिस्ट्िट  साल्ट  भेन्यूफेक्चरस  यूनियन  गंजाम  ने  उद्योग  मंत्रालय  को  दिनांक  10-1-78  को

 एक  अभ्यावेदन प्रस्तुत  किया  यूनियन  ने  इस  म्रभ्यावेदन  में  अन्य  बातों  के  थह
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 ाव

 कहा  है  कि  गंजाम  जिले  में  नम  क  उत्पादन  के  ग्रतगत  श्रधिकांश  afi
 निजी  पूंजीधारियों

 के  पास  है  ।  झतएव  यूनियन ने  यह  ७ अतराध
 किया  है  कि  निजी  पार्टियों  का  पट्टा  समाप्त

 के  Sal EE  ee  को  श्राबंटित  की  जाये करने  के  फलस्वरूप  उपलब्ध  भूमि  सहकारी  समितियों

 भ्रभ्यावेदग  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कोपने  को  खपत

 7383.  श्री  To  Fo  राय  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 bs  क्या  है  श्रौर  उसमें  कोयले  की देश  इस  समय  ऊर्जा  खपत  कीं  दै

 शतता  क्या

 देश  में  कोयले  की  खपत  का  स्वरूप  कया  है  श्रौर  उसमें  गांवों  के  लोगों  के  बारे

 में  प्रतिशतता  क्या

 क्या  यह  सच  है  कोयला  उद्योग  के  विकास  एवं  कृषि  श्रवशिष्ट  पदार्थों  को  खाद

 के  रूप  में  बचाने  एवं  वन  लगाने  के  लिए  कोयला  देश  में  सामान्यतया  श्रौर  विशेषरूप  से

 गांवों  के  लिए  ऊर्जा  का  प्रमुख  स्रोत  होना

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  att  उक्त  उद्देश्य  की  प्राप्ति  कब  तक  हो  जाएगी
 ?

 ऊर्जा  मंत्रो  पी०  रामचन्द्रन )
 1975-76 में  ऊर्जा  वाणिज्यिक  खपत

 का  स्वरूप  नीचे  लिखे  अनुसार  था  :--

 कोयला  उपयोग--इसमें  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  किया  70.  96  मिलियन

 कोयले  का  उपयोग  शामिल  नहीं  मीटरी  टन
 *

 तेल  उत्पाद  का  सीधा  उपयोग  इसमें  भ्रार०बी  ०एफ०  के  17.  00  मिलियन

 रूप  में  तथा  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  तेल  उत्पादों  के  उपयोग  मीटरी  टन
 K

 शामिल नहीं

 विद्युत  85.92  बिलियन

 *
 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  किए गए  कोयले  के  उपयोग  समेत  94.  40  मिलियन  मीटरी

 टन  ॥

 **
 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  तेल  उत्पादों  को  शामिल  करके  परन्तु  गैर  ऊर्जा  प्रयोजनों

 के  लिए  प्रयुक्त  तेल  को  छोड़कर  20.10  मिलियन मीटरी  टन
 ee  उपभोक्ताओं  द्वारा  वास्तविक  किया  गया  66.  00  बिलियन  यूनिट

 ।  कोयला

 प्रतिस्थापन  मूल्य  (ma  उपयोगी  के  रूप  में  प्रमुख  वाणिज्यिक ऊर्जा  में  कोयले

 का  भाग  1975-76  में  लगभग  36  प्रतिशत  था  ।
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 1975-76  के  दौरान  कोयले  के  उपभोग  का  स्वरूप  लगभग  fret  प्रकार

 कोयले का  लगभग  उपभोग

 त

 1975-76 उपभोक्ता  क्षेत्र  1976-77

 इस्पात तथा  कोक  संयंत्र  20.  Pu  re  उ  21.77

 23.  44  26.82 विद्यत  उत्पादन

 14  30  13.12

 सीमेंट  44  4.  72

 साफ्ट  कोक  64  4,  29

 0.44  0.62

 3.34  3.92 इट  पकाना

 उब रक  0.93  0.90

 अरन्य  उद्योग  20.  48  18.  76

 कोयला खानों  में  उपभोग  2.46  3,34

 टा

 जोड़  94.40  98,26

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपयोग  किए  गए  कोयले  meee  उपलब्ध  नहीं  g

 अर  देश  की  ऊर्जा  नीति  में  यह  परिकल्पना है  कि  जहां  कहीं  व्यवहायें

 ait  मितव्ययी  हो  वहां  कोयला  ही  ऊर्जा  का  मुख्य  aia  होगा  ।

 ऊर्जा  का  सबसे  बड़ा  उपभोक्ता  घरेलू  क्षेत्र  है  तथा  इस  ऊर्जा  का  एक  बड़ा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  गैर-वाणिज्यिक  ईंधनों  से  प्राप्त  होत  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्र  में  उपयोग

 में  लाए  जाने  वाले  af «  वाणिज्यिक  ईंधन  लोगों  को  लगभग  बिना  मूल्य  उपलब्ध  होते

 et  घरेलू  क्षेत्र  की  ऊर्जा  की  श्रावश्यकता  की  श्रायोजना  करते  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 परिस्थितियों  at  समस्याश्रों  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  में  रखना  होगा  ।  देश  में  व्याप्त  वर्तमान

 परिस्थितियों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  घरेलू  श्रावश्यकताश्रों  को  पूरा  करने  की  नीति  को  निम्न

 प्रकार  से  निर्देशित  करना  होगा
 :  (1)  गोबर  गैस  के  उपयोग  में  तेजी  से  वृद्धि  (2)

 कारगर  सामाजिक  वन  कार्यक्रम  श्रपना  कर  जलाऊ  लकड़ी  निरन्तर  उपलब्ध  कराना  तथा  (3)

 साफ्ट  कोक  के  उपयोग  के  लिए  सुविधा  जुटाना  ।

 देश  में  घरेलू  ईंधन  के  रूप  में  कोयले  का  प्रचलन  करने  श्रौर  इसे  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  श्रनेक
 उपाय

 किए  गए  इनका  मुख्य  लक्ष्य  है  घरेलू  कोक
 की

 उपलब्धता  को  बढ़ाना
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 site  दुलाई  ate  वितरण  की  में  सुधार  लाना
 ।  iT  में  घरेलू  उपयोग  के  लिए

 कोक  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  दो  एल०  टी०  सी०  कोरक  संयंत्र  निमित  किए  जा  रहे

 प्राध्न  प्रदेश  में  रामाकृष्णपुर  में  तथा  दूसरा  पश्चिम  बंगाल  में  दनकुनी

 में  ।

 इंधन  के  रूप  में  उपयोग  के  लिए  सावांग  वाशरी  की  वाशरी
 मिडलिग्स

 से

 डिवोलाटिलाइज्ड  ब्रेकिकों  का  प्रतिदिन  100  मीटरी  टन  का  निर्माण  करने  के  लिए

 सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  एक  संयंत्र  स्थापित  कर  रही  है
 |

 —Ata ON  इंधन  के  रूप  में  उपयोग  के  लिए  पेलेट  का  उत्पादन  करने के  लिए  भारत

 कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  एक  पेलेट  संयंत्र  स्थापित  किया  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  प्रतिस्थापित  की  जाने  वाली  ऊर्जा  की  भारी  मात्रा  तथा  ऐसे  प्रतिस्थापन

 से  संबंधित  सामाजिक-श्राधथिक  ane  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ग्रामीण  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में

 परिवर्तन  केवल  धीरे-धीरे  ही  लाया  जा  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  तजपथों  पर  TS  पूलों  पर  शुल्क  एकत्र  करना

 5384.  श्री  श्रप्पा  साहिब  गोटाखिड़े :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  बड़े  पुलों  पर  शुल्क  एकत्र करते  समय  इस

 बात  को  ध्यान  में  रख  रही  है  कि  इससे  यातायात  wafad Ko}  रूप  से
 न

 क्या  सरकार  इस  शुल्क  वसूली की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के
 लिए  मशीनों के

 उपयोग  पर  भी  विचार  कर  रही  श्रौर

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन
 सभी

 पुलों  पर  इस

 योजना  को  कब  तक  क्रियान्वित किया  जायेगा  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  चांद  :
 से  द्वारा  पारित

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  )  श्रधिनियस  1977  केन्द्रीय  सरकार  को  25  लाख  रुपये  से  श्रधिक

 लागत  के  1-4-76  को  या  उसके  बाद  यातायात  के  लिए  खोले  गए  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 के  स्थायी  पुलों  पर  शुल्क  लगाने  का  श्रधिकार  देता  परन्तु  सरकार  को  शुल्क  एकत्र

 करने  में  यातायात  की  श्रनावश्यक  रुकावट  न  होने  देने  की  की  पुरी  जानकारी

 है  भर  उद्देश्य  यह  है  कि  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  यथासंभव  शभ्रधिक  से  afar

 संख्या  में  वसूली  केन्द्र  खोले  जाएं
 ।

 इस  संबंध  में  उन्होंने  प्रस्तावित  शुल्क  एकत्न  करने  के  लिए

 यांत्रिक  साधनों  का  प्रयोग  करने  की  व्यवहायंता  की  भी  जांच  की  है  जापान  जैसे  कुछ
 wa

 देशों  द्वारा  अपनाई  जा  रही  पद्धतियों  का  भी  गया  जिनसे  प्रकट

 75



 Written  Answers  Chaitra  29,  1900  (Saka)

 होता  =  कि  ag  नछिनीय  होगा  कि  साधनों  के  माध्यम
 से  शुल्क  एकत्र  a  क्या

 जाए  ताकि  कभी-कभी  यंत्रों  के  खराब  हो  जाने  की  हालत  में  यातायात  को  श्रनुचित  रुकावट

 कार्यालयों  में  हिन्द  का  उपयोग

 6385.  |  बी०  ए०  a  मोहम्मद

 किः

 क्या  राजभाषा  1963  के  उपबंधों  को  लागू  करते  समय  गैर-हिन्दी
 क्षेत्रों  में  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  हिन्दी  लादी  नहीं  ak

 यदि  सरकार  का  विचार  सरकारी  काम  काज  के  लिये  हिन्दी  लादने  का  नहीं  है

 तो  क्या  सरकार  गृह  मंत्रालय  के  दिनांक  19  1976  श्रौर  12  1976  के

 कार्यालय  ज्ञापनों  को  वापस  लेगी  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  के  क्लकों/टाइपिस्टों  के

 लिये  हिन्दी  टाइप  सीखना  शअ्रनिवायं  किया  गया  है  तथा  ऐसा  न  करने  पर  उनके  विरुद्ध

 श्रतनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  जा  सकती

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  जैसा  राजभाषा

 ata  ,  1963  से  स्पष्ट  विशेषकर  इसकी  धारा  3  किसी  पर  भी  हिन्दी  लादे

 जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 हिन्दी  की  तथा  हिन्दी  टाइपिंग/स्टेनोग्राफी  की  कक्षाएं  कार्यालय  समय  के  बाहर

 नहीं  बल्कि  इसी  के  दौरान  विभागीय  प्रशिक्षण  के  रूप  में  रखी  जाती  gi  ग्रत: इन से इन  से

 भ्रनुपस्थिति  कार्यालय  से  श्रनपस्थिति  मानी  जाती  है  ।  यह ड  निश्चय  ही  श्रनुशासनहीनता  है

 शर  इसके  विरुद्ध  ATMA CH i]  कार्यावाही  करना  उचित  ही  है  इन  आदेशों को

 वापिस  लेने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  श्रौर  मुगल  लाइन्स  का
 विलय

 7386.  श्री  नटवर  लाल  ato  परमार  :  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  पौर  मुगल  area  लिमिटेड  ने

 मिलकर  एक  नया  निगम  बनाने  का  निणंय  किया

 यदि
 तो

 इसके  क्या
 कारण

 इससे  क्या  लाभ  होंगे
 ?
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 एएए

 भारतीय नौवहन  निगम  में नौवहन  site  परिवहन
 मंत्री  चल  सभा

 मुगल  लाइन्स  लिमिटेड  का  विलय  करने  का  प्रश्न
 भारत  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 faq  विलय  की  रूपरेखा  तैयार  की  जा  रही  21.0

 (a)  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  टनभार  में  अधिक  यक्तिसंगत  विस्तार  करने  के  लिए  ।

 इससे  तिम्तलिखित लाभ  होंगे  :--

 (1)  यात्री  जहाजों  का  भ्रधिक  कुशल  विस्तार

 (2)  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  दो  कम्पनियों  के  बीच  प्रतिस्पद्धा  को  समाप्त  करना

 3)  भ्रधिकाधिक  लाभ  के  साथ  एकीकृत  कम्पनी  के  लिए  सामान्य  एजसी  की  व्यवस्था

 करना

 (4)  खरीद  में  मितव्ययिता

 (5)  बीमा  में  तथा

 (6)  ऊपरी  खर्चों  में  कमी  करना
 |

 श्रान  रिक्रटमेंट  श्राफ  श्राई०  ए०  एस०  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 7387.  श्री  ज्योतिमेय बसु  :  कया गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  fag  मद्रास के  15  1978 के  में

 ara  रिक्रटमेंट श्राफ  श्राई०  ए०  एस०  ~ NN ,) waees mrs शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार की  श्र

 गया  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोन  fag  पाटील )  जी  श्रीमान ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  भर्ती  पर  ara  रिक्रूटमेंट

 टू  दि  To  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है
 ।

 फिर  भी  प्रशासन  में  सुधार  के  लिए

 यदि  कोई  सुझाव  तो  उस  पर  सरकार  विधिवत  विचार  करेगी  |

 हिन्दी  श्रधिकारी

 7388.  प्रो
 मोहन  लाल  पिपिल :  क्या  गृह  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  में  तदथ  orate  पर  नियुक्त  किये  गये

 हिन्दी  भ्रधिकारियों  को  नियमित  करने
 के

 लिये  उनके  मंत्रालय  ने
 1975  में  कुछ

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाये  यदि  तो  क्यां  उनकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  मंत्रालयों  शरर  विभागों  को  उपरोक्त  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  से  युक्त  योजना  पर  श्रपनी  टिप्पणियां  भेजने  को  कहा  गया  था
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 am  यह  भी  सच  है  कि  किन्हीं  मंत्रालयों  श्रौर  विभागों  ने  जब  उपरोक्त  परिपत्र

 में  दिये  गये
 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों के  श्रनुसरण  में  गृह  मंत्रालय  से  तदथे  श्राघार पर  नियुक्त

 fea गये  हिन्दी  कर्मचारियों  को  नियमित  करने  की  शभ्रनुमति  मांगी  तो  वह  नहीं  a

 ौर

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  क्या  है
 प्रौर

 भ्रनुमति
 न

 देने  के  क्या  कारण

 हैं  श्मौर  उक्त  नियुक्तियों  को  नियमित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  aaa  करने

 का  विचार है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 तथा  (@)  जी

 ।

 हिन्दी  भ्रधिकारियों  के  पदों  का  एक  सम्मिलित  संवगें  बनाने  की  योजना

 का  प्रस्ताव  विभिन्न  मंत्रालयों  wife  को  15  1975  के  पत्र  द्वारा  भेजा  गया  था  शर  इस

 विषय  पर  तथ्यों  की  जानकारी  तथा  उनके  विचार  श्रामंत्रित  किए गए  थे  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 t

 कार्यालयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कायें  कर  रहे  सरकारी  श्रधिकारी

 7389.  श्री  मनोरंजन  भक्त
 :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकारी  अझ्रधिकारियों  द्वारा  अन्य  कार्यालयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कार्य  करने
 की

 अनुमति  देने  के  बारे  में  वर्तमान  नीति  में  क्या  सरकार  का  विचार  परिवर्तन  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ? }

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  सोन  fag  पाटोल  :  जी  श्रीमान ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 मत्स्य

 me

 (ETH)  )
 की  श्रावश्यकताओं के  बारे  में

 7390.
 श्री  जनादेन  पुजारी

 :
 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृप  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1978-79  के  लिए  मत्स्य  नौकाओं  की  झ्रावश्यकताझ्ों

 का  कोई  प्रचुमार झ  लगाया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  श्राभा
 :  हां

 1978-79
 गहन  समुद्र  में  काम  श्राने  वाली  लगभग

 80
 से

 100
 मत्स्य

 नौकाओं की  शझ्रावश्यकता  होगी  ।  ये  ~ WTATS में  20  मीटर  wie  इससे  अधिक  लम्बाई  की

 इनमें  विभिन्न  प्रकार  की  नौकाएं  शामिल  जैसे  लांग  पोल  एण्ड  लाइन
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 29  1900  लिखित  उत्तर
 ——

 AMOUNT  SANCTIONED  BY  R.E.C.  FOR  U.P

 17391.0  SHRI  RAJENDRA  KUMAR  SHARMA  Will  the  Minister  of  ENERGY  be
 pleased  to  state  the  amount  sanctioned  by  Rural  Electrification  Corporation  for  the  Uttar
 Pradesh  State  and  the  number  of  villages  likely  to  be  electrified  during  the  current  financial
 year  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN) :  The  Corporation
 has  since  its  inception  in  1969,  sanctioned  160  Rural  Electrification  Schemes  in  Uttar  Pradesh
 for  a  total  loan  assistance  of  Rs.  90.91  crores.  1650  new  villages  are  likely  to  be  electrified
 under  these  schemes  during  1978-79

 ट्रेकिंग  पार्टियों  में  जाने  वाले  कमंचारियों
 को

 छुट्टी

 7392.
 शी  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  मह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  दिल्‍ली  माउननियटरिंग  एसोसिएशन  तथा  श्रन्य

 एसोसिएशनों  द्वारा  श्रायोजित  ट्रेकिंग  पार्टियों  में
 में  आने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों

 की

 छूटी  को डयटी  मानने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  नहीं  क  ज  ा  ल  स  है  भो  बह  ल  यो  र  संबंध  में  wee  के

 fra  की  घोषणा  कब  की  जायमी
 ?

 गह  मंत्रालय राज्य  मंत्री  (ait  ata  fag
 तथा  इण्डियन

 माउनटेनिररिंग  फाउन्डेशन  द्वारा  झ  पर्वतारोहण  श्रभियानों  राष्ट्रीय या

 राष्टीय  महत्व  के  स्पोर्टिंग  अवसरों  पर  सरकारी  कर्मचारियों  को  एक  केलेण्डर  वर्ष  में  प्रधिक  से

 अधिक  30  दिन  तक  को  विशेष  शझ्राकस्मिक  wel  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।  यदि  दिल्‍ली

 माउनटनियरंग  एसोसिएशन  तथा  दसरी  एसोसिएशनों  द्वारा  एसी  पार्टियों  का  प्रबन्ध

 किया  जाता  जिनहें  आ्ाई०  To  एस०  का  WANA i)  प्राप्त  हो  इन  में  भाग  लेने  वाले

 सरकारी  कमंचारी  विशष  छुट्टी
 की

 स्वीकृति  के  पात्र  होंगे
 ।

 अंडमान  ale  निकोबार  द्वोपसमूहों  में  यातायात
 व्यवस्था

 93.  श्री  लखन  लाल  HIT:  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि

 क्या  यह  सच  है  कि  azar  श्रौर  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  बीच  व्यवस्थित

 यातायात  व्यवस्था  नहीं  है

 क्या  सरकार  ने  उनकी  MTasaHaal  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  श्रौर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 नौचहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  चांद  नहीं  ।
 श्रंडमान  तर

 निकोबार  द्वीप  समह  के  बीच  नियमित  परिवहन  की  व्यवस्था  उपलब्ध है  ।

 सरकार  ने  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।
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 रक्षा  श्रधघिकारियों  को  श्रावास

 7394.  श्री  बेरागी
 जेना

 :
 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 :

 क्या  सेना  के  श्रधिकारी  परिवार  के  साथ  रहने  के  कम  श्रवसर  शौर  श्ररवास  की

 अत्यधिक  कमी  के  कारण  अपने  कार्य  के  स्थान  पर  श्रपेक्षाकृत  छोट  मकान  स्वीकार  कर  लेते

 क्या  सरकार  we  उनके  पद  के  Hama  निर्धारित  देने  में

 यदि  तो  उनसे  पुरा  किराया  क्यों  वसूल  किया  जा  रहा  wk

 सेना  के  भ्रधिकारियों  को  शभ्रावास  सुविधा  देने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही

 कर  रही है  ?

 रक्षा  मंत्री  जगजोवन राम  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 श्रावास  पात्रता  झ्र  श्रावंटन  रंक  के  OTe  विनियमित  किए  जाते

 जिन  को  सरकारी  श्रावांस  या  किराये  पर  लिए  गए  मकान  एलाट  नहीं  किए

 गए  हैं  वे  स्वयं  मकान  किराए  पर  ले  सकते  हैं  श्रौर  फिर  किराये  की  प्रतिपूति  का  दावा  कर

 सकते  इसी  प्रकार जो  जण  सी ०  at  के  कार्मिक  श्रावास  की  स्वयं

 व्यवस्था  कर  लेते  हँ  उन्हें  के  बदले  श्राई०  एल०  क्यू०) से दिया से  दिया

 जाता है  ।  जब  सरकारी/किराए  पर  लिया  gar  निम्न  टाइप  का  कोई  खाली  मकान  श्रावंटन

 के  लिए  उपलब्ध  होता  है  तो  उच्च  टाइप  के  हकदार  कार्मिक  उसके  लिए  श्रपना  विकल्प  दे

 सकते  हैं  ।

 2.
 जहां  तक  किराए  की  वसुली  का  संबंध  है  श्रफसरों  के  सभी  मामलों  में  वेतन  का

 पांच  प्रतिश्त  या  श्रावंटित  के  विशेष  टाइप  निर्धारित  जो  भी  कम  हो  वसूल

 किया  जाता  यहां  तक  कि  किराया  उसी  टाइप  के  श्रावास  के  लिया  जाता  है  ।

 जो  वास्तव  में  कब्जे  में  होता  है  प्रौर  पात्रता  से  निचले  झ्रावास  के  लिए  उसके  मानक  किराए

 के  रूप  में  रियायत  दी  जाती  है  ।  ऐसे  मामलों  में  श्रधिक  किराया  वसुल  किए  जाने  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ज०  सी०  प्रो ०  तथा  wea  tal  को  बिना  किराये  का  दिया

 जाता है  ।

 3.  वित्तीय  साधनों  की  कठिनाइयों  के  कारण  तथा  war  tal  के  बारे  में

 पारिवारिक
 की

 कमी
 को

 पहले  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  श्रौर
 ae

 यह  कभी  लगभग
 50  प्रतिशत है  ।

 पारिवारिक  श्रावास  के  निर्माण  में  तेजी  लाने  के  लिए एक  योजना  को  मंजूरी  दे  दी  गई

 है  ताकि  1978-79 से  13  वर्षों  के  भ्रन्दर  इस  कमी  को  पुरा  किया  जा  सके
 ।

 80



 19  1978  लिखित  उत्तर

 हु  गलो  नदी से  गाद
 को

 हटाया  जाना

 7395.  श्री  ritexara  बस  :  क्या  नौवहन  श्रौर
 तरिसरत
 AUSSSA  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  क्रेनों  की  कमी  के  कारण  हुगली  नदी  से  हल्दिया  तक  गाद

 को  हटाने  का  काम  रुक  गया  है

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  व्यवस्था  करने  का  विचार  है
 और

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  बन्दरगाह  की  विकास  संबंधी  परियोजना  पर  कुछ  समय  के

 लिए  काम  रुक  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर  da  निकर्षकों नौवहन  atc  परिवहन  मंत्री  चांद  :  भ
 की  कमी

 के  कारण  हल्दिया  तक  हुगली  नदी  के  ऊपरी  भागों  में  गाद  सफाई  का  काम
 बंद

 नहीं
 हुमा है  उल्लेख  sal  से  नहीं  बल्कि  da  निकर्षकों  से  ।  fa

 निकर्षकों  का  प्रयोग  जंलपाश  द्वार  पर  तथा  गोदी  पद्धति  के  weet  किया  जाता  है  ।

 नदी  के  उन्हीं  भागों  में  गाद  सफाई  का  काम  बलारीबार  को  जहां  भारी

 निकर्षण  किया  जा  रहा  संतोषजनक  है  ।

 हल्दिया  गोदी  पद्धति  की  विकास  परियोजना  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।

 भारत  gat  इलक्ट्रिकल्स  fasfatracat  में  परमाणु  वर्कशाप  की  इमारत  का  गिर

 जाना

 7396.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  तिरुचिरापल्ली में  परमाणु  वकंशाप  की

 इमारत  19  Are  को  गिर  गई

 हानि  का  ब्यौरा  क्या  atk

 इस  दुघंटना  के  कारण  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  श्राभा  :
 o(x\  भारत  हैवी  इलैक्टिकत्स

 तिरुचिरापल्ली  की  परमाण  वर्कशाप  इमारत  की  छत  ही  19  1978 की  गिर

 गई  थी  न  कि  arg  sare  |

 किसी  को  चोट  नहीं  arg  वर्कशाप  में  लंगाई  जा  रही  एक  प्रसीजन  ड्रिलिंग

 मशीन  को  कुछ  नुकसान
 को

 कुछ  पहुंचा  हैं

 |
 इस  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  की  गई

 समिति  ने  अपनी
 पहली  रिपोर्ट  में  यह  श्रनुमान  लगाया  है  कि  के  छत  कां  atar  गिरने  से
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 ही  लगभग  12  लाख  रुपये  का  नुकसान  gar  है  समिति  की  जिसके

 1978  के
 wa  तक  मिल  जाने  की  ara  प्राप्त  होने  पर  ही  कुल  नुकसान  का  पता

 चलेगा ।

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  कीਂ  गई  है

 समिति  ने  डिजाइन  स्थल  का  निरीक्षण  करने  पर  प्रारंभिक  निष्कर्ष  के  रूप  में

 यह  पाया  कि  डिजाइन  में  कुछ  खामियां  रहीं  तथा  डिजाइन  एवं  वास्तविक  निर्माण  के  बीच

 झंतर  भी  पाया  है  ।

 श्रौद्योगिक  विनियमों  at  oft  के  बारे  में  श्रध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन

 7397.  श्री  प्रकाश  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ्रौद्योगिक  विनियमों  ate  के  बारे  में  उद्योग  श्रतिरिक्त  सचिव  के

 नेतृत्व  में  नियुक्त  श्रध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  ak

 क्या  संसद  सदस्यों  को  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सप्लाई  की  जायगी  |

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :  तथा

 उद्योग  मंत्री  द्वारा  श्रौद्योगिक  विनियमों  ak  seat  विषयक  श्रध्ययन  दल  का

 31  1978  को  लोक  सभा  में  रखा  गया  था  ।  प्रतिवेदन  के  प्रध्याय  9  में  Wega  दल

 के  निष्कर्षों  तथा  सिफारिशों  का  सार  दिया  गया  है  ।

 लघु  एककों की  स्थापना  के  लिये  प्रोत्साहन

 7398  श्री  नमंदा  प्रसाद  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बीड़ी  उद्योग  की  तुलना  में  कुटीर  ake  लघु  उद्योगों  को  श्रधिक  प्रोत्साहन

 दिए
 गए

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  सागर  डिवीजन  में  कुटीर
 ्रौर

 लघ  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिए  सहकारी  समितियों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे  हैं  देने  का  विचार

 है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (at  जाज  फर्नाडिस ):  नहीं
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  14  सहकारी  प्रशिक्षण  कालेजों  तथा  एक  राष्ट्रीय  सहकारिता

 प्रशिक्षण  संस्थान  के  द्वारा  श्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  कमंचारियों  के  प्रशिक्षण  के  माध्यम

 से  कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  की  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  देती  है  राज्य  सरकारों

 की  वार्षिक  योजनाओं  में  श्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  सदस्यों  को  ae  पूंजी  सहायता

 के  लिए  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  सहकारी

 समितियों  को  ब्याज  में  राज  सहायता  att  प्रबन्धक/सचिव के  वेतन  तथा  भत्तों  के  व्यय

 को  पुरा  करने  के  लिए  श्रनुदान  के  रूप  में  प्रबन्धकीय  सहायता
 की

 व्यवस्था
 की

 गई  है  ।
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 29  1900  लिखित  उत्तर

 न्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  जाने  वाले  पोत्साहन  एवं  सहायता  का  यह  कार्येक्रम

 सागर  डिविजन  के  लिए  ही  उपलब्ध  ।

 aifzarfaat  को  राहत  देने  सम्बन्धी  योजना

 7399.  श्री  Fo  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रादिवासियों  को  राहत  देने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई

 योजना  की

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार  कितनी  राशि  खंच  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  श्रौर

 1978- उपयोजनाश्ं  के  श्रधीन  जनजाति  विकास  के  कार्यक्रम  राज्यों  A  चलाया  जा  रहा  है  ।

 79
 के  लिए  राज्य  योजनाओं से  344.  12  करोड़  रुपए  का  कुल  परिव्यय  तथा  विशेष  केन्द्रीय

 सहायता के  रूप  में
 65.  00

 करोड़  रुपए  श्रलग  से  रख  गये  विवरण  श्रनुलग्नक में  दिया

 गया है  ।  पौष्टिक  oer  श्रादि

 में  शामिल  हैं  ।

 विवरण

 राज्य  उप-योजना  तथा  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  श्रधीन  चालू  वित्तीय  वर्ष

 (1978-79)  के  लिए  निर्धारित  राशि  का  राज्य  बार  श्रलग-प्रलग  विवरण

 लाखों  में  )

 राज्य  राज्य  उपयोजना  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 स०

 सव  व

 आन्ध्र  प्रदेश  1473  00  253  00

 1000  00  325  00

 6525  00  975  00

 गजरात  3350  14  596  00

 हिमाचल  प्रदेश  590  35  130  00

 कर्नाटक  203  00  24  00

 केरल *  91  00  18  00

 मध्य  प्रदेश  6354  00  1826  00

 ठ  ही  4851  81  397  00

 10  00 1434  00  177

 11  4751  60  960  00

 12  राजस्थान  00 1374  00  3.27
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 Answers

 ब ुल्‍एई।एएगातयल्‍यएयएईल्‍एल्‍तएत आअ  eee
 Chaitra  29,  1900  (Saka)

 1  2  4

 13  तामिलनाड  159  00  49  00

 14  fara  722  50  105  00

 15  58  00  ,  17  00

 16  1354  60  263  00

 17  अण्डमान  व
 कोबार  द्वीप *  75  00  36  00

 18  दमन  व  दीव *  45  00  22  00

 जोड़  34412  00  6500.00

 fora  500.00

 कुल  जोड़
 :  34412.  00  7000.  00

 eee

 EATS

 ह  थी TA  स  क  है  ष् HAW.  KING  OF  C.S.S,  0  rr  eis ICER  ral

 7400.  SHRI  GANGA  SINGH  :  Will  the  Minister  of  HOM अ  IVI:  E  AFFAIRS  be  pleased  to

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  a  regular  system  of  hawking  of  CSS  officers  for

 appointment  to  Under  Secretary/Deputy  Secretary  posts;

 (b)  if  so,  does  it  not  amount  to  ignoring  the  judgment  of  the  DPC’s  presided  over  by
 the  UPSC/Senior  Secretaries  to  Government;  and

 (c)  whether  the  above  system  has  not  demoralised  the  entire  service  and  encouraged
 canvassing  on  mass  scale  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 S.  D.  PATIL)  (a)  No  Sir.

 (b)  and  (c)  Posts  in  the  Central  Secretariat  are  not  reserved  for  members  of  any
 particular  Service.  Appointments  to  these  posts  are  made  keeping  in  view  the  specific  re-

 quirements  of  each  post  and  the  suitability  of  all  available  officers.  Eligible  C.S.S.  officers
 are  duly  considered  for  such  posts  along  with  officers  of  other  Central  and  All  India  Services
 on  offer  for  central  deputation  from  their  respective  cadres.

 OF  PUBLIC  HOLIDAYSਂ

 7401.  SHRI  RAM  VILAS  PASWAN

 SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE

 the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be

 pleased  to  state

 (a)  the  names
 of

 leaders  whose  birthdays  have  been  declared
 as  public  holidays;

 '
 (b)  the  names  of  national  leaders  whose  birthdays  are  also  proposed  to  be  declared

 public  holidays;  and

 public  no hea
 lidays  on  birthdays  of  Dr.  Ram (c)  whether  Government  propose  to  declare

 Manohar  Lohia,  Dr.  Ambedkar,  Dr,  Shyamaprasad!  Mukherjeg  and  Chhetrapati  Shivaji  ?
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 19  1978  उत्तर
 िन

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 S.  D.  PATIL)  (a)  Only  the  birthday  of  Mahatma  Gandhi  has  been  declared  as  a  public
 holiday.

 (b)  Attention  is  invited  to  the  Lok  Sabha  debate  of  24th  February,  1978  on  the  Private
 Member  (Shri  Samar  Guha,  MP)  Bill  asking  for  a  national  holiday  being  declared  on
 Netaji  Sublash  Chander  Bose’s  birthday  during  the  course  of  which  an  assurance  was  given
 that  requést  would  receive  further  consideration;

 (८)  No,  Sir.

 उत्तर  प्रदेश  ale  गढ़वाल  के  पव॑तीय  जिलों  में  उद्योगों  को  स्थापना  करना

 7402.  धरो  जगन्नाथ  wat:  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  संबंधी  योजना  के  mila  उत्तर  a  थ क  के |  पव॑तीय

 जिलों  में  कितने  उद्योगों  को  शामिल  किया  गया  श्रौर

 उपरोक्त  योजना  के  श्रन्तगंत  गढ़वाल  डिवीजन  में  कितने  उद्योगों  को  शामिल

 करने  का  प्रस्ताव है  ?

 उद्योग  मंत्रो  जाज  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  से  भ्रल्मोड़ा

 जिले  को  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  कार्यक्रम  के  श्रन्तर्गत  शामिल किया  गया  है  ।  इस  जिले

 में  पंजीकृत  wit  गैर-पंजीकृत  245
 we  श्रौद्योगिक  एकक  थे

 |

 जिला  उद्योग  केन्द्र  की  योजना  के  राज्य  के  सभी  जिनमें  गढ़वाल

 प्रभाग
 के  जिले  भी  शामिल  कुटीर  ग्रामीण  तथा  लघ  उद्योगों  के  विकास

 के  लिए  राज्य  सरकार  हारा  रूप  में  शामिल  किया  जायेंगे
 ।

 जिला  उद्योग  केन्द्र

 योजना  इन  क्षेत्रों  में  उन  सभी  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  है  जो  कच्चे  माल  की

 कुशलता  में  सुधार  तथा  नया  कौशल  का  उत्पादों  के  लिए  बाजार  श्रादि

 जैसे  सभी  तत्वों  के  श्राधार पर  संभव  हैं  ।

 PAYMENT  OF  SALARY  TO  THE  EMPLOYEES
 OF  ERSTWHILE  SAMACHAR  BHARATI

 7403..
 DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION

 AND  BROADCASTING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  several  months’  salary  of  the  employees  under  the  erstwhile
 Samachar  Bharati  was  in  arrears  when  it  was  merged  with  the  Samachar;  and

 (b)  the  number  of  such  employees  and  amount  which  is  in  arrears  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.
 ADVANI)  :  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  According  to  the  information  furnished  by  ‘Samachar’  the  number  of  such  em-
 ployees  was  92.  The  amount  involved  was  Rs.  1,60,245.95  which  has  been  fully  settled  by

 उडीसा  में  an  उद्योगों  पर  रोक

 7402.  श्री  राम  चन्द्र  मलिक :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उड़ीसा
 ™

 सरदार
 में  किस  प्रकार के  लघ  उच्च  चित  संत  AMIS  ने  रोक  लगाई  है  श्रौर  इसके

 क्या  कारण  है  ?
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 Written  Answers  April  19,  1978
 __

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitadt  ara  :  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  राज्य

 के  लिये  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  पर  कोई  नहीं  लगाई  गयी  है  ।  विद्यमान  क्षमता  तथा

 ढुलंभ  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  के  श्राधार  पर  समस्त  देश  में  कुछ  प्रकार  के  उत्पादनों  पर
 1

 रोक  लगाई  गयी  है
 ।

 पिछड़  क्षेत्रों
 ak

 उद्योगों  के  प्रकरण  में
 कुछ  उत्पादों wl

 जिनका

 उत्पादन  करने  वाले  एकक  वहां  नहीं  है  श्रपवाद  माना  गया  है  ।

 APPLICATIONS  FOR  SETTING  UP  OF  CEMENT  INDUSTRIES  IN  RAJASTHAN

 7405.  SHRI  BHANU  KUMAR  SHASTRI  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  applications  received  by  the  Central  Government  for  the  setting  up
 of  cement  industry  in  Rajasthan;  an

 (b)  the  number  of  applications  rejected  and  the  main  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  :  (a)  and  (b)  13  applications  have  been  received  during  1977  and  1978
 (so  far).  While  in  one  case  a  letter  of  intent  has  been  granted  for  expansion,  in  other
 cases  decisions  are  expected  to  be  taken  shortly.

 gam  e  लिमिटेड  को  सरकार  द्वारा  श्रप ने  नियंत्रण  में  लेना

 7406.  श्री  बालासाहिब  दिखे  पाटिल क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंचेक  टायस  लिमिटेड  को  सरकार  द्वारा  नियंत्रण

 में  लिया  wie

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उद्योग  श्रौर

 नियम  के  उपबन्धों  के  प्रत्तगत  उपक्रम  के  प्रबन्ध  को  ्रपने  हाथ  में  लेने  का  है  भ्रथवा

 गाड़ियों  के  टायरों
 की

 वर्तमान  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  इस  उपक्रम  को  ही  श्रपने

 अधिकार  में  लेगी ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( atterett  श्राभा  :  तथा  उद्योग

 अर  1951  की  धारा  18  क  के  उपबंधों  के  श्रन्तर्गत

 gap  टायसे  कलकत्ता  के  प्रबंध  को  श्रपने  भ्रधिकार  में  लेने  से  सम्बन्धित  एक  श्रादेश

 1978  को  जारी  किया  गया  है  ।

 USE  OF  MANUALS/FORMS  HINDI

 +7407.  SHRI  RAM  PRASAD  DESHMUKH  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be
 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  manuals  and  forms  used  in  the  Ministry/Department;

 (b)  the  number,  out  of  them,  translated  in  Hindi  and  the  number  of  those  published
 in  diglot  form;

 (c)  the  reasons  for  not  yet  translating  or  publishing  in  diglot  form  the  remaining
 ynes;  and

 (d)  the  time  by  which  these  would  be  prepared  in  diglot  form  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)  :  (a)  to  (d)  Infor-

 11  b mation  is  being  collected  and  wi  1  थन  e  laid  on  the  table  of  the  House,

 86



 29  1900  (3 )  लिखित  उत्तर

 जोरहाट  में  प्रधान  मंत्री  के  विमान  के  दुर्घटना  wer  होने  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 7408.  डा०  बसन्त  कुमार
 क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृप ।  करेंगे  कि :

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  जोरहाट  में  प्रधान  मंत्री  के  विमान  के  दुर्घटनाग्रस्त  होने  के

 बारे  में  की  गई  जांच  श्रदालत  श्राफ  ने  सरकार  को  श्रपना

 वेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष

 क्या  यह  सच  है  कि  पहले  sae  स्थल  का  मौके  पर  निरीक्षण  करने  के  लिए

 एक  एयर  मार्शल  की  नियुक्ति
 की

 गई
 थी

 श्रौर  क्षण  में  यह  निर्णय  रह  कर  दिया

 शर

 क्या  सरकार  ने  प्रतिवेदन  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  जगजीवन
 :  जोरहाट में  प्रधान  मंत्री

 के  विमान  की दुर्घटना

 की  जांच  करने  वाली  जांच  श्रदालत  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  प्रौर  यह  मंत्रालय  के

 विचाराधीन है  ।

 जी  नहीं  ।

 जांच  wera  के  निष्कर्षों  पर  मंत्रालय  में  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 है  |

 मत्स्य  नौकाश्रों  का  श्रायात

 7409.  श्री  UHo  रामगोपाल  रेड्डी  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  100  मत्स्य  नौकाएं  mart  करने  का

 यदि
 तो

 इनके  श्रायात  पर  कुल  कितनी  राशि  खचं  होगी  श्रौर  इन्हें

 किन  देशों  से  श्रायात  किया  जायेगा  ?

 ~
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  wal  श्राभा  :  तथा  कृषि

 विभाग
 ने  वर्ष

 1977-78
 में

 109
 फिशिंग  वैसलों  के  श्रायात

 की
 मंजूरी  दी

 ।  109

 का  ato  श्राई०  एफ०  मूल्य  लगभग  64  करोड़  रुपये  होने  का  J  है  श्ौर  जिन

 देशों  से  इसे  श्रायात  करने  की  श्रनुमति  दी  गई  वे  हैं  —faargz

 हांगकांग  दक्षिण  कोरिया  तथा  ताइवान  |

 tsa  इन  त्रिपुरा  इनक्रोजਂ  शोषक  का  समाचार

 7410.  श्री  महीं  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ~
 क्या  उनका  ध्यान  21  1978  के  टाइम्सਂ  में  ted  इन

 शीर्षक  में  छपे  समाचार  की  ate  दिलाया  गया  शर
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 शाएर

 (%  यदि  तो  उसमें  उठायी  गयी  प्रत्येक  बात  के  संबंध  में  सरकार  की  ee

 क्या  है  प्रौर  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  उपाये  किये  गये  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  सरकार  को  त्रिपुरा

 के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  कथित  वक्तव्य  की  जानकारी  है  कि  त्रिपुरा  बंगलादेश  सीमा  पर

 सीमावर्ती  शभ्रपराधों  में  वृद्धि  हुई  है  ale  सीमा  सुरक्षा  बल  इस  समस्या  का  मुकाबला  करने  में

 श्रपर्याप्त पाया  गया  है  |

 त्रिपुरा  बंगला  देश  सीमा  पर  सीमावर्ती  श्रपराध  में  कोई  खास  वृद्धि  नहों  हुई

 है  श्रौर  सीमा  सुरक्षा  बल  इस  समस्या  से  पर्याप्त  रूप  से  निपट  रहा  सीमा  सुरक्षा  बल

 प्राधिकारियों  नेਂ  सीमावर्ती  wore  को  रोकने  के  प्रबन्धों  को  शभ्रधिक  कारगर  बनाने  के  श्राशय

 से  हाल  ही  में  त्रिपुरा  के  मुख्यमंत्री  से  सीमावर्ती  श्रपराध  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  तैनातगी

 की  समस्याश्रों  पर  विचार  विमर्श  भी  किया  है  ।

 विदेश  भेजे  गये  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  के  श्रधिकारी

 7411.  श्री  एम०  श्ररुणाचलम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  भर  में  विभिन्न  विभागों  के  भ्रधिकारियों  को  विभिन्न

 परियोजनाओं  तथा  apart  के  श्रन्तगंत  विभिन्न  प्रशिक्षण  कोर्सों  के  लिए  विदेश

 भेजा जा  रहा

 यदि
 तो  गत  तीन  ay  +  परन  ऐसे  कोर्सों  के  लिए  श्रनुसुचित  जाति

 तथा  ATaaT  जन  जातियों  के  कितने  श्रधिकारियों
 को

 विदेश  भेजा  गया
 शौर

 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  भ्रनुसूचित  तथा  श्रनुसुचित  जनजातियों

 के  अधिकारियों का  उचित  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित करती  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  fag  :  जी  श्रीमान्‌  |

 सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  विभागों  से  सूचना  एकत्रित
 की

 जा  रही  है

 शौर  उसे  सदन  के  पटल  पर  यथा  समय  रख  दिया  जाएगा
 |

 ahaa  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  श्रधिकारियों  के  विदेशों  में

 प्रशिक्षण  कोर्सों  में  प्रतिनियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  भ्रनुदेश  पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  तथा  सरकार

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयत्न  करती  है  कि
 इस

 सम्बन्ध  में  ऐसे  श्रधिकारियों  को  उचित

 प्रतिनिधित्व दिया  जाता  है  ।

 POLICY  IN  RESPECT  OF  APPOINTMENTS  IN  A.LR.

 7412.  SHRI  MRITYUNJAY  PRASAD  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND

 BROADCASTING ‘be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3943

 on  22nd  March,  1978  and  state

 (a)  whethe  r  experience  only  in  administration  and  that  also  not  in  broadcasting,  has
 such  as  posts  of  Director-General  and been  presc  ribed  for  appointment  on  higher  posts,

 Deputy  Di  rector-General.in  Akashwani  and  Doordarshan  and  whether  knowledge  and  pro-
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 ficiency  in  literature  and  art  have  not  been  given  any  importance  in  this  regard  and  if  so,
 the  reasons  therefor  and  Governments  policy  in  this  regard;  and

 (b)  the  number  of  persons  appointed  on  these  posts  during  the  last  five  years  and  also
 the  details  of  their  previous  association  in  the  field  of  information  and  broadcasting  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.
 ADVANI)  :  (a)  The  posts  of  Director  General  and  Deputy  Director  General  in  Akashvani
 and  Doordarshan  are  mainly  administrative  posts.  This,  however,  does  not  stipulate  that
 experience  in  broadcasting  is  not  taken  into  consideration  while  making  appoints  to  such
 higher  posts  in  Akashvani  and  Doordarshan,  It  is  not  necessary  for  persons  manning  these
 higher  administrative  posts  to  be  proficient  in  a  particular  literature  and  art.  The  recruit-
 ment  rules  for  the  posts  of  Director  General  and  Deputy  Director  General  in  Doordarshan
 have  not  yet  been  finalised.  However,  the  recruitment  rules  for  these  posts  in  Akashvani
 are  given  in  Annexure-l.

 (b)  The  number  of  persons  appointed  to  the  posts  of  Director  General  and  Deputy
 Director  General  in  Akashvani  anad  Doordarshan  during  the  last  five  years  is  as  under

 Pirector  (70707 01: :  3

 (Two  of  these  persons  havé  been  working  in  the  AIR  for  the  last  about  thirty
 years  and,  thus,  possess  considerable  experience  in  the  field  of  information  and
 broadcasting;  one  person  was  taken  from  the  Indian  Administrative  Service).

 Deputy  Director  General:  11

 (All  these  persons  have  had  been  working  in  the  AIR  for  over  20  years  and,
 thus,  possess  (ed)  considerable  experience  in  the  field  of  information  and  broad-
 casting).

 Deputy  Director  General  (Admn.)  :

 (All  these  persons  were  taken  from  the  Indian  Administrative  Service).
 {Placed  in  Library.  See  No.  L-T.  2137/78]

 सराय  रोहिल्ला  से  केन्द्रीय  सचिवालय  के  fad  बस  रूट

 7413.  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  नौवहन  ale  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सराय  दयानन्द  बाग  कड़े  खां  श्रादि  से

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बसों  के  दैनिक  यात्री  विवेकानन्दपुरी  जो  कि  उपरोक्त  कालोनियों

 का  केन्द्रीय  स्थल  केन्द्रीय  सचिवालय  के  लिये  एक  नए  बस  रूट  की  मांग  कर  रहे

 =
 क्या  निगम  पाषंद  ने  इस  रूट  पर  (mata  विवेकानन्दपुरी  से  केन्द्रीय  सचिवालय

 क  बस
 सेवा  प्रारंभ  करने  की  सिफारिश  भी  की  थी  ate  फिरे  भी  इस  बारे  में

 तक  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई

 यदि
 तो

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  oak  विवेकानन्दपुरी  से ०

 जहां  पर  बसों  को  खड़ा  करने  मैं  कोई  दिक्कत  नहीं  है  उक्त  रूट  पर  बस  सेवा  कब  प्रारभ

 की  are

 के  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रो  चांद  :  श्रौर  (a)  हां

 सराय  रोहिल्ला  इसके  साथ  लगने  वाले  प्रत्य  क्षेत्रों  को  रूट  नं०  91  ak

 900  पर  चलने  वाली  बसों  द्वारा  केन्द्रीय  सचिवालय  से  जोड़ा  गया  है  ।  इन  क्षेत्रों को  रूट

 सं०  14  प्रौर  157  की  बसों  द्वारा  भी  कनाट  सकंस  से  जोड़ा  गया  जहां  से  केन्द्रीय

 लय  तक  जाने  के  लिए  wae  बसें  उपलब्ध  हैं  ।

 शहर  के  सभी  इलाकों  से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  जाने  के  लिए  सीधी  बस  tanh

 की  व्यवस्था  करना  निगम  के  लिए  संभव  नहीं  खासकर  उस  श्रवस्था  में  जब  कि  श्रनेक

 स्वीकृत  स्थानों  पर  सुविधाजनक  स्थान-बदल  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  में  जूनियर  इनवंस्टोीगेटरों  का  नियुक्त  करना

 7414.  श्री  राम  लाल  कुरील :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  सांख्यिकी  विभाग  में  एक  ही  तारीख  च्  4

 1976 से  22  उम्मीदवारों  के  जूनियर  इनवैस्टिगंटर  के  ग्रेड  में  नियमित  किया  गया

 यदि  a,  तो
 कया  ये  रिक्तियां केवल

 1976
 में  बनायी  गयी  थीं  waar  विभिन्न

 वर्षों  से  पिछली  विभिन्न  तारीखों  से  चली  ar  रही  at

 यदि  पिछले  वर्षों  से  चली  ar  रही  तो  1974  तथा  1975

 में  अ्रनुसुचित  जाति  के  उम्मीदवारों
 को

 जूनियर  इनवैस्टिगेटर  के  पद  से  सीनियर  कम्प्यूटर  के

 पद  पर  wand  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  :  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  सांख्यिकी

 विभाग  में  24  तदथ  कनिष्ठ  श्रन्वेषकों  को  4  1976  से

 नियमित किया  गया  था  ।

 तथा  यद्यपीय  रिक्तियां  1976  से  पूर्व के
 वर्षों

 के
 दौरान  बनायी  गयी  थीं

 लेकिन  इन  व्यक्तियों  को  are  में  तदर्थ  भ्राधार  पर  कनिष्ठ  प्न्वेषक  नियुक्त  किया  गया

 था  वास्तव  में  उनमें  से  श्रनेक  की  प्रारंभिक  नियुक्ति  कनिष्ठ  भ्रन्वेषकों  के  पदों  के  श्राधार

 पर  नहीं  की  गयी  थी  बल्कि  वरिष्ठ  अन्वेषकों  के  पदों  के  mae  परਂ
 '  *

 गई  थी  और  बाद  में

 उन  व्यक्तियों  को  कनिष्ठ  श्रन्वेषकों  के  पदों  जब  भी  उपलब्ध  समायोजित fear  गया

 था  ।  तत्पश्चात्‌ तदथें भ्राधार पर नियुक्त तदथ  पर  नियुक्त  सभी  व्यक्तियों
 को

 विभागीय  पदोन्नति  समिति
 की

 सिफारशों के  झ्राधार  पर  4-11-1976 से  नियमित  किया  गया  ary

 arghat  जाति  के  दो  dat  कनिष्ठ  अन्वेषकों  को  1974 तथो  1975

 में  वरिष्ठ  संगणक  के  पद  पर  Lv TeATATT  के  निम्नलिखित  कारण

 (1)  छः  वरिष्ठ  संगणकों  जिनमें  एक  व्यक्ति  aTatat  जाति का  भी

 1973  में  कनिष्ठ  Wayr  के  पद  श्राधघार  पर  पदोन्नति  की  गयी

 90



 29  1900  लिखित  उत्तर

 at  म्रप्रैल/मई,  1974  में  जव  सीधी  भर्ती  द्वारा  कनिप्ठ  saan  उपलब्ध

 हो  गये  तो  magtad  जाति  के  कमंचारी  कुछ  श्रन्य  कर्मचारियों  के
 जो  वरिष्ठ  संगणक  के  प्रेड  में  उससे  सीनियर  waar  कर  दिया

 गया था  ।

 (2)  इसी  प्रकार  छः  वरिष्ठ  संगणकों  जिनमें  एक  भ्रनुसूचित  जाति  का  भी

 1975  में  कनिष्ठ  भ्रत्वेषक  के  पद  पर  तदर्थ  श्राधार  पर  पदोन्नति  की

 गयी  थी
 ।  तत्पश्चात्‌  1975  में  तदथं  श्राधार  पर  नियुक्त  एक  वरिप्ठ

 अन्वेषक  को  कनिप्ठ  श्रन्वेषक  के  ग्रेड  में  किया  गया  था

 तदनुसार  उसके  लिये  ग्रनुसूचित  जाति  के  उल्लिखित  तदर्थ  कनिष्ठ  श्रन्वेषक  को

 1975
 में  वरिष्ठ  संगणक

 के  पद
 पर

 श्रवनत
 किया  गया  जो

 तदथे  पर  नियुक्त  कनिष्ठ  श्रन्वेषकों  में  सबसे  जूनियर  था

 चपरासियों  को  भर्ती  पर  रोक

 7415.  श्री  दिनेश  जोरदर
 |

 श्री  हुसेन  |

 श्री  राम  चन्द्र  मलिक

 श्री  बंटेश्वर  हेमराम

 श्री  सुधीर  कुमार  घोषाल
 :  क्या  गृह  मंत्री यह  बताने

 की
 कृपा  करेंग  कि

 :

 | शो  चिमन  भाई  शुक्ल  |
 श्री  श्याम  लाल  ग्रवे

 श्री  salaaa  बसु
 |

 J

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछली  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाश्ों  में  चपरासियों

 के  पदों  पर  भर्ती  पर  रोक  लगा  दी  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  क  पर  पुनर्विचार करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  vat  (at  ata  fag  जी

 श्रीमान

 राष्ट्रीय  राजमाग  संख्या  12  को  उपेक्षित  स्थिति

 7416-  श्री  हरिविष्ण  कामत :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जबलपुर  को  भोपाल  होते  हुये  ब्यावरा  तथा  नरसिंहगढ़  से

 मिलाने  वाला  राष्ट्रीय  राजमाग  संख्या  12  श्रत्यघधिक उपेक्षित  स्थिति  में

 क्या  उस  राजमां  पर  कुछ  ज  पूर्व  कार्य  श्रारम्भ  किया  गया
 था

 श्रौर  यकायक

 छोड़  दिया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  राजमार्ग  के  महत्व  को  देखते  हुये  सरकार  का  विचार  इस  राजमार्ग  पर

 फिर  शीघ्र  ही  कार्य  आरम्भ  कराने  का
 शर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रो  चांद  नहीं  ।  इस

 Tey  राजमागं  पर  काम  कभी  बन्द  नहीं  किया  गया  है  ।  पिछले  वर्षों में  भारी

 वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  प्रगति  कुछ  मंद  हो  गई  थी  ।  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  लप्त

 भाग  के  निर्माण  की  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  प्रौर  1980  तक  इसके  पुरा  हो  जाने

 की  संभावना है

 इस  राजमाग  के
 हरा  भाग  पर  काम  भी  प्रगति  में  है  श्र  चालू योजनावधि  1978-83  के  तक  काम  पूरा  हो  जाने क की  संभावना है  ।  परन्तु  यह  सब

 गानी  चों  ह  निएगए  जाते  Sie  भाना  fia  MULT ਂ  पर  GRE  1

 ate  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 त्रिपुरा  में  उर्जा  का  उत्पादन

 7417,  श्री  दोनेन  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 त्रिपुरा  राज्य  में  इस  समय  ऊर्जा  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है

 राज्य  में  बिजली
 की

 कुल  कितनी  झ्रावश्यकता  है

 ग
 (  )  क्या  राज्य  में  ऊर्जा  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  को  सरकार  की  कोई  योजना  है

 श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  वष  1977-78  के  दौरान  त्रिपुरा

 ऊर्जा  उत्पादन  2.11  मिलियन  यनिट  प्रतिमास  था

 यनिट  प्रतिमास  थी  ।
 वर्ष

 1977-78
 के  दौरान  त्रिपुरा  राज्य  में  ऊर्जा

 की
 कुल  मांग  2.

 34  मिलियन

 (7)  गुमटी  जल-विद्युत  परियोजना  से  स्थिर  ऊर्जा  लाभों को  38  मिलियन  यूनिट  से

 बढ़ाकर  44  मिलियन  यूनिट  करने  तथा  साथ  ही  कुछ  श्रानुष॑ंगिक  ऊर्जा  उत्पादन  करने

 के  लिए  TAT i)  जलाशय  को
 संचयन  क्षमता में  वृद्धि  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  त्रिपुरा

 प्राधिकारियों ने  भेजा  था  ।  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार कर  रही  है

 2.  ब्रिपुरा  प्राधिकारियों
 ने  गुमटी  जल  विद्यत च ७  परियोजना  में  5  मेगावाट  की  तीसरी

 यूनिट  को प्रतिष्ठापना के  बारे  में  भी  एक  प्रस्ताव  (aattatanies qeatet % fer) मूल्यांकन  के

 केन्द्रीय  विद्युत्‌  प्राधिकरण
 को  भेजा  यह  तीसरी  श्रवलम्ब  यूनिट  के

 रूप  में
 प्रस्तावित

 है  att  इससे  ऊर्जा  का  कोई  योगदान  नहीं  मिलेगा  |
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 3.  1+-10  मेगावाट  केगस  टर्बाईन  विद्युत्‌  संयंत्र  को  प्रतिष्ठापना  के  संबंध  में  इससे  पहले

 we  प्रस्ताव
 को  तकनीकी  जांच  कर  ली  गई  है  तथा  गैस  की  उपलब्धता  के  बारे  में

 faa
 प्राधिकारियों

 से  पुष्टि  करवा  लेने  के  बाद  इस  स्कीम  को  भून  प्रस्तुत  करने  को  सलाह
 राज्य  प्राधिकारियों

 को  दी  गई  है  ।

 4.  कुछ  माइक्रो  जल  विद्यत  स्कीमों  के  लिए  भ्रन्वेषण  किए  जा  रहे  है  ।

 ASKING  BIG  INDUSTRIES  NOT  TO  MANUFACTURE  GOODS  WHICH  ARE  MANU-
 FACTURED  BY  5.5.1.

 7418.  SHRI  RAGHAVII  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  big  industries  which  have  been  asked  by  Government  to  stop  the
 rroduction  of  goods  being  manufactured  by  them  within  a  prescribed  period  and  start  pro-
 duction  of  other  goods  in  order  to  encourage  small  and  medium  industries  in  1977-78;

 (b)  the  reaction  expressed  by  those  big  industries  thereto;  and

 (c}  whether  Government  have  imposed  ceiling  on  the  producticn  capacity  of  some
 of  big  industries  with  a  view  to  fulfil  their  aim  referred  to  in  part  (a)  above  and  if  so,  the
 names  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHAMAITI)  :  (a)  to  (c)  Recently  in  a  public  speech  at  Coimbatore,  Minister  of  Industry

 Lever referred  to  his  talks  with  the  top  management  people  of  WJMCO  and  Hindustan
 who  manufacture  matches  and  soap  respectively  in  which  he  had  informed  them  that  they
 should  over  a  period  of  three  years  phase  out  their  production  of  these  items  and  diversify
 their  activities.  The  modalities  of  this  are  under  discussion  with  these  companies  in  order
 to  ensure  that  there  is  minimum  dislocation  and  no  adverse  effect  on  existing  employment,
 It  has  been  made  clear  that  these  companies  have  a  role  to  play  but  this  must  be  adapted
 within  the  framework  of

 Governments
 new  Industrial  Policy.

 Government  have  also  clarified  in  para  19  of  the  Statement  on  Industrial  Policy  laid
 before  Parliament  by  the  Minister  of  Industry  on  23rd  December,  1977  to  the  effect  that
 where  large  scale  units.  whether  belonging  to  large  houses  or  not.  are  already  engaged  in
 the  manufacture  of  items  since  reserved  for  the  small  scale  sector,  there  will  be  no  exnansion
 in  their  canacity.  On  the  other  hand.  the  share  of  these  units  in  the  total  canacity  for  these
 items  will  be  steadily  reduced  and  that  of  small  scale  and  cottage  sector  increased.

 SECRET  MEETING  BY  FOREIGN  ANAND  MARGIS  IN  VARANASI

 7419.  SHRT  0.  P.  TYAGT  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  Anand  Margis  who  came  from  abroad,  held  a
 secret  meeting  in  Varanasi  a  few  davs  back  and  after  the  meeting  they  reached  Calcutta
 where  police  arrested  them  on  suspicion:

 (b)  if  so.  how  these  Anand  Margis  managed  to  come  here  from  abroad  and  succeeded
 in  holding  a  secret  meeting  bv  hoodwinking  the  police;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  against  the  said  foreigners  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c)  ॥ ह ह  not  orice Lod  aitouwe
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 a

 April  19,  1978
 मम

 Zzl-feaa  ट्रेनिंग  सेन्टर  में  इंस्ट्रकंरों  के  पद  के  लिये  चयन

 7420.  श्री  क्ष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  कया  विज्ञान  शर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 सी०  एस०  झाई०  ्रो ०  चण्डीगढ़  के  सम्बद्ध  इंडो-स्विस  ट्रेनिंग  सेन्टर  में  से
 इंस्ट्रकटरों

 के  पदों  के  लिए  चयन  करने  का  तरीका  क्या  हैं  ;

 इंस्ट्रक्टर  के  पद  के  लिए  न्यूनतम  ग्रहेताएं  क्या  हैं  we  कया  वर्तमान  सीनियर  इंस्ट्रक्टरों

 are  ऐसोसिएट  इंस्ट्क्टरों  के  पास  ये  श्रहंतायें

 क्या  श्रेणी  एक  के
 पदों  पर  मैर  तकनीकी  विषयों  को  पढ़ाने  के  लिये  ra  नियुक्त

 क्या  भाग
 में

 उल्लिखित  व्यवस्था
 से  पहले  यह  ् काय  बहुत  कम  खर्च  पर

 अटता  प्राप्त  अ्रध्यापकों  द्वारा  किया  जाता  अ्रौर

 पटों  को  १  हि
 पुरानी  व्यवस्था  को  छोड़  देने  ate  नियमित  श्राधार  पर  क  AN  |  bal  x  जाने के

 कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  सोर।रजी  :  पदों  को  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  समाचार

 न  तत के  उपनियमों  के  भ्रन्तगंत  गठित  चयन पन्नों  में  विज्ञापित  किया  जाता  सी०  एस०  श्राई०  F

 समितियों  की  संस्तुतियों  पर  नियुक्तियां  की  जाती हैं
 ।

 तकनीकी  विषयों  का  शिक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  इंस्ट्रक्टरों  (  भ्रध्यापकों  )  की निर्धारित

 शैक्षणिक  या  अ्रहताएं  इस  प्रकार  हैं

 (i)  वरिष्ठ  SeageT FT * का  वेतनमान  रु०  1100-50-1600  ato  fo  या  संबंधित

 विषय में  उसके  समकक्ष  योग्यता  पांच  वर्ष  के  अनुभव  सहित  |

 संबंधित  विषय  में  किसी  संगठन|प्रतिष्ठित संस्थान  में  सात  वर्ष  के  श्रनुभव

 सहित  |

 (ii)  एसोसियेट  )  इंस्ट्रक्टरों  का

 वेतनमान  रु०  700-40-900  ई्०  बी०  fo  या

 संबंधित  विषय  में  समकक्ष  weet  stat  के  भ्रनुभव  सहित या  संबंधित  विषय  में

 डिप्लोमा  पांच  ad  के  श्रनुभव  सहित  |

 परा समस्त  कार्यरत  इंस्ट्क्टर  निर्धारित  योग्यताभ्रों  को  4!  ce करते  | SS  Ec)

 हां  ।

 हां  लेकिन  वर्तमान  पूर्ण १  कालिक  इंस्ट्क्टरों  की  श्रपेक्षा  भ्रंशकालिक  इंस्ट्रक्टर

 अधिक  योग्य  नहीं थे  ।

 पूर्ण  कालिक  इंस्ट्रकटरों  की  झ्रावश्यकता  केन्द्र  में  दोहरी  पाली
 की

 व्यवस्था
 प्रारंभ  होने

 के  उपरांत  श्रनुभव  की
 गई

 ।
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 FREEDOM  FIGHTERS

 7421.  SHRI  NATHU  SINGH :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased  to
 State :  (a)  the  details  of  the  records  on  the  basis  of  which  freedom  fighters  are  being
 given  pensions.  and  whether  complete  records  are  available  in  this  regard;  and

 (b)  the  total  number  of  freedom  fighters  in  the  country  and  the  total  amount  paid  to
 them  as  pension  annually  ?

 MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  DHANIK
 LAL  MANDAL) :  (a)  In  the  case  of  those  freedom  fighters  who  claim  pension  on
 grounds  of  having  suffered  imprisonment,  reliance  is  placed  on  official  records  such  as  jail
 certificates  and  certificates  from  District  Magistrates.  Where  jail  records  have  been  destroy-
 ed  or  are  otherwise  not  available,  co-prisoner  certificates  from  sitting  or  ex-MPs/MLAs/

 MLCs  are  accepted  if  the  applications  had  been  submitted  before  the  last  date  prescribed
 viz.,  31-3-1974.  In  Claims  of  other  types  of  sufferings  such  as  abscondence,  internment  /
 externment,  loss  of  job,  permanent  incapacitation,  etc.,  pension  is  sanctioned  on  the  basis  of
 evidence  from  official  records  like  warrants  of  arrest,  proclamation  of  Offender  as  abscon-
 der,  orders  of  internment,  dismissal  etc  as  the  case  may  be

 (b)  2,47.637  applications  for  the  grant  of  freedom  fighters  pension  have  been  received
 upto  31-3-1978,  and  pension  has  been  sanctioned  in  1,16,428  cases  An  annual  expenditure
 of  about  Rs.  24  crores  is  being  incurred  cn  the  grant  of  pension  to  freedom  fighters

 झादिलाबाद  alt  श्रान्ध्न  प्रदेश  A  सोमेंट  के  संयंत्र

 7422.  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  कि

 क्याਂ यह  सच  है  कि  सरकार  ने  are  प्रदेश  में  स्थित  भ्रादिलाबाद  a थनदूर
 में  सीमेंट

 के  संयंत्रों  के  निर्माण  कार्थ  को  बन्द  करने  के  लिये  भ्रादेश जारी  किये हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या
 वॉर  हग्रॉइक  परकार  निर्माण  कहां

 को को  धीमी  गति
 से  चलाना

 चाहती है  श्रथवा पूरी  तरह  से  बन्द  करना  चाहती  हैं

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 का  उत्पादन

 7423.  श्री  उप्रसेन :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  व
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश में  कपूर  का  कल  कितना  उत्पादन  होता है

 इसका  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मलय  का  mara  किया  जाता है  ;  तर

 क्या  सरकार  का  विचार  कपूर  के  श्रायात  को  उदार  बनाते  फा  है  तथा  इसका
 देशीय

 उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा ?

 उधोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ्राभा  देश  में  संगठित  क्षेत्र में  किया

 गया  कपूर  का  कल  उत्पादन  इस
 प्रकार  है

 1976  902435  fro  ग्रा ०

 1977  893502  कि०  ग्रा ०
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 pe बा  कनी  नक  कह

 Chaitra  29,
 1900

 (Saka)

 चूंकि  6-1-7  8  से  पात  करने  को  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  /  अ्रायात
 के

 वास्तविक

 अंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रतिबन्धित  प्राघार  पर  श्रर्थात  6-1-78
 से

 लाइसेंस  के  मूल्प  के  20  प्रतिशत  तक

 वास्तविक  उपभोक्‍्ताश्रों  के  लिये  कपूर  का  श्रायात करने  की  श्रनुमति  दी  गई
 थी  |  1978-79  के

 लिये  बनाई  गई  श्रायात  नीति  की  शर्तों  के  श्रनुसार  वास्तविक  उपभोक्ताश्रों  (  झ्रौद्योगिक  )  के  लिये

 केवल  पिछली  खपत
 के

 श्राधार  पर  ही  कपूर  का  श्रायात  झ्रनुमान  है  ।
 श्रायात

 से
 देश  के  उत्पादन

 पर  कोई  खास  प्रभाव  पड़ने  की  ata  नहीं  है

 DEVELOPMENT  OF  CHHATISGARH,  M.  P.

 7424,  SHRI  MADAN  TIWARY  :  Will  the  Minister  of  PLANNING  be  pleased  to

 state  (a)  the  steps  taken  by  Government  for  the  development  of  seven  districts  of

 Chhatisgarh  region  in  Madhya  Pradesh  which  are  inhabited  largely  by  adivasis  and  hari-

 jans  and  which  are  very  backward  from  the  economic  and  social  point  of  view;

 (b)  whether  Government  propose  to  appoint  any  Committee  to  carry  out  survey  {or
 the  all  round  rural  development  of  these  seven  districts;  and

 (c)  if  so,  when  and  if  not,  the  manner  in  which  Government  propose  to  develon  these
 bacxward  districts  ?

 PRIME  MINISTER  (SHRI  MORARIJI  DESAI)  :  (a)  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  form  about  40.5%  of  the  total  population  of  the  Seven  Districts’  of  Chhatisgarh.

 Sub-Plan.  Besides, These  disiricts  either  wholly  or  partly  are  covered  under  the  tribal
 SFDA  is  operating  in  some  blocks  of  three  of  the  seven  Districts.  These  programmes  are

 in  addition  to  the  development  programmes  which  are  being  undertaken  by  the  State

 Government
 which  is

 primarily  responsible  for  the  development  of  the  region.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  stratezy  for  the  development  of  areas  with  concentrations  of  tribal  population
 has  been  indicated  in  the  Draft  Five  Year  Plan

 तारापुर  संयंत्र  के  लिये  वेकल्पिक  इंधन

 7425.  श्री  पी०
 के०  कोडियन :  क्या  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  झमरीका  के
 वर्तमान  रवैये  को  देखते  हुए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  का  वैज्ञानिक

 तारापुर  संयंत्र
 का  कार्य

 निरंतर  जारी  रखने  के  लिये  वैकल्पिक  ईंधन  का  खोज  करने पर  लगा  हुमा

 भ्रौर

 (@)  यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :
 sit  हां  ।

 यूरेनियम  ait  प्लूटोनियम  से  युक्त  मिश्रित  श्राक्साइडों  वाले  ईंधन  को  तारापुर  परमाणु

 बिजलीघर
 के  प्रचालन  में

 वैकल्पिक  ईधन के  रूप  में  प्रयुक्त  करना  सैद्धान्तिक
 रूप

 से  व्यवहारय॑  समझा

 जाता है
 तकनीकी  दृष्टि से

 भ्रपेक्षित  भ्रध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ,  क्योंकि  प्लूटोनियम  एक  बहुत

 ज्यादा  विषैला  पदार्थ  इसलिए  तारापुर  परमाणु
 बिजलीघर

 के  उपयुक्त  ईंधन  के  बंडल  बनाने  के

 लिए  निर्माण  की  विशेष  तकनीकी  ate  सुविधाशओ्रों  की  जरूरत  होगी  ।  इन  सभी  पहलुद्नों  का  श्रध्ययन

 किया जा  रहा  है  ।
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 व

 NUMBER  OF  ASSISTANT.  STATION  DIRECTORS  PROMOTED  AS  STATION

 DIRECTORS

 7426.  SHRI  RAM  MURTI  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING*  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Asstt.  Station  Directors  promoted  as  Station  Directors  during  the
 last  three  years;

 (0)  the  umber  of  Asstt.  Station  Directors  interviewed  by  the  D.P.C.  formed  during
 emergency  in  1976  and  the  number  out  of  them  promoted  as  Station  Directors;

 (c)  the  names  of  Asstt.  Station  Directors  with  less  than  two  years  experience  to  their
 credit,  who  were  promoted  as  Station  Directors;

 and

 (d)  the  reasons  for  promoting  them  as  Station  Directors  and  the  special  qualifications
 of  all  of  them  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.  AD-
 VANI)  (a)  During  the  last  three  years,  65  Assistant  Station  Directors  were  promoted  as
 Station  Directors  in  the  departmental  promotion  quota,  In  addition,  five  Assistant  Station
 Directors  were  appointed  to  various  posts  in  Doordarshan  in  the  same  scale  of  pay  as  that
 of  Station  Directors  (Ordinary  Grade)  in  All  India  Radio.

 (0),  (८)  &  (d)  Under  the  existing  recruitment  rules  for  the  osts  of  Station  Directors
 (Ordinary  Grade),  All  India  Radio,  75%  of  the  posts  in  this  grade  are  filled  by  promotion
 as  under

 Assistant  Station  Directors  with  5  years’  service  in  the  grade  rendered  after

 appointment  thereto  on  a  regular  basis.

 (ii)  Failing  (i)  above,  officers  with  10  years  service  in  the  grades  of  Assistant
 Station  Director  and  Programme  Executive  combined  together  rendered  after
 appointment  thereto  on  a  regular  basis.

 (iii)  Failing  (i)  and  (ii)  above,  officers  with  10  years  service  as  Programme  Executive
 either  as  Ordinary  Grade  or  as  Selection.  Grade  or

 In  terms  of  (ii)  above,  58  Assistant  Station  Directors  were  interviewed  by  the  DPC
 in  September,  1976  and  a  select  panel  of  42  was  made  available  for  promotion  as  Station
 Director  (Ordinary  Grade),  All  India  Radio.  34  of  these  were  promoted  as  Station
 Directors  in  the  All  India  Radio;  4  were  appointed  to  the  posts  of  Officer  on  Special  Duty
 in  Doordarshan  and  one  as  Station  Director  of  Base  Production  Unit,  all  in  the  same  scale
 of  pay  as  that  of  Station  Director  (Ordinary  Grade),  All  India  Radio;  one  declined  pro-
 motion  and  the  remaining  two  retired  from  service  before  the  implementation  of  recommen-
 dations  ण  the  DPC.  The  following  five  Assistant  Station  Directors  out  of  those  promoted
 had  rendered  less  than  two  years  service  in  the  grade  when  the  orders  of  their  promction
 as  Staticn  Director  (Ordinary  Grade),  All  India  Radio  were  issued  on  31st  December,
 1976

 (1)  Shri  Rajendra  Prasad

 (2)  Shri  M.  P.  Tele

 (3)  Shri  C.  R.  Ramaswamy

 (4)  Shri  S.  P.  Vittal

 (5)  Shri  S.  Raja  Ram

 The  officers  promoted  had  been  selected  in  terms  of  the  recruitment  rules  and  on  the

 recommendations  of  the  DPC,  presided  over  by  a  Member  of  the  UPSC,  and  were  not

 requiied  to  possess  any  special  qualifications  as  such  for  being  promoted  as  Station  Directors
 in  the  departmental  promotion  quota.
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 April  19,
 1978

 ~
 meq  प्रदेश  में  परियोजनाश्रों  के  श्रन्तगंत  लाये  गये  श्रादिवासी  खंड

 7427-  प्रो  परमानन्द  गोविन्दजी  वाला
 :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 पांचवीं  योजना
 के

 wend
 मध्य  प्रदेश  में  (  समेकित  श्रादिवासी  क्षेत्र  at  उपयोजना

 विकास )  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  कितने  खण्ड  लाये  गय े;

 क्या  योजना  विभाग  को  पूर्वी  नीमाड़  (  खण्डवा  )  मध्य  प्रदेश  के  कलेक्टर से

 योजना ि  के  अन्तर्गत
 | ह

 खण्डवा की  समेकित  श्रादिवासी  विकास  परियोजना ''  का  प्रारूप  मिला

 है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  को
 क्रियान्वित  करने के  लिए  श्रनुमति  दी  गई  हैं  ;

 यह
 सच

 है  कि  खण्डवा
 ”

 योजना  1974-79
 की

 श्रवधि
 के  लिए  तैयार

 की  गई  थी  परन्तु  इस  श्रवधि के  दौरान  कोई  कार्य  श्रारम्भ  नहीं  किया  गया  ;  अर

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  योजना  को  छठी  योजना में  शामिल  करेगी
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  धनिक  लाल  woeT )  मध्य  प्रदेश के  चौदह

 खंड  ग्यारह  माइक्रो  परियोजनाग्ं  में  छ

 घोंदी  तथा  जयसिंह  नगर  शामिल  किए  गए  हैं
 ।

 श्रब  इन्हें  समेकित  श्रादिवासी

 विकास  खेंडों  के  रूप  में  निर्दिष्ट  किया गया  है  ।

 से  तक  खंडवा  जिले  में  aaa  परियोजना  के  लिए एक  रिपोर्ट  तैयार  की  गई

 है  att  हरसुद  तहसील  का
 उपमंडलीय  श्रधिकारी  पदेन  परियोजना  श्रधिकारी  किया  गया

 है
 ।  परियोजना  क्षेत्र में  कार्यक्रय  श्रारम्भ  कर  दिए  गए  किया  गया  व्यय  1974-75

 में  8. 46  लाख  रुपए  ,  1975-76  में  15.07  लाख  रुपए  ,  1976-77  में  21.11  लाख  रुपए

 और  पहली  1977  से  31  1977  तक  9.  ठे  लाख  रुपए  था

 पंच  वर्षीय  योजना  1978-83
 के

 श्रन्तगंत
 जारी  रखी  जाएगी

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशोनरों  कारपोरेशन  में  घाटा

 7428.  श्रीमती  पावती  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि  माइनिंग एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  को  चालू वर्ष  के
 दौरान  काफी  घाटा  ददा

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है ं;

 क्या यह  सच  है  कि  यह  घाटा
 देश  की  कुछ  कम्पतियों  द्वारा  श्रपने  क्रयादेश

 te  किये  जाने के  कारण  gars  ;  श्र

 यदि
 तो

 उन
 कम्पनियों

 के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी

 कारपोरेशन  को
 aa  क्रयादेश  रद्द  किये  तथा  तत्संबंधी  seg  ब्यौरा  श्रौर  इसके  कारण  क्या
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 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्राभा
 :  तथा  माइनिंग  एण्ड

 एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड
 को  1977-78  में

 हुई  हानि  की  सही  मात्रा  तुलन-पत्न

 a  लाभ
 तथा  हानि  के

 लेखे  को  afer रूप  देने  के बाद  मालूम  होगी
 ।

 फिर  कम्पनी द्वारा
 तैयार  किए  गए  श्रनन्तिम  लेखों  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  1977-78  में  इसे  लगभग  11  करोड़

 रुपये  की  हानि  होगी ।

 हां  ।

 रद्द  ग्रास्थगित  किए गए  क्रयादेशों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  —d

 (  लाख  रुपयों  में  )

 क्र०  सं०  कम्पनी  का  नाम  te  किये गए  प्रास्थगित

 क्रयादेशों  का  मूल्य  देशों  का  मलय

 1.  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  777  00  777.00

 2.  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  173.40  OU  40  753.80

 3.  सिंगरेनी  कोलरी  कम्पनी  लिमिटेड  37.00  87.00

 4.  भिलाई  स्टील  प्लांट  लिमिटेड  773.00  773.00

 1033.40  1357.40
 ada

 80.0
 ——=

 यद्यपि
 कोयला  कम्पनियों  ने

 कोयले
 के  उत्पादन  लक्ष्यों  में  गिरावट  के

 कारण
 क्रयादेश

 श्रास्थगित किए  लेकिन  भिलाई  स्टील  प्लांट  ने  भ्रपने  प्लांट  aASe  में  परिवर्तनों  के  कारण  एम०

 ए०  एम०  सी'०  लिमिटेड  को  दिए  क्रयादेशों  की  मात्रा  कम  कर  दी  ।

 राजस्थान  में  विद्युत  विकास  के  लिये  एल्यूमिनियम  के  तारों  की  सप्लाई

 7429.  श्री  मीठालाल  पटेल  :  कया  ऊर्जा  मंत्नी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राजस्थान  को  विद्युत  विकास  के  लिए  श्रपेक्षित  एल्यूमिनियम  के
 तारों

 की
 सप्लाई

 नहीं की  जा  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  श्रौर ये  तार  राज्य  को  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिए

 जाएंगे  ;  और

 क्या  एल्यूमिनियम  के  तारों की  सप्लाई  न  होने के  कारण  राज्य  की  श्रधिकांश

 परियोजनाओं  पर  काम  ठप्प  पड़ा है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  कण्डक्टरों के  सप्लाईकर्ता  सुपुर्देगी के  श्रपने  वचनबद्ध

 कोर्यक्रम  के  अनुसार  सप्लाई नहीं  कर  रहे  हैं  |

 सुपुदंगी  के  कार्यक्रम में  गड़बड़ी  के  प्रमुख  कारणों  में
 से  एक  कारण  ई०  सी  ०

 ग्रेड

 एल्यूमिनियम  का  उपलब्ध न  होना  ।  सप्लाईकर्ताश्रों  ने  इस  बारे  में  कोई  निश्चित  संकेत  नहीं  दिया

 है  कि  बाकी  माल की  सप्लाई  वे  कब  तक  पुरी  कर देंगे  ।

 सप्लाई  में  हुई  देरी  के  कारण  पारेषण  परियोजनाश्रों  की  प्रगति  को  धक्का
 लगा  है

 ।
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 ा

 भतपुब  संनिकों  के  कल्याण  के  लिये  योजनाय

 7430.  श्री  के०  ato  च्७, च तरी  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे कि

 देश  के  भूतपूर्व  सैनिकों  की  सुविधा  के  लिए  सरकार  ने  क्या-क्या  विभिन्न

 तथा  कल्याणकारी  कार्य  श्रारम्भ  किये  हैं

 क्या  qaqa  सैनिकों  को  ब्याज  की  कम  दर  पर  श्रावास  ऋण  देना  सरकार  के

 विचाराधीन  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रो  जगजीवन  :  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 शौर  :
 श्रावास  राज्य  सरकार  का  विषय  है  इसलिए  मकान  बनाने  के  लिए  राज्य

 सरकार  प्रपनी  योजनाओं  के  ऋण  देती  हैं

 विवरण

 a.
 भूतपूर्व  सैनिकों  के  कल्याण  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  योजनाएं  तथा

 उपाय

 ह

 (1)  केन्द्रीय  सिविल  aril  में  गरुप  में  10  प्रतिशत  ate  ग्रुप  प 4 (झ  में  20

 प्रतिशत  रिक्त  स्थानों  का  अ्रारक्षण

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  शौर  राष्ट्रीयकृत  बैकों  में  ततीय  श्रेणी  (qT i] (2)

 175  प्रतिशत  श्रौर  चतुर्था  श्रेणी  (  ग्रुप  में  273  प्रतिशत  रिक्त  स्थानों

 का  |

 (3)  राज्यों  के  भ्रनेक  श्रेणियों  के  पदों  में  area  का  भिन्न-भिन्न  प्रतिशत  |

 (4)  संघ  लोक  सेवा  सचिवालय  प्रशिक्षण  तथा  प्रबंध  संस्थान  द्वारा  की  जाने  वाली

 प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  झ्रावेदन-पत्न  फीस  में  छुट  ।

 (5)  विभिन्न  व्यवसायों  शर  ट्रेडों
 में

 सेवामुक्ति  ga  भ्र  सेवामुक्ति  ga  एवं  सेवामुक्त

 के  बाद  प्रशिक्षण  योजनाएं /  पाठ्यक्रम  ।

 (6)  सैनिकों  के  रोजगार  के  लिए  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय

 मंत्रालय  )  में  एक  सेल  का  गठन  ।

 (7)  ८  सैनिकों  को  तेजी  से  रोजगार देने  के  लिए  कछ  राज्यों  में  विशेष  सेलों  की

 स्थापना |

 (8)  श्रफसरों  को  सिविल  जीवन  में  भ्रपने  स्वानियोजन  के  लिए  रीश्नोरियन्टेशन

 प्रशिक्षण  |  पाठ्यक्रम  |

 aeay पातक  shee
 (9)  वाणिज्यिक  Sten,  ना  कसना  अर  रेजीमेन्टल  दकानों

 का  WaT

 (10)
 अपंग
 अपंग  कार्मिकों

 को  जय  जवान  स्टालों  प्रौर  उवंरक  एजेन्सियों  का  श्रावंटन ।
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 एए

 (11)  लघु  उद्योग  तथा  कृषि-उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता ।

 (12)  किराएदारों  को  किराये  पर  दिए गए  मकानों  भूमियों  के  किराए  की  वसूली  के  लिए
 |  |

 भूतपूर्व  सैनिकों
 को

 कानूनी  संरक्षण  तथा  सुरक्षा  की  व्यवस्था
 |

 (13)  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  की  व्यवस्था

 (14)  उनके
 बच्चों श्राश्रितों को  शिक्षा  संबंधी  रियायतें  ।

 HANDLOOM  EXHIBITION  IN  NEW  DELHI

 pleased  to  state  whether  the  De

 7431.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  :  Will  the  MINISTER  OF  INDUSTRY  be
 partment  of  Industrial  Development  of  his  ministry  pro-

 Loses  tO  Organise  a  Handloom  Exhibition,  in  the  ‘M’  pavilion  of  Pragati  Maidan,  New
 Delhi  from  24th  March,  1978  to  9th  April,  1978  ?

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRY  (SHRI  GEORGE  FERNANDES)  :  The  Exhibition,
 entitied  ‘Handloom  Spring  Bazaar’  was  organised  from  24th  Mare  h,  1978  to  9th  April.
 1978  in  the  ‘M’  Pavilion  of  Pragati  Maidan,  New  Delhi.

 BROADCAST  OF  PROGRAMMES  FOR  CHILDREN

 7432.  DR.  RAMJI  SINGH  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  time  allowed  to  broadcasting  news,  music,  discussion,  speeches
 and  humourous  skits  etc,;

 (b)  the  percentage  of  time  devoted  to  broadcast  catering  to  children  comprising  42
 per  cent  of  total  population  and  who  are  the  future  generation  of  the  country;

 (c)  the  reasons  for  not  giving  preference  to  programmes  relating  to  social  and  cultural
 revolution;  and

 (d)  whether  special  opportunities,  special  ‘time  as  also  a  special  directorate  will  be  set
 apart  for  children  and  the  youth  ?

 THE  MINISTER  OF  AND  K INFORMATION  BROADCASTING  (SHRI  L.
 ADVANI)  (a)  During  1977,  the  percentage  of  time  allowed  to  broadcasting  News,
 Music  and  Spokenword,  including  plays  and  features,  constituted  24.8%,  37.4%  and  14.8%
 respectively.

 (0)  Programmes  for  children,  both  for  tiny-tots  and  for  older  age  group  between  6-14,
 are  broadcast  from  almost  all  AIR  Stations  two  to  three  times  a  week  in  the  regional
 languages,  in  Hindi  and  in  English  Special  programmes  for  children  in  rural  areas  are  also
 broadcast  by  some  stations.  Although  the  percentage  of  time  devoted  exclusively  for  child-
 ren  programmes  works  out  as  only  1.2%,  most  of  the  programmes  mentioned  in  (a)  above
 are  also  of  interest  to  children  of  various  age  groups.

 (c)  and  (d)  AIR  gives  preference  to  programmes  with  a  high  degree  of  special  rele-
 vance  and  cultural  tmportance.

 There  is  no  special  proposal  to  increase  time  for  broadcasting  to  children  or  the  youth
 or  fo  set  up  any  directorate  for  the  same.

 राज्यों  में  निर्माताओं  से  किये  गये  नमक  उपकर  का  श्रनुचित  वितरण

 7433.  श्री  विनोद  भाई  ato  शेठ  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  राज्यों  के  निर्माताओं  से  वसूल  किये  गये  नमक
 उपकर  का

 वितरण  उचित  ढंग  से  नहीं  किया  जाता  श्रौर  वह  उन  परियोजनाग्ों  के  लिए  खर्चे  नहीं  किया  जाता

 जिनके  लिए  वह  वसल  किया  जाता  है  ;
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 वसूल  किये  गये  नमक  उपकर  की  कितनी  धनराशि  सरकार  के  पास  पड़ी  श्रौर

 गुजरात  में  इस  प्रकार  के  नमक  उपकर  का  कब  उपयोग करने  का  सरकार  का  विचार

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राभा  से  नमक  उपकर से  होने

 वाली  को  नमक  उपकर  1953  की  धारा  4  में  उल्लिखित  प्रयोजनों  के  लिए  व्यय

 किया  जाता  है
 ।

 नमक  उपकर  स ेप्राप्त राशि  को  विभिन्न  राज्यों के  बीच  बांटा  नहीं  जाता  है  श्रपितु

 विभिन्न  राज्यों  में  नमक  उद्योग  केसे  संबंधित  श्रमिक  कल्याण  कार्यों  तथा  विकास  करने  हेतू  इस  निधि

 म
 से

 राशि  स्वीकृत  की
 जाती  है  तथा  किसी  विशेष  राज्य  को  दी  जाने  वाली  सहायता  की  मात्रा

 उस  राज्य  से  प्राप्त  प्रस्तावों की  संख्या  एवं  नमक  के  लिए  क्षेत्रीय  सलाहकार  बोर्ड  तथा  केन्द्रीय

 सलाहकार बोर्ड  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  निर्भर  करती  है  ।  विभिन्न  राज्यों  से  प्राप्त  प्रस्तावों को
 ध्यान

 में  रखते हुए  नमक  उपकर  से  इककठी की गई राशि की  गई  राशि  पहले ही  नमक  उत्पादक  राज्यों  जिसमें

 गुजरात  भी  शामिल  से  संबंधित  श्रमिक  कल्याण  कार्यों पर  तथा  विकास  के  लिए  प्रयोग की  जा

 रही  31  1977  तक  नमक  उपकर  से  लगभग  12.  82  करोड़  रुपये  की  राशि  इकट्ठी

 हुई ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  शिपिंग  बोर्डों  की  सहायता  से  एम०  वी ०  चन्द्रगुप्त  जहाज  की  खोज  करना

 434.  श्री  श्याम
 सुन्दर

 लाल
 :

 कया  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या यह  सच  है  कि  एम०  चन्द्रगप्त  नामक  जहाज  1978  में  प्रशान्त

 महासागर में  डब  गया था

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  जहाज का  अरब  तक  कोई  पता  नहीं  मिला

 ह्

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  शिपिंग  बोर्डों  की  सहायता  से  उक्त  जहाज
 की

 खोज  कराने  के  किसी  प्रस्ताव पर  विचार

 बग

 है  ;  तौर

 यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  चांद  ax  जी,्हां

 नही ं।

 गशत  नहीं  उठता  ॥

 सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  हिन्दी  सोखना

 7435.  श्री  पायस  टिको

 रागावलू  सोहनरंगम
 क्या गह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  teria  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  के  चाहे  वे  हिन्दी  भाषा

 भाषी  क्षेत्रों  के  हों  श्रथवा  गैर-हिन्दी  भाषा  भाषी  क्षेत्रों  हिन्दी  सीखना  ate  उक्त  भाषा  में  र  यूनतम

 योग्यता  प्राप्त  करना  श्रनिवायं  हे  ;
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 क्या  यह  भी  सच  हैकि  उनकी  भविष्य  में  पदोन्नति  उक्त  भाषा  में  निर्धारित  प्रवीणता

 प्राप्त  करने  पर  निभंर  करती हैं  ;  त्रौर

 यदि  तो  हिन्दी  जानने  वाले  व्यक्तियों  को
 प्राथमिकता

 देने  तथा
 न  जानने  वाले

 व्यक्तियों*  की  भ्रपेक्षा  करने  के  क्या  कारण

 गह  मंव्रालय में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  AUSa )  :

 जी  राष्ट्रपति  जी  के  27

 1960  के  श्रादेश  के ग्रन्तर्गत  चतुर्थ  श्रेणी  श्रौद्योगिक  संस्थानों  के  कर्मचारियों

 श्र  कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  को  छोड़कर  ,  केन्द्रीय  सरकार
 के  सभी  कर्मचारियों  के  लिए  हिन्दी

 का  प्रशिक्षण  अ्रनिवा्य॑  किया गया  हैं  |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता |

 RECRUITMENT  OF  CLEA  KS

 7436.  SHRI  RAMJIWAN  SINGH  :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  number  of  candidates  who  appeared  in  the  Clerks’  Grade  Examination
 conducted  by  the  Subordinate  Service  Commission  in  July,  1977;

 (b)  the  number  of  candidates  out  of  them  who  qualified  the  written  examination  and
 became  eligible  for  the  typing  test;

 (८)  the  number  रक्  candidates  declared  successful  for  appointment  so  far  on  the  basis
 of  typing  test;  and

 (d)  whether  candidates  qualifying  tne  aovve  examination  are  proposed  to  be  appointed
 against  the  remaining  posts  of  Clerks  in  the  Government  Departments  where  appointments
 have  beer  made  on  daily  wages  and  on  ad  hoc  basis  at  present  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI  S.  D.
 PATIL)  (a)  54071.

 (b)  8394.

 (c)  (i)  For  appointment  to  the  Central  Secretariat  Clerical  Service,  Indian  Foreign
 Service  (B),  Railway  Board  Secretariat  Clerical  Service,  Armed  Forces  Headquarters’  Clier-
 cal  Service  etc....1335

 (ii)  For  appointment  to  Subordinate  Offices... 884.

 (0)  All  the  1335  qualified  candidates  declared  successful  for  appointment  to  the  Central
 Secretaiiat  Clerical  Service  and  Allied  Services  will  be  appointed  against  the  available  and
 anticipated  vacancies  in  the  Ministries/Departments  concerned  and  the  daily  wage  and
 ad  hoc  Clerks  who  are  working  there  at  present  will  be  replaced.

 As  regards,  the  884  candidates  declared  successful  for  appointment  to  Subordinate
 Offices,  nominations  are  made  by  the  Staff  Selection  Commission  against  vacancies  intimated
 by  those  offices.

 छठी  योजना  में  श्राथिक  उत्थान

 7437.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  ह

 श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  !.  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 श्रार०  ato  caralaTaag  |

 योजना  श्रायोग  ने  निर्धनों  के  श्राथिक  उत्थान  के  लिए  छठी  योजना  में  क्या  नीति
 a

 अपनाई  ह
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 (Saka)

 (2)  इस लक्ष्य

 की

 ऑल

 के

 लिए  a  मे  सालिया  ध  की  —-- = tee araty

 अर

 निर्धारित  धनराशि
 को

 समय-बद्ध
 कार्यक्रमों  में  समय  पर  व्यय  करने  के  लिए  विभिन्न

 स्तरों  पर  क्या  प्रक्रिया  श्रपनाई  जाती  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप

 के  प्रधान  उद्देश्य  हैं  arse  और  काफी  कुछ  प्रल्प  रोजगार  को  दूर  करना  ;  जनसंख्या के

 सबसे  ग्रधिक  गरीब  वर्गों  के  जीवन  स्तर  को  पर्याप्त  उन्नत  करना  ;  श्रौर  लोगों  के  इन  अ्राय  वाले

 समूहों  की  कुछ  मूल  श्रावश्यकताओओं  की  सरकार  द्वारा  व्यवस्था |

 अधिक  रोजगार  सर्जेन  के  लिए  प्रस्तावित  नीति  में  कृषि  भ्रौर  संबद्ध  ग्राम  पौर

 लघु  उद्योगों  तथा  एकीकृत  ग्रामीण  विकास के  लिए  क्षेत्र  योजना  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाएगी ।

 जनसंख्या  के  लक्षित  समूह  को  मूल  के
 सीधे  भ्रंतरण के  विशिष्ट  कार्यक्रमों  की

 भी  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  इसके  गरीबी  को  दूर  करने  श्रौर  असमानताश्रों  को  कम  करने के  लिए  इस  योजना

 के  प्रारूप  में  ऐसी  अनेक  श्राधिक  ate  सामाजिक  नीतियों  का  प्रस्ताव  किया  गया  भूमि

 ग्रामीण  गरीबों का
 जनसंख्या

 के  कमजोर  वर्गों  के  लिए
 तकनीकी  सहायता  श्रौर  निवेश

 की  व्यवस्था  ।  इसका  ब्यौरा  योजना  दस्तावेज  में  दिया गया  हैं  |

 और  :  इस  योजना  में  योजना  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं
 के

 प्रबोधन  श्रौर

 कार्यान्वयन  के  तंत्र  श्र  व्यवस्था  विशेष  रूप से  खंड  त्रौर  ग्राम  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  कई

 प्रस्ताव  किए गए  हैं  ।  क्षेत्र  स्तर  पर  योजना  स्कीमों  को  तैयार  करने  शौर
 कार्यान्वित  करने  में

 स्वैच्छिक  श्रभिकरणों  का  सहयोग  लिया  जाएगा  |

 इसका  व्यौरा  योजना  दस्तावेज  में  दिया  गया  हें  ।

 STEAM  COAL  USED  IN  INDUSTRIES

 7438.  SHRI  AGHAN  SINGH  THAKUR:  Will  the  Minister  of  ENERGY  be  pleased
 to  state

 (  a)  whether  Government  are  aware  that  steam  and  slaked  coal  used  in  industries  in

 short  supply  and  market  price  thereof  has  increased  considerably;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  such  short  supply  and  increase  in  prices  thereof  and  whether

 any  steps  are  being  taken  to  remedy  the  situation;  an

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  when  the  situation  is  likely  to  be  improved  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN):
 The  Central  Government

 (a),  (b)  &  (c)
 Large  amount  of  steam  and  slack  coal  is  available  at  pitheads.
 has  not  increased  the  vithead  prices  of  coal  and  most  of  the  State  Government  have  also

 fixed  the  prices  of  coal  for  distribution  in  their  respective  States.  A  close  coordination  is

 maintained  with  the  Railways  to  meet  the  requirement  of  consumers.

 कर्नाटक  में  तापीय  fara  ada

 7439.  श्री  alo  Fo  जाफर  शरोफ :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 >  झ क्या  कर्नाटक  सरकार  {  q  तापीय  भ्छ्  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए

 श्रपील की
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 लिखित  उत्तर 19  1978

 —_—

 क्या  सरकार  ने  बिजली  की  कमी  की  श्रोर  ध्यान  दिया  है  जिसके  कारण  राज्य

 में  प्रौद्योगिक  विकास  में
 प्रमुख  बाधा

 art  alk

 यदि  तो  क्या  सरकार  मंगलौर  या  होस्पेट  में  एक  तापीय  विद्युत्‌  संयंत्र  की

 स्थापना  के  प्रश्न  पर  सहानुभूतिपूवैक विचार  करेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  हां  ।

 कर्नाटक  राज्य  में  की  कमी  बिजली  की  वर्तेंमान  उपलब्धता

 इस  राज्य  के  उद्योगों  की  सारी  श्रावश्यकता  की  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 पहली  1978  से  शुरू  हुई  पंचवर्षीय  योजना  में  कर्नाटक  राज्य  के  लिए

 एक  ताप frat केन्द्र  का  प्रावधान  किया  गया  रायचूर  में
 210  मेगावाट की  दो  यूनिटों

 वाले  एक  ताप-विद्यत च  केन्द्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  इस  समय  विचाराधीन  है
 |

 रक्षा  उपक्रमों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  श्रजित  किया  जाना

 7440.  डा०  मुरलों  मनोहर  जोशी  :
 कया  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 1974,  1975
 श्र

 1976  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  रक्षा  उपक्रमों  ने  कुल  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  श्रजित  श्रौर

 इन  उपक्रमों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जा  रहा

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  विदेशी  मुद्रा  के  संबंध  में  ais

 वित्तीय  वर्षों  के  भ्रनुसार  रखे  जां  रहे  रक्षा  क्षेत्र  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  निम्नलिखित

 वित्तीय  वर्षों  में  श्रजित  कुल  विदेशी  मुद्रा  इस  प्रकार  है  :--

 1974-75  19.  64  करोड़  रुपए

 1975-76  14.  65  करोड़ रुपए

 1976-77  29.47  करोड़  रुपए

 ये  उपक्रम  जो  विदेशी  मुद्रा  कमाते  हैं  वह  सरकारी  सामान्य  aa  होती  है  तौर

 उसका  सरकार  की  सामान्य  नीति  के  wager  उपयोग  किया  जाता

 DEVELOPMENT  OF  VILLAGES

 7441.  SHRI  RAM  SAGAR  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to  state

 fa)  whether  Government  propose  to  entrust  the  responsibility  of  allround  development
 of  a  village  to  each  unit  with  a  capital  investment  of  more  than  rupees  50  lakhs  on  the
 basis  of  one  village  after  every  amount  of  capital  investment  of  rupees  50  lakhs  of  such
 units  as  was  done  in  the  case  of  family  planning  programme;  an

 (b)  if  not,  whether  Government  would  consider  any  such  proposal  ?
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 Written  Answers  19,  1978
 ee  ee  ee  म  ce  ent  «ा  ग  वलय

 April

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF
 11  CTD

 STRY
 ABHA  MaAIT]I)  (a)  and  (b)  No  Sir

 LICENCES  FOR  SETTING  UP  OF  CEMENT  INDUSTRIES  AT  MAIHAR,  DISTRICT

 SATNA  IN  M.P.

 7442.  SHRI  SHARAD  YADAV  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state

 (a)  the  names  of  firms  which  applied  for  licences  for  cement  factory  at  Maihar  in
 Satna  district  (M.P.)  ह

 (b)  the  man-power  utilisation  capacity  indicated  in  the  applications  of  each  firm:  and

 (c)  what  contribution  this  automatic  machined  factory  run  by  Maihar  Cement  Com-
 pany  (Century  Spinning  and  Weaving  Mills)  is  likely  to  make  in  dealing  with  unemplov-
 ment  problem  of  the  State  and  the  Division ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATIL
 ABHA  MAITI)  :  (a)  Two  applications  from  M/s.  Oudh  Sugar  Mills  Limited,  New  Delhi
 and  M/s.  Century  Cement  Company,  Bombay,  were  received  for  setting  of  Cement  Plants
 at  Maihar  (M.P.).  The  application  of  M/s.  Oudh  Sugar  Mills  च  rejected.  licence
 was  granted  to  M/s.  Century  Cement  Company  for  setting  up  a  capacity  of  7.5  lakh  tonnes
 per  annum  which  was  subsequently  revised  as  8  lakh  tonnes  per  annum.

 (0)  The  man-power  utilization  capacity  indicated  in  the  applications  of  M/s.  Oudh
 Sugar  Mills  Limited  and  M/s.  Century  Cement  Company,  Bombay  were  1784  nos.  and
 1426  unos.  respectively.

 (८)  Presently  1000  to  1200  labourers,  most  of  whom  are  from  within  the  State.  have
 been  engaged  by  the  contractors  in  various  types  of  construction  work  connected  with  the

 project.  The  employment  potential  is  expected  to  increase  further  when  the  project  actu-
 ally  goes  into  production.

 श्रपरिष्कृत  पटसन  का  श्रधिकतम  मूल्य  निर्धारित  frat  जाना

 7443.  श्री  रायप्रधान :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  श्रपरिष्कृत  पटसन  का  श्रधिकतम  मूल्य  निर्धारित

 किया  अर

 यदि  तो  उत्तर  बंगाल  श्रौर  अ्रासाम  के  सबसे  घटिया  किस्म  के  श्रपरिष्कृत

 पटसन  के  झधिकतम  मूल्य  क्या ह  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  wat  (strat  श्राभा  :  जी  हां  ।

 उत्तरी  बंगाल  तथा  श्रासाम  के  लिये  तथा  टी०  श्रेणी  के

 सफेद  तथा  टोसा  जूट  के  निर्धारित  मूल्य  नीचे  दिए  गए  हैं

 अ  अ

 उत्तरी  बंगाल  जिला  ड  ब्ल्य  टी  ०डी  ०-5

 हननਂ
 181.00

 कह  क्च  जलपाईगुड़ी  तथा  दारजिलिंग  187.00

 183.50  189.50 पश्चिमी  दीनाजपुर  तथाਂ  मालदा

 175.00 झ्रासाम  181.00
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 29  1900  लिखित  उत्तर

 ए

 wien  कोप्रापरॉटव  सोसायटी  धर  हबकरथा  विकास  निगम  को  सहायता के  लिए  पश्चिम

 को  सोजन

 3444.  श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई  ऐसी  योजना  प्राप्त  हुई  है

 जिसके  अनसार  वह  श्रपेक्स  कोग्रापरेटिव  सोसाइटियों  र  हथकरघा  विकास  निगम  की  सहायता

 कर  सकेगी  ताकि  ये  संस्थाएं  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  से  हथकरघे  से  बने  कपड़े  के  जमा

 हुए  भंडार
 को

 खरीद  सकें

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 )  इसके  लिए  कितनी  सहायता  मांगी  गई

 इस  योजना  की  क्रियान्विति  में  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  are
 जी  नही ं।

 (@)  ate  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  |

 OFFICERS  ON  DEPUTATION  IN  OFFICIAL  LANGUAGES  DEPARTMENT

 7445.  SHRI  ROOP  NATH  SINGH  YADAV:  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  officers  working  on  deputation  in  Official  Languages  Department  for
 mere  than  five  years;  and

 (b)  whether  it  is  proposed  to  revert  them  to  their  parent  cadre  and  fill  vacancies  from
 among  those  Hindi  officers  working  on  posts  at  various  le  in  the  Government  of  India
 whose  cadre  is  being  created  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  (a)  None

 (b)  No,  Sir

 केसीन  का  श्रायात

 7446.  श्री  कचरूलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  उद्योग  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मै a on ag  सच
 ्

 <a  म  We  किसानों  द्वारा  कुटीर  उद्योग  में  केसीन  का

 उत्पादन  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  केसीन  वड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  शर इस वस्त इस  वस्त

 की  कमी  नहीं  है  ;

 क्या  केसीन  को  प्रयोग करने  वाले  उद्योगों कभी  इसके  कम  सप्लाई के  बारे  में

 सरकार  को  सूचना  दी  है  wie  यदि  हां  तत्संबंधी तथ्य  क्या  हैं
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 Written  Answers
 $$$  Chaitra

 29,  1900  (Saka)

 (7)  कया  sire  निर्यात  के  मुख्य  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  केसीन  के  यात

 का  मामला  विकास  maar  wa  उद्योग को  भेजा

 (s)  यदि  तो  tt  इस  बारे  में  क्या  विचार  व्यक्त  किए हैं  ;

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  डेरी  निगम  को  केसीन  के

 की  दी  गई  waar  दी  जा  रही  है  प्रौर

 विकास  J  लघु  उद्योग
 की

 सलाह  के  विरुद्ध  केसीन  के  श्रायात  at  श्नुमति

 दिये  जाने  पर  उद्योग

 का  कया  रुख  wey  का  विचार
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (staat  श्राभा  )  जी  नही ं।

 (a)  केसीन  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  तथा  प्रयोग  करने  वाले  किसी  भी

 उद्योग  ने  इसकी  कमी  के  विषय  में  सुचना नहीं  दी

 जी

 (5)  इस  तथ्य  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कि  बहुसंख्यक  लघु  उद्योग  केसीन  का  उत्पादन

 करने

 मे  कार्यरत  है  आयुक्त

 लघ  उद्योग  ने  केसीन  के  gra  पर  प्रतिबंध  लगाये

 जाने  सिफारिश  की  है

 में  भारतीय  डेयरी  निगम  के  माध्यम  से  केसीन  के वर्ष  1977-78

 को  करने
 की

 भ्रनुमति  प्रदान
 की

 गई  चालू  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति

 में  विहित  प्रतिबन्ध के  श्रनसार  केसीन का  श्रायात  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  वर्ष  1978-79  में  केसीन  का  श्रायात  प्रतिबंधित
 है

 ।

 इलेक्ट्रॉनिक्स  को  प्रगति

 7447.  st  अरविन्द  बाला  पजनौर  क्या  इलेक्टानिको  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या यह  सच  है
 fe

 भारत  में
 प्रौद्योगिकीय  दक्षता  उपलब्ध होने  के  बावजूद

 इलैक्ट्रॉनिक्स  की  प्रगति  की  गति  बहुत  धीमी  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोई  सुव्यवस्थित  नीति न  होने  के  कारण  प्रगति की

 गति  इंतनी  धीमी  श्रौर

 करने के ये  कमियां  किन  दिशाओं में  हैं  att  उनको  दूर
 के  लिए  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  देसाई  नहीं
 |

 राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं शौर
 JE

 नीतियों  के  संदर्भ  में  सरकार  द्वारा  समय  पर  रूपरेखा  के  अनसार  ही

 इलेक्ट्रानिकी का  विकास  हो  रहा

 यह  प्रश्न  ही  नहीं
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 19  1978

 WUE ९7  ॥ ने  के  लिए  यात्री सेवा

 7448.  श्री  धर्मासहभाई  पटेल :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  क्रि

 क्या  सरकार  का  विचार  सौराष्ट्र  की  जनता  के  लिये  पोरबन्दर  ak

 भावनगर  पत्तनों  से  पाकिस्तान  atk  wea  अरब  देशों  को  जाने  के  लिये  यात्री  स्टीमर  सेवा

 करन  का

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  तक  प्रारम्भ कर  दी  जायंगी  |

 नौवहन  att  परिवहन मंत्री  चांद
 :

 जी  नहीं
 |

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 हरिजनों  पर  श्रत्याचारों  के  बारे  में  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  गया  पत्न

 7449.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  मुख्य  मंत्रियों

 को  पत्न  लिखा &  कि  गिरिजनों  ak  अन्य  पिछड़े  समुदायों  के  लोगों  की  मारपीट

 art तंग  परेशान  किए  जाने  की  की  संख्या  को  यथासम्भव  कम  से  कम  किया

 यदि  तो  उपरोक्त  पत्न  में  क्या  लिखा

 विभिन्न  मुख्य  मंत्रियों  से  यदि  कोई  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई  हे  तो  क्या  ate

 भारत  में  भाई  से  भाई  के  खतरे  को  कारगर  ढंग  से  रोकने
 श्र  समाप्त  कर

 देने  के  लिए  सरकार  क्या  ठोस  कार्यवाही  कर  रही

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  ate

 प्रधान  मंत्री  ने  सभी  राज्य  सरकारों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  था  कि  यह  किया

 जाए कि  हरिजनों को  परेशान  डराने  fear  करने  तथा  भूमि  के  उनके

 प्लाटों
 से

 उनको
 बेदखल  करने  के  गैर  कानूनी  प्रयासों  के  विरुद्ध  उन्हें  कानूनी  संरक्षण  मिले

 फौजदारी  उन  श्रपराधों  समेत  जिनमें  श्रनुसूचित  जातियों  के  लोग  शिकार

 होते  फौजदारी  wae  कानून  के  भ्रन्तर्गत  दंडनीय  हैं  तथा  व्यवस्थाਂ  की

 परिभाषा
 के

 merit  आत ेहैं  जो  की  सातवीं  श्रनूसूची के  राज्य  का

 विषय है  ।  केन्द्र  राज्य  सरकारों  के  साथ  निकट  का  सम्पकं॑  बनाए  रखती  है  ate

 ऐसी  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  मूलभूत  तत्वों  को  दूर  करने  में  शिघ्र  कार्रवाई  करने  के

 faq  ak  श्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  विरुद्ध  संभी  ऐसी
 शिकायतों

 पर
 प्रभावी

 कार्रवाई  करने  के  लिए  प्रशासनिक  तंत्र को  गतिशील  करने  ate  उनकों  संरक्षण  प्रदान  करने

 तथा  उनमें  सुरक्षा  की
 भावता  उत्पन्न करने  के  लिए  समय-समय पर  उपयुक्त  सुझाव  देती
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 Written  Answe  April  19  1978

 PRODUCTION  OF  ‘PALM  COLA’

 7450.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state :

 (a)  whether  the  ‘Palm  Cola’  pure  drink  is  proposed  to  be  supplied  in  Plenty  by  the
 Khadi  and  Gramodyog  Commission  as  it  has  gained  much  popularity;

 (b}  if  so,  the  monthly  production  thereof  at  present  (in  bottles);

 (c)  the  extent  by  which  it  is  proposed  to  be  increased  during  1978-79;  and

 (d)  action  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI) :  (a)  to  (d)  Tamil  Nadu  State  Palmgur  Federation,  functioning  under  Tam

 The Nadu  State  Khadi  and  Village  Industries  Board,  has  standardised  Palm  Cola  beverage.
 financial  and  operational  details  are  being  worked  out  by  the  Tamil  Nadu  State  Palmgur
 Federation  in  consultation  with  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission.  For  catering
 of  palm  cola  to  public,  the  Federation  proposes  to  set  up  two  processing  units  one  at  Madras
 and  the  other  at  New  Delhi  during  1978-79  It  is  estimated  that  each  Palm  Cola  unit  will
 require  an  investment  of  Rs.  5  lakhs  and  produce  two  and  half  lakhs  bottles  per  month
 Further  expansion  will  depend  on  commercial  success  of  these  two  units

 हिन्दी  श्रनुवाद  सेवा  के  लिये  श्रखिल  भारतीय  संवर्ग

 7451.  श्री  राजकेश्वर  fag
 |

 ait  रामानन्द  तिवारी  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 et  रामजीवन  fag

 क्या  सरकार  हिन्दी  भ्रनवाद  सेवा  के  लिए  एक  श्रखिल  भारतीय  संवर्ग  बनाने  पर

 विचार  कर  रही प्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  हिन्दी  श्रनुवाद

 सेवा के  लिए  एक  अखिल  भारतीय  ्  बनाने  पर  तो  सरकार  विचार  नहीं  कर  रही

 लेकिन्  केन्द्रीय  सचिवालय  के  हिन्दी  संबंधी  पदों  को  एक  सेवा  के  ग्रंतगंत  लाने  विचार

 अवश्य कर  रही  हे

 प्रश्न नहीं  उठता

 eat  उद्योग  को  aferad ca  बनाना

 रेंगे कि  :
 7452.  श्री  सरत  फार  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  कोयला  उद्योग  के  प्रभावी  कार्यकरण
 को

 सनिश्चित  करने के  लिए  इसके  प्रशासनिक  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाने का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  wer  बातें  कया  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  (at  पी०  प्रौर  राष्ट्रीयकृत  कोयला  उद्योग के

 निक  ढांचे  का  पुनर्गठन  इस
 दृष्टि

 से
 1977

 में  किया  गया  था  कि  प्रभावी

 चालन  सनिश्चित  किया जा  सके  ।  HEY [14 |  भूमिकाएं पुन
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 निर्धारित  की  गई  ताकि  दिन  प्रति  दिन  के
 काम  में

 अधिक  विकेन्द्रीकरण  हो ।
 कोयला

 कम्पनियों ने  विभिन्न  प्राधिकारियों  को  शक्तियां  प्रत्यायोजित  करने  की  पद्धति  है

 इस  पुनबटन  के  बाद  से  कोयला  कम्पनियों  के  कार्यों की  सरकार  द्वारा  नियत  समय  पर

 पुनरीक्षा  की  जा  रही  जब  कभी  श्रावश्यकता  पड़ेगी  तो  कोयला  कम्पनियों के  प्रशासनिक

 ढांचे  में  att  परिवतन  किया  जाएगा  ।

 देश  के  बाजार  सें  मांग  कम  होना

 7453.  शो  रोबिन  सेन  :  क्या  उछ्लोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि
 |

 के  बाजार  में  मांग  कम  होने  से
 co.

 श्रौद्योगिक  क्षमता का  कम  उपयोग  हो  रहा है  atk  इसके  of  रणामस्वरूप ह्प  श्रथन्व्यवस्था

 में  उत्पन्न हो  गया  है

 क्या  सरकार  देश  के  बाजार  में  मांग  कम  होने  से  विदेशी  बाजार  शर  विदेशी

 सहायता  पर  बहुत  श्राश्रित  श्रौर

 यदि  तो  देंश  के  बाजार में  मांग को  बढ़ाने के  लिए  सरकार  का  विचार

 उपचारात्मक  कायवाही  करने का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  wat  ( street  शामा  श्र  कुल  मिलाकर

 श्रन्तरिक  बाजार  में  मांग  कम  नहीं  हुई  यद्यपि  खास  तौर  से  उच्च  श्राय  वर्ग  की

 श्रावश्यकताओं को  पूरा  करने  वाले  कुछ  उद्योंगों के  मामलों  में  मांग की  कमी  हो  सकती

 है  किन्तु  यह  स्वेव्यापी  सामान्य  स्थिति  नहीं

 विकासपरक  परिव्यय  में  वाधिक  बजट  श्रौर  ay  1978-83 के  योजना  परिव्यय  में

 की
 गई  उल्लेखनीय  से  कीं  श्रान्तरिक  माँग  में  वृद्धि होने

 की  झाशाਂ हैं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 DISPLAY  OF  PHOTO  OF  FORMER  PRIME  MINISTER

 7454,  SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE :  Will  the  Minister  of  HOME  AFFAIRS  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  photograph  of  former  Prime  Minister,  Smt.  Indira

 the  leader  of  the  nation;
 Gandhi  ie  still  being  displayed  in  various  offices  and  departments  of  Government  of  India  as

 (b)  whether  such  photographs  are  being  displayed  in  Government  offices  especially  in

 Maharashtra;

 (c)  the  policy  of  Government  regarding  display  of  such  photographs;  and

 (6)  the  details  of  the  instructions  issued  by  Central  Government  to  State  Governments
 in  this  regar

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISFRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  :  (a)  to  (d):  The  view  of  the  Government  in  this  regard  is  that
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 it  is  not  necessary  to  issue  any  instructions  and  the  matter  may  best  be  left  to  the  State
 Governments  or  the  Heads  of  Departments  to  decide  whether  they  should  at  all  exhibit  any
 portraits  in  the  office  rooms  and  if  so,  of  which  particular  leader,  so  that  no  controversy
 arises  out  of  the  display  of  any  portrait.  No  instructions  have,  therefore,  been  issued  in  this
 regard  and  the  Government  have  no  information  on  the  photographs  displayed  in  individual
 OINcCes.

 RUSTING  OF  SPARE  PARTS  IN  D.T.C.

 t7455.  SHRI  HARGOVIND  VERMA  :  Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whethre  spare  parts  worth  lakhs  of  rupees  are  getting  rusted  in  the  D.T.C

 (b)  if  so,  whether  Government  are  taking  steps  to  make  use  of  them;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT  (SHRI  CHAND  RAM):  (a)
 D.T.C.  has  surplus  stores  of  old  models  which  are  not  in  use  now.  The  estimated  value
 of  sich  stores  is  about  Rs.  24  lacs.

 (b)  &  (c)  :  A  Committee  of  Officers  has  been  appointed  by  the  Corporation  to  examine
 all  such  spares  and  make  recommendations  as  to  which  of  these  can  be  put  to  use.  Other
 State  Road  Transport  Undertakings  have  also  been  approached  to  find  out  whether  any  of
 these  spares  are  required  by  them.  On  receipt  of  the  information,  further  action  for  disposal
 of  the  stores  which  cannot  be  used  in  Corporation  will  be  taken.

 ग्रामोण  विद्यतीकरण  निगम  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  के  गांवों  का  Fererattercor

 7456.  श्री  दुर्गा  चन्द
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 निगम  की  उन  परियोजनाओं का  ब्यौरा  क्या  है  जिनको  हिमाचल  प्रदेश  में  आरम्भ  करने

 का  विचार  है  प्रौर  इस  योजना  के  Meat  कितने  गांवों को  जाएगा ?

 ऊर्जा  मंत्री  (at  पी०  :
 1969  में  स्थापना  के  काल  से  निगम  ने  हिमाचल

 प्रदेश  19.83  करोड़  रुपए
 की  कुल  ऋण  सहायता  43  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें

 स्वीकृत  की  इन  स्कीमों  के  पूर्ण  हो  जाने  पर  7536  नए  गांवों  का  विद्युतिकरण  होने की

 परिकल्पना

 दादरा  ate  नागर  हवेली  से  पलिस  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 7458.  ait  श्ार०  श्नार०  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दादरा  श्रौर  नागर  हवेली  के  संघ  क्षेत्र  से  पुलिस  कमंचारियों का  स्थानान्तरण

 करने  का  कोई  प्रावधान AK

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  श्रौर  :  नियमों  के

 wala,  दादरा  श्रौर  नागर  हवेली  प्रशासन  के  पुलिस  कर्मचारियों  का  तबादला  सामान्य  रूप

 से  क्षेत्र  के  बाहर  नहीं  किया  जाता  है
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 LENGTH  AND  PRICE  PRINTED  BY  PHOENIX  MILL  NO.  1

 7459.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAT:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  length  and  price  printed  on  cloth  manufactured

 by  Textile  Phoenix  Mill  No.  1  Bombay  are  found  short  and  increased,  respectively  when  it
 is  sold  in>the  market;  and

 (b)  whether  Government  are  aware  that  with  a  view  to  evading  excise  duty  by  the  mill,
 cloth  lengths  are  cut  into  pieces  and  thousands  of  bales  thereof  are  sold  in  the  name  of  cut

 pieces  as  well  as  cloth  lengths  sold  during  the  last  three  years  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  :  (a)  Government  has  no  such  information.

 (b)  Definitions  of  cut  pieces  like  ‘Rags’  ‘Fentsਂ  and  ‘Seconds’  have  been
 so  framed  as  to  discourage  deliberate  cutting  of  piece  lengths  in  order  to  avoid  full  duty.
 Government  has  no  information  of  any  large-scale  malpractice  of  deliberate  cutting  of  piece
 lengths  into  small  pieces  in  order  to  evade  full  duty.

 STOCK  OF  CLOTH  MANUFACTURED  BY  SEVEN  MILLS  OF  MADHYA  PRADESH
 DURING  MARCH,  1977  TO  JANUARY,  1978

 7460.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  quantum  of  stock  of  cloth  in  all  the  seven  mills  of  Vastraudyog  Nigam  Madhya
 Pradesh  (Textile  Corporation  Madhya  Pradesh)  manufactured  during  the  period  from  March,
 1977  to  January,  1978,  separately  and  the  basic  reasons  therefor;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  policy  for  the  sale  of  cloth  has  been  laid  down  by
 Madhya  Pradesh  Textile  Corporation  itself  and  this  power  has  been  taken  away  from  the
 Sales  Manager  of  each  mill  and  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  value  of  the  cloth  of  the  mills  of  the  Corporation  mill-wise,  sold  in  1975-76
 and  1976-77  indicating  the  names  of  the  parties  to  which  this  cloth  was  sold  and  the  period
 after  which  payment  thereof  was  made  and  the  number  of  such  parties  which  have  not  taken
 delivery  of  consignments  after  the  purchase  of  the  cloth  and  whether  the  sold  goods  were
 taken  back  and  the  loss  suffered  by  the  Corporation  thereby  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  :  (a)  to  (c):  A  statement  is  attached.

 (a)  Mill-wise  position  of  stocks  of  cloth  as  on  31st  January,  1978  is  as  under

 (Quantity  bales)
 ा

 Name  of  the  Mill ANT  Stock  as  Packed/Delivered  Stock  as  on
 on  31-3-77  during  the  period  31-1-78

 from  1-4-77  to  31-1-78

 Packed  Delivered
 a.

 Indore  Malwa  5933  32835  34259  Ak 509

 Kalyanmal  4:  14  19276  19244  4446
 Swadeshi  3887  17796  16199  5484
 Hira  4831  19879  19626  5084
 New  Bhopal  1151  10450  10039  1562

 Burhanpur  1500  2262  20590.0  317

 Bengal  Nagpur  Cotton  4387  18275  17016  5646
 ना

 eee  =
 26103  140773  136973

 28903,
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 The  increase  of  3800  bales  includes  1949  bales  of  controlled  cloth  awaiting  release  orders

 giving  an  increase  of  only.  1851  bales  which  is  approximately  1.3%  of  the  packed  cloth.

 (b)  From  January,  1977,  sale  of  cloth  by  National  Textile  Corporation  (Madhya  Pra-
 desh}  Lid.  is  effected  by  a  Committee  consisting  of  General  Manager,  Sales  Manager  of  the
 concemmed  mill,  Manager  (Marketing),  Financial  Adviser  and  Chief  Accounts  Officer  of  the
 NTC  (M.P)  Ltd.

 (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 भारत  इलक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ढारा  परियोजनाश्ं  की  स्थापना  के  लिये  मांगो  मई  naafa

 7461.  श्री  arta  राय

 श्री  प्रदुमन  बल  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड ने  दो  श्रौर  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने

 कें  लिए  केन्द्र  सरकार  की  )  मांगी  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया
 गया  श्रौर

 यदि  तो  वे  परियोजनाएं  कहां  कहां पर  स्थापित  की  जाएंगी ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag):  जी  नहीं ।

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 DAILY  WAGES  IN  UNITS  OF  BHEL

 7462.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 state  ५

 (a)  the  names  of  those  BHEL  units  where  most  of  the  work  is  got  done  by  contractors
 on  contract  basis  and  some  officers  indulge  in  malpractices  in  collusion  with  the  contractors;
 and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  contractors  employ  workers  on  a  daily  wage  of  Rs.  5
 and  claim  at  the  rate  of  Rs.  5.50  from  Jhansi  Unit  of  BHEL  and  if  so,  the  action  taken  to
 check  such  malpractices  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAIT]I)  :  (a}  BHEL  engage  sub-contractors  mainly  for  machining  and  fabrication
 which  is  in  accordance  with  the  Government  policy  to  encourage  the  growth  of  ancillary  and
 small  scale  industries.  Furthermore,  the  Power  Projects  and  Service  Division  of  BHEL
 looks  after  the  erection  and  commissioning  of  BHEL’s  equipment,  chiefly  for  power  gene-
 ration  plants,  spread  all  over  the  country.  The  main  construction  and  erection  work  at
 site  in  such  cases  has  necessarily  to  be  done  either  through  the  State  Electricity  Board  con-
 cerned  or  through  contractors  employing  local  labour,  according  to  the  terms  of  the  con-
 tract.  No  specific  cases  have  come  to  light  where  officers  are  stated  to  have  indulged  in  the

 alleged  malpractices.

 (b)  The  BHEL,  Jhansi,  does  not  employ  contractors  for  normal  production.  During
 the  construction  phase,  some  contractors  had  been  employed  but  no  malpractices  such  as
 have  been  alleged  were  reported.  In  such  cases  where  Iabour  contracts  are  awarded  for
 construction  phase,  surveillance  is  kept  to  ensure  that  the  contractor  pays  his  labour  the
 minimum  stipulated  wage.  In  addition,  it  is  also  stipulated  that  the  coatractor  has  a  suitable

 group  insurance  scheme  to  cover  any  possible  risk  of  accident.
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 लि  तक  ह

 att cal  गणेश  कोहलो  द्वारा  श्रत्मदाह

 7463.  श्री  रामधारी  Wat

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  का  ध्यान  30-1-78  के  व टाइम्स  में  Ta fqaet

 साइड--एम०  पी०  मिनिस्टर  टूमिट  राम  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  कीं  श्रोर  गया

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  रक्षा  श्रनुसंधान  प्रयोगशाला  ग्लालियर  के

 कर्मचारी  श्री  गणेश  कोहली  की  श्रात्महत्या  के  मामले  पर  उनके
 साथ  बात  चीत

 की  थी  शौर

 यदि  तो  बात  चीत  के  क्या  परिणाम  निकल  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  कोहली  ने  इसलिए  श्रात्महत्या  की  थी  कि  रक्षा  मंत्रालय

 के
 वैज्ञानिक  परामशंदाता से  सम्बद्ध  कामिक  निदेशक  ने  उन्हें  धमकी  दी

 थी
 कि  वह  उनके

 रिश्तेदार  के  विरुद्ध  जिन्हें  श्री  कोहली  की  उपेक्षा  करके  वरिष्ठता  तर  पदोन्नति  दी  गई

 ग्रभ्यावेदन  न  दें  ;:

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  रक्षा  विज्ञान  प्रयोगशाला  के  एक  वैज्ञानिक  श्री  सुकुमारन

 न  भी  श्रात्महत्या  की
 यदि  तो  उनकी  मृत्य  के  बारे  में

 जांच
 के

 परिणाम

 तो  क्या  सरकार  वैज्ञानिकों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  उच्चस्तरीय  समिति  के  लिए  तैयार  जिसमें  संसद  सदस्य  तथा

 इन  प्रयोगशालाश्ों  के  कार्यभार  न  रखने  वाले  रक्षा  मंत्रालय  के  श्रधिकारी

 रक्षा  मंत्री  जगजोबन
 :

 जी  हां
 ।

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार

 का  सम्बंध  रक्षा  wader  तथा  विकास  ग्वालियर  के  wags  कर्मचारी  श्री  गणेश

 कोहली  द्वारा  की  गई  श्रात्म-दाह  से  है  उन्होंने  77  में  त्याग पत्न  दे  दिया  था

 इस  मामले की  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  स्वतन्त्र  न्यायिक  जांच  करवाई गई  हैं  शौर  इसकी

 रक्षा  मंत्रालय  के  एक  वरिष्ठ  वैज्ञानिक  द्वारा  भी  जांच  की  गई  है  श्रभी  रिपोट  प्राप्त

 नहीं
 हुई  है

 जी  चूकि  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  इसलिए  जब  तक  जांच  परिणाम

 मालूम  नहीं हो  जाते  तब  तक  इस  बारे  में  कोई  कारवाई  नहीं
 की

 जा  सकती  है  ।

 यह  आरोप  बिल्कुल  निराधार  है  कि  seit  श्रात्महत्या  इसलिए की  कि  वैज्ञानिक

 सलाहकार के  ola  निदेशक  कार्मिक  ने  धमकी  दी  थी  कि  वे  wart  म्रतिक्रमण  के  विरुद्ध

 warded न  दें

 श्रीं  टी०  ato  वरिष्ठ  वैज्ञानिक  अधिकारी  प्रेडज  सेनाध्यक्ष  के

 वैज्ञानिक  सलाहकार  के  साथ  ने  जन  1977 में  प्रात्म-हत्या  मानसिक  तनाव  के  कारण
 ow

 की  थी  ।  उनके  मामले  में  कोई  श्रौपचारिक  जांच  नहीं की  गई  f
 a
 bs  z  चा कि

 उन  परिस्थितियों ar
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 Chaitra  29,  1900  (Saka)
 --  एएए  _

 पता  लगाने  के
 उद्देश्य  सलाकार  पत  बहना  के  सुस्त

 से
 भेंट

 करने  स्वयं गए  at  श्रधिकारी के  संबंध  में  उपलब्ध  रिकाडों  विस्तृत  विश्लेषण

 किया गया  ।  ऐसा  mama  fe  अधिकारी कई  वर्षों  से  मनोवैज्ञानिक  समस्याओं  से  प्रसित

 था  जिसके  कारण  उनमें  हीन  भावना  उत्पन्न  हो  गई

 जी  नहीं  ।  वैज्ञानिकों  को  अपनी  शिकायतों  को  दूर  करवाने के  लिए  स्टाफ

 चैनल खुले  हैं  we  जब  श्रावश्यक  होता  सभी  मामलों
 की

 स्वतन्त्र
 रूप

 से  जांच  करवाई

 जाती है  ।

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  निलम्बित  किये  गये  दिल्‍ली  पुलिस  के  श्रधिकारियों  की  agit

 7464.  at  मुख्तियार  fag  मलिक

 जी०  एस०  बनतवाला  jean
 गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रापात  काल  के  दौरान  दिल्‍ली  पुलिस  के  डी०  aso  जी०

 द्वारा  21  1976  को  इस  का  सरकारी  जारी  किया  गया  था  कि

 हैड  कांस्टेबल प्रौर  ऊपर  के  रैंक  सहित  कोई  भी  पुलिस  श्रधिकारी यदि  किसी  मामले
 की

 विषय  वस्तु  श्र  उसके  सार  के  बारे  में  किसी  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  पाता  तो  उसे

 तत्काल  निलम्बित  कर  दिया  जायेगा  श्रौर  मीसा  के  उपबन्ध  को  लागू  किए  जाने  सहित
 wa

 अ्रनूशासनात्मक  कार्यवाही  की  जायगी ;

 यदि  ऐसे  meat  के  mie  arma  स्थिति  के  दौरान  कितने

 पुलिस  भ्रधिकारियों  प्रौर  कान्स्टैबलों  को  निलम्बित  किया  गया  at  कितने  व्यक्तियों को

 मीसा  के  भ्रधीन  गिरफतार  किया  ak

 क्या  ऐसे  सभी  पुलिस  अधिकारियों  को  इस  बीच  नौकरी  पर  बहाल  कर  दिया

 गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  जी  श्रीमान्‌  ।

 (a)  तथा  प्रश्न नहीं  उठता  |

 DEVELOPMENT  OF  NEW  BULLETS  BY  USA

 7465.  SHRI  YADAVENDRA  DUTT:  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  appearing  in  the  Indian
 Express  dated  the  15th  March,  1978  to  the  effect  that  U.S.A.  has  developed  some  new  bul-
 lets  which  are  called  ‘Kinetic  Energy  Penetrator;

 (b)  if  so,  whether  Government  of  India  will  also  manufacture  these  bullets  for  their

 Army  because  their  production  does  not  violate  the  rules  governing  Nuclear  Non-proliferation
 rules;  an

 (c)  if  so,  when  and  if  not,  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  to  (c)  Yes,  Sir.

 Government  attention  has  been  drawn  to  the  news  report  referred  to.  Whilst  it  would
 be  possible  to  manufacture  this  item,  there  are  no  plans  to  do  so  at  present  or  the  reason
 that  this  is  not  indispensable  for  our  armed  forces.
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 ee

 mama  में  धा  ई  राष्ट्रिकों  की  गिरफ्तारी

 7466.  कंवर  लाल
 TCT ]  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 यह  सच  है  कि  AIsaTsy  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  को  कोई  fore  भेजी

 है  जिसमें  गया  है  कि  हाल  में  ही  गिरफ्तार किए  गए  थाई  राष्ट्रिक  वहां पर  गत  दो

 वर्षों से  रह  रहे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  द्वीप  में  उन्हें  बिजली  एक  जेनेरेटर  द्वारा  सप्लाई

 की  गई  थी
 श्रौर  उन्हें  समस्त  सप्लाई  एक  भारतीय  राष्ट्रिक  के  माध्यम  से  होती  थी  ;

 इस  रिपोट  का  area  ब्यौरा  क्या  है  श्र  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई

 जांच की  है

 उस  भारतीय  राष्ट्रिक  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही
 की

 गई  श्रौर

 (3)  क्या  सरकार  ने  ऐसे  लोगों  जो  वहां  बिना  किसी  प्राधिकार  के  गत  दो

 वर्षों  से  रह  रहे  पता  न  लगाने  के  लिए  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  श्रष्डमान  प्रशासन  द्वारा

 भेजी  गई  रिपोट  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  थाई  राष्ट्रिक
 वहां  पर  गत  दो  वर्षों  से  रह  रहे

 ह

 ऐसी  कोई  सुचना  ध्यान  में  नहीं  mrs  zi

 तथा  (&)  31  1978  को  तिल्लाचांग  के  mama  से  मछली

 पकड़ने  वाला  एक  एक  सिस्टर  बोट  तथा  एक  पकड़ी  गई  थी  ।  इन

 नौकाओं
 में

 74.0  व्यक्ति
 थे

 जिनमें  12  श्रौरतें
 तथा  28  बच्चे  वे  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट

 के  समक्ष  पेश  किए  गए  थे  जिन्होंने  49  को  6  महीने  के  कठोर  कारावास  का  दण्ड  दिया

 12
 ay  से  कम  aa  के

 शेष  25  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  गया  था
 ।  नौकायें

 जब्त  कर  ली

 गई  थीं  ।

 भ्रष्डटमान  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  श्रनुसार  थाई  राष्ट्रिकों  ने  निकोबार  टीप  समूह

 के  एक  निर्जन  द्वीप  तिल्‍्लाचांग  में  दस  झोंपड़ियां  बना  ली  थीं  ।  ये  झोंपड़ियां  हाल  में

 TH  माह  बनाई  गई  थी  तथा  इन  को  तहसीलदार  के  पर्यवेक्षण  में

 गिरा  दिया  गया  है  ।

 SHIFTING
 AND  LOSSES  IN  ASHOK  PAPER  MILL,

 HALAGHAT  (BIHAR)  TO  ASSAM

 7467.  SHRI  HUKMDEO  NARAIN  YADAV:  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 pleased  to  state:

 a)  whether  a  good  number  of  machine  belonging  to  Ashok  Paper  Mill,  Halaghat
 (Bihar)  have  been  shifted  to  Assam  whereas  pulp  comes  there  from  Assam  and  there  was
 a  scheme  to  manufacture  everything  from  pulp  to  paper  in  81.0  lal ध्  and  whether  land  was

 acquired  and  buildings  etc.  constructed  in  that  proportion;
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 (b)  whether  the  said  mill  is  losses  to  the  tune  of  lakhs  of  rupees  due  to
 non-commissioning  of  pulp  factory  and  the  building  as  well  as  land  is  lying  idle;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  set  up  a  pulp  factory  at  that  place  and  if  not,
 the  reasons  therefor ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAFTI)  :  (2)  Ashok  Paper  Mills  was  originally  planned  in  the  early  1960s  as  an
 integrated  pulp  and  paper  mill  with  a  capacity  of  18,000  tonnes  per  annum  to  be  sct  up
 at  Darbhanga  in  Bihar.  The  project  ran  into  various  financial  difficulties  and  after  a  lapse
 of  nearly  10  years,  the  State  Governments  of  Bihar  and  Assam  decided  to  take  it  up  as  a
 joint  venture  with  units  at  Jogighapa  in  Assam  and  Rameshwarnagar  in  Bihar.  ‘Fhe  pro-
 ject  was  spitably  revised  and  reorganised  to  set  up  an  integrated  pulp  and  paper  mill,  with
 a  capacity  of  40,008  tonnes  of  pulp  and  27,000  tonnes  of  paper  in  Assam  and  a  paper
 mill  with  an  annual  capacity  of  13,500  in  Bihar  respectively  based  on  pulp  to  be  supplied
 by  the  sister  unit  im  Assam.  The  Bihar  unit  would  also  have  a  rag  pulping  plant  of  about
 5,000  tonnes  per  annum  capacity.  The  installation  of  equipment  at  the  two  units  was
 carried  out  in  accordance  with  the  requirements  of  this  scheme.

 (b)  The  Bihar  unit  of  Ashok  Paper  Mills  was  commissioned  in  1976  and  the  machi-
 nery  is  being  stabilised  and  production  improved  gradually.  The  unit  is  presently  obtaining
 supply  of  sufficient  pulp  to  achieve  production  according  to  full  capacity,  but  supply  of
 power  to  g  sufficient  extent  has  not  been  continuous.

 (c)  The  unit  was  orginally  planned  to  utilise  bagasse  and  sabai  grass  but  adequate
 quantity  of  these  raw  materials  were  not  found  to  be  available  on  a  sustained  basis.  It
 ‘was  for  this  reason  that  the  revised  scheme  envisaged  supply  of  pulp  from:  the  Assam
 unit.  However,  the  company  are  reported  to  be  examinin  the  prospects  of  undertaking
 an  expansion  scheme  at  Rameshwarnagar  including  the  setting  up  of  a  pulp  milf,  and  in
 this  connection,  the  question  of  adequate  availability  of  different  raw  materials,  viz.
 bamboo,  bagasse,  sabai  grass  etc.  is  being  pursued  with  the  State  Government  authorities.

 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  का  |राष्ट्रीयकरण

 7468.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  सरकार  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों

 के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  |

 यदि  लो  तत्सम्बन्धीं ब्यौरा  क्या  हैं

 यदि  नहीं  तो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  सामाजिक और  कानूनी

 नियन्त्रण  लगाये  गए  हैं  जिससे  उक्त  एकक  सामार्जिक  प्रयोजन  उत्तरोत्तर  पूग  कर  सकें

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  फर्मों  को  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा

 के  लिये  श्रनुबन्धित  किया  जाता  atk

 यदि  तो  fea  सीमा तक  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झाभा  :  तथा  भारत के

 ऑद्योगिक  विकास  में  विदेशी  निवेश  तथा  विदेशी  कंपनियों  की  भागीदारी  के  बारे  में  सरकार

 की  नीति  उद्योग  मंत्री  द्वारा  23  1977  को  संसद  के  समक्ष  रखी  गई श्रौद्योगिक

 नीति  विवरण  के  पैरा  24,  25  तथा  26  में  स्पष्ट  की  गई  है  ।

 (= );  तथा  बहुत  से  उद्योगों  तथा  सेंवाओं  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियाँ  काम  कर  रही

 म
 |  है ल ्  इन  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  काय  की  सीमा  इस  मंत्रालय  उपलब्ध नहीं  gt
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 कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  कर  रहा  इलंट्रानिद  स  अच्चा ! भा

 7469.  श्रो  मुख्तियार  सिह  सलिक

 थो  जी०  एम०  बनतलबाला  }

 :  क्या  इलेक्ट्रानिको  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  इलेक्ट्रानिक्स  उद्योग  को  कुछ  बाधाओं  का  सामना

 करना
 पड़  रहा  है  att  वह  विश्व  मंडी  में  meq  देशों  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  करने  में  श्रसमर्थ

 क्य  इलेक्ट्रानिकी  के  सामान  के  निर्यात को  बढ़ाने  के  विभिन्न  की  जांच

 fame करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पिले  नव  धीन

 यदि  at,  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  ak  संख्या  क्या  ठ  श्रौर  इसके

 निदेश-पद  क्या  ौर

 समिति  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगी ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जो  :  यह  सच  है  fe  इलेव्ट्रानिकी  उद्योग  को

 विश्व  के  बाजार  में  कड़ी  प्रतियोगिता  का  मुकाबला  करना  पड़  रहा  इसके  बावजूद  हमारे

 निर्यात  में  वृद्धि  हुई  इस  प्रकार  वर्ष  1970-71
 में  हुए

 3  करोड़  रुपए  मूल्य  के  निर्यात

 फाता  a) के  मुकाबले  वर्ष  1977-784
 37.0  करोड़  रुपए

 का  निर्थात  कि  चाल

 हां  ।

 e
 तवा  इस  समिति  के  इसके  विचाराथ  विषयों  अझर  aeq  विवरणों  पर

 विचार किया  जा  रहा  है  |

 ग्राम  विध्युतीकरण  fara  हरा  नई  के  लिये  मंजूर  को  गई
 राशिਂ

 १ 7470.  प्रसन्नभाई  मेहता

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  pm
 ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि fe  :

 क्या  ग्रामीण  विद्यतीकरण  निगम  ने  चालू  वर्ष  में  लगभग  33  करोड़  रुपए

 कुल  ऋण  सहायता  पर  99  नई  परियोजनाएं  मंजूर  की  है ं;

 यदि  तो  इस  निर्णय  का  लाभ  किन-किन  राज्यों  को  और

 इस  योजना  के  अधीन  प्रारम्भ  की  जाने  बाली  नई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 कया

 ऊर्जो  मंत्री  पी०  TTA)  :
 प्राम  विद्युतिकरण

 निगम  के  निदेशक  मंडल  की

 15  1978  को  हुई  a qch  में  कुल  3530  0/56  fa  रुपए की  ऋण  सहायता

 ||  चल  ay ट  उ  स्वीकृत की 19  राज्यों  की  99  नई  परियोजनाएं  श्रनुमोदित  की  गई  थीं
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 गई  की  लागत  में  वद्धि ्  हो  जाने  के  कारण  श्रांध्र  प्रदेश  को  49.560  लाख  रपए

 कीः  ग्रतिरिक्त  ऋण  सहायता  भी  की  गई  थी

 (a)  इनसे  ग्रांध्र  ग्रसम  म्मू  व

 मध्य  तमिलनाड भ्

 त्रिपुरा  तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  को  लाभ  मिलेगा ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 luareTa  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  zo  2138/78]

 ISTANCE  TO  MAHARASHTRA  F  OR WEN  COTTON  MONOPOLY  SCHEME

 INDUSTRY  be 7471.  SHRI  KESHAVRAO  DHONDGE  Will  the  Ministe:  of
 pleased  to  state

 htra  for  the  cotton (a)  the  nature  of  assistance  sought  by  the  Government  of  Maha

 monopoly  scheme  in  the  State

 (b)  the.  action  taken  by  the  Centre  thereon;

 ommerce  Minister (८)  whether  an  all  party  delegation  met  the  Prime  Minister  and  the
 sceking  assistance  for  making  the  above  scheme  घरे  success

 (d)  if  so,  the  demands  made  by  them  and  action  taken  by  Government  to  mect  those
 demands  and

 (e)  the  policy  of  the  Centre  in  regard  to  the  above  scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  (a)  to  (e).  The  State  Government  of  Maharashtra  requested  the
 Government  of  India  for  issue  of  suitable  instructions  to  the  Reserve  Bank  of  India  for
 release  of  institutional  credit  of  Rs.  60  crores  during  1977-78  for  running  the  scheme.  The
 Reserve  Bank  of  India  did  not  agree  to  extend  the  financial  assistance  unless  the  monopoly
 character  of  the  scheme  is  given  up.  Members  of  Parliament,  Representatives  of  cotton
 growers  and  Members  of  Board  of  Directors  of  Maharashtra  State  Cooperative  Bank  had
 called  on  the  Minister  of  Commerce  last  year  पाप  for  the  continuance  of  the  scheme.
 Some  of  the  representatives  also  had  met  the  Prime  Minister  in  this  connection.  Govern-
 ment  of  Maharashtra  suspended  the  operation  of  the  scheme  as  a  monopoly  scheme  from

 1977  till  30th  June,  1978. 17th  August,

 क्षेत्रीय  ग्रनसन्धान  जम्म  ate  कश्मोर  के  निदेशक  द्वारा  साइन” इं जेक्शनों इं

 रोगियों  पर  लाक्षणिक  परीक्षण

 7472.  att  asta  fag  जरोतिया  :  क्या  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ag  बताने  की

 क्र्पा  करणग  कि

 क्या  क्षेत्रीय  श्रनुसंधान  जम्मू  कश्मीर  (  गनिक  aire  श्रौद्योगिक

 श्रनसंघान  परिषद  के  एक  के  निदेशक  ने  ator  नियंत्रक  ait  रोगियों  को  सहमति

 बिना  (THAIST  वासिका  का  एक  के  इंजेक्शनों से  रोगियों  पर  लाक्षणिक

 परीक्षण  किए  ae

 यदि  at  इसके  क्या  कारण  हैं
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 pe  का

 प्रधान
 मंत्री  मोरार  जी  :

 नहीं  फिर  क्षेत्रीय

 जम्मू  से  उल्लेख  ai  के  पश्चात  जम्मू  मैडीकल  कालेज  द्वारा

 श्रौषधालय  परीक्षण  क्रियान्वित  किए  गए  थे  ।

 afm  का  निर्माण  mya  fas  आधार  पर  किया  गया  इसलिये  नियंत्रक

 की  सहमति  ग्ग्वश्यक  नहीं  है  ।

 निगरानी  में  रखे  गये  पाकिस्तानियों  का  जामनगर  से  भाग  निकलना

 7473.  श्री  आआर०  ato  स्वामीनाथन :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सात  पाकिस्तानी  जो  जामनगर  शहर  में  गत  चार  महीनों ~  ~

 से  पुलिस  at  निगरानी में  रखे  गए  थे  23  1978 को  भाग  गय

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  श्रौर

 उत्तरदायी  ठहराये  गये  न्यक्तियों  के  विस्द्ध  क्या  मख्य  अ्रारोप  लगाया  गया  है श्रौर

 उनके  fate  कार्यवाही  की  गईहे  ।

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  तथा  इन

 स्तानियों  ने  पाकिस्तान  में
 श्रपने

 घर  तथा  परिवारों  में  वापस  जाने  की  बार-बार  अपनी

 उत्सुकता  व्यक्त  की  थी  परन्तु  चूंकि  राजनियम  माध्यम  से  उनके  झौपचारिक  देश-प्रत्यावर्तन

 को  प्रबंध  करने  के  लिए  उनके  नाम  पाकिस्तान  सरकार  को  भेजे  गए  विदेशी

 नागरिक  1946
 के

 उपबंधों  के
 अन्तर्गत  गुजरात

 राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  उनकी

 गंति-विधि  जामनगर  तक  सीमित  रखने  के  लिए  उन्हें  श्रादेश दिए  गए  थे  ।  वे  पुलिस की

 निगरानी में  नहीं  थे  ।  उन्होंने इन  निरोधात्मक  श्रादेशों  की  श्रवज्ञा  की  श्रौर
 17

 मार्च

 1978 को  जामनगर  से  चले  चूंकि  संबंधित  पाकिस्तानियों  द्वारा  निरोधात्मक  arent

 का  उल्लंघन  किया  गया  था  तथा  चूंकि  उनपर  निगरानी  नहीं  थी  सम्बन्धित  पुलिस

 प्राधिकारियों के  विरुद्ध  कोई  नहीं

 '

 लगाये  गए  हैं  att  भ्रागे  कोई  कार्रवाई  नहीं  की

 PER  CAPITA  GENERATION  AND  CONSUMPTION  OF  ELECTRICITY

 474.0  SHRI  VINAYAK  PRASAD  YADAV  ध ज  Will  the  Minister  of  Energy  be

 SHRI  SURENDRA  JHA  SUMAN  f  pleased  to  state:

 (a)  the  per  capita  consumption  of  electricity  in  India.  China,  Japan,  U.S.A.  and  Britain

 and  the  quantum  of  electricity  in  Kilowatt  generated  in  each  of  these  countries  in  a  year;

 (b)  the  State-wise  quantum  of  electricity,  in  thousands  of  kilowatt,  generated  in  India

 and  the  per  capita  consumption  of  electricity  in  each  State;  and

 for
 (c)  the  funds  allocated  and  provided  in  the  budget  for  1977-78  and  1978-79

 generation  of  electricity  for  each  State  ?

 ANDRAN) ALN  EZ  ध  /  ह  च  .  (a)  The  per MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACH
 on  and  installed  generating  capacity capita  consumption  of  electricity,  gross  energy  general
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 क

 for  the  year  1975  in  respect  of  China,  Japan,  USA  and  United  Kingdom  and  the  correspond
 ing  data  for  India  for

 1975-76
 are

 ‘given
 below

 Country  Per  capita  Per  capita  Gross  Installed
 generation  consumption  generation  ड

 kWi  हूँ  kWh  million  प्
 y

 kWh
 ——  ——  अ

 China  153  N.A  126,6CO  N.A.

 Japan  4,288  3,83.2*  47 5,794  112,285
 USA  9,396  8,487  2,000,916  524,270
 United  Kingdom  4.855  4,166  272,219  78,911
 India  143  110  22  249

 85.926

 *for  1974

 **:akes  into  account  net  import-export.

 (b)  State-wise  installed  capacity,  gross  generation  and  per  capita  consumption  of  elec-
 tricity  in  India  for  1976-77  is  given  in  Statement  at  Annexure  I.

 (c)  Outlays  approved  by  Planning  Commission  for  generation  schemes  during  1977-78
 and  1978-79  are  given  in  the  Statement  at  Annexure  II.

 STATEMENT  I

 ‘Statement  showing-installed  plant  capacity  in  utilities,  Gross  Energy  Generation  and
 per  capita

 consumption
 for  the  year  1976-77

 क  आ  थ  था  न

 Installed  Gross ली निशाल ५(181८/₹..1.  Per  capita
 capacity  Generaticn  consump-

 MW  (M.KWH)  ton

 3  4

 Andhra  Pradesh  200  .43*  4938.49  78.3

 Assam  166.50  586  .00  12.7

 ‘Bihar  784  39  2465  .35  88.7

 Gujarat  1720.44  6361  33  191.9

 616.96  2913.80 Haryana  174.2
 Jimachal  Pradesh  52.48  188.98  -62 0

 101.98  308.41  57.8
 Jammu  &  Kashmir  1144.80  5380.50  147,  6

 Kerala  1014.60  3150.96  92.  8

 895.42  4459  .00  88
 a  2616.37  12712.69  199  0

 Manipur  10.07  16.59

 Meghalaya  68  .02  178.16

 Nagaland  2.02  0.30  30.
 923.12 Orissa  3094  105.  8

 Punjab  999  32  4216, 23  241.

 580.66  2456.42  81 Rajasthan
 Tamil  Nadu  1764  00  4928.51  148.

 Tripura  14.88  12.77

 Uttar  Pradesh  2498  .90  9639  70  85  9

 West  Benzal  1384  62  5165.13  121.

 1301.50  5244.95 D.V.C.

 Central  Government  Pro  1646.00  8328  .72

 Dethi  jects  297  .00  1568.0  .59
 . 336. 2
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 STATEMENT  11

 Approved  outlays  on  Generation  Schemes  1977-78  &  1978-79

 (Rs.
 in  crores)

 oe  ee  ee
 Sl.  States  1977-78  1978-79
 No

 ee  ee
 2  3  4

 ee  लगा
 1.  Andhra  Pradesh  103.25  120.90

 Assam  33.10  37.36
 3.  Bihar  28.80  41.31
 4.  Gujarat  41.84  44  ,  62
 5.  Haryana  32.57  32.64
 6.  Himachal  Pradesh  +  8.15  11.99

 Jammu  &  Kashmir '
 8.6  7.65

 8  49  ,  50  60.15
 9  Kerala.  9.40  12.53

 10  Madhya  Pradesh  88.00  96.78
 11.  Maharashtra  164.53  171,29
 12.  Manipur  0.43  1.58
 13.  Meghalaya  5.60  2.15

 0.43  0.55 14.  Nagaland
 Orissa  36.81  32.06

 16.  Punjab  41.60  46.12
 17.  Rajasthan  14.45  18.71

 18.  Sikkim  0.19  0.18
 19.  Tamil  Nadu  53.21  67.28
 20.  Tripura  1.45  0.55

 Uttar  Pradesh  148.78  131.79

 22.  West  Bengal  73.48  72,25

 TOTAL  STATES  944.09  1011.  04

 लघ  उद्योगों  के  लिये  राशि  का  नियतन

 7475  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क़्पा  करेंगे कि

 वर्ष  1977-78  तथा  1978-79  के  बजटो ंमें
 ae  उद्योगों  के  विकास  के  लिये

 कितनी  राशि  नियत  की  गई

 इन  लघु  उद्योगों  के  क्या  नाम  है  जिनके  लिये  जनता  सरकार
 गत  वर्ष

 के

 दौरान  शआ्राधार-शिलायें  रखीं  ate  कहां-कहां  रखी  श्रथवा  उन  लघ  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं

 ग्ौर जिनके  लिये  रखने  का  विचार  है

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  सहरसा  देश  में  एक  मुख्य  पटसन  उत्पादक  जिला

 है  परन्तु  वहां  पटसन  श्रथवा  किसी  wer  मद
 का

 उत्पादन  करने
 का

 कोई
 लघ

 उद्योग

 श्रथवा  बड़ा  उद्योग  नहीं  है  श्रौर  सरकार  का  विचार  पिछड़े  तथा  अविकसित  सहरसा

 जिने  में  लव  उद्योग  स्थापित  करने  को  कोई  योजन  तयार  करने  का
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 on  ——  $$

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्राभा  मा  :  वर्ष  1978-79  में

 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  में  29.95  करोड़  का  प्रावधान  किया  गया

 है  जबकि  वर्ष  1977-78  के  लिए  20.30  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  गया  था ।

 गत  एक  ag  में  जनता  सरकार  ने  कोई  भी  लघु  उद्योग  स्थापित  नहीं  किया  है

 किन्तु  उद्यमियों  ने  उद्योग  स्थापित  किए  ् ह  वष॑  1977  में  श्रारम्भ  किए  गए  तथा  राज्य

 उद्योग  निदेशालय  के  पास  पंजीकृत  एककों  की  राज्यवार  संख्या  विवरण  में  दी  गई  है

 विवरण

 ह  क  इंग ही वर्ष  1977  में  राज्यों  में  area  किए  गए  तथा  Ive  उद्याग  लय  के  पास

 यित  किए  गए
 नए  एकक  :--

 राज्य  वर्ष  1977  में  aren  किए  गए  एकक

 झांध्रा  प्रदेश  2169

 झ्रासाम  105

 बिहार  1632

 गुजरात  1331

 हरियाणा  809

 हिमाचल  प्रदेश  265

 जम्मू  एण्ड  कश्मीर  प्राप्त नहीं  हुई

 कर्नाटक  1222

 982

 मध्य  प्रदेश  1696

 महारा  1267

 मणिपुर  59

 मेघालय  14

 नागालण्ड  20

 उडीसा  539

 पंजाब  1709

 राजस्थान  1242

 सिक्किम  जानकारी  नहीं  है  ।

 तमिलना  4744

 त्रिपुरा  93

 उत्तर  प्रदेश  2198

 पर्श्चिम  बंगाल  प्राप्त  नहीं  हुई  ।

 ग्ररणाचल  प्रदेश  53

 चंडी गढ़े  70
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 1  2

 दादरा  एण्ड  नागर  हवेली  कुछ  भी  जोड़ा  नहीं  गया  |

 711

 दमन  एण्ड  द्वीप  135

 मिजोरम

 पांडिचेरी  145

 योग  23415

 नाटा  बाये  काला  काया  नान  ae

 पटसन  सहरसा  जिले  की  मुख्य  फसलों  में  से  एक  है  उपलब्ध  जानकारी
 के

 सार  सहरसा  जिले  में  13  मुख्य  उद्योग  वर्गों  से  संबंधित  wa  एकक  हैं  अर्थात  खाद्य

 तथा  सिले  सिलाये  लकड़ी  का  उत्पाद  तथा  ws,  चमड़ा

 रबड़  तथा  उत्पाद  रसायन  तथा  रसायन  भ्रधात्विक  खनिज

 धातु  मशीनरी  तथा  पुर्जे  मशीनों  को  छोड़  बिजली  की  मशीनें  तथा

 हिस्से  विविध  उद्योग  तथा  मरम्मत  एवं  सर्विसिंग  ।  लघ  उद्योगों  के  गहन  विकास  हेतु

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  एक  विशेष  योजना  तैयार  की  गई  है  जिसके  श्रन्तगंत  देश  के  सभी

 जिले  श्र  जायेंगे  ।

 फिल्‍म  डिवीजन  के  लिये  प्रोड्यूसरों  का  पेनल  dare  करने  को  प्रक्रिया

 7476.  श्री  सौगत  राय  :
 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  यह  बताने की  कृपा  करगे  कि  :

 पृथक-पृथक  जोन  में  फिल्म  डिवीजन  के  अधीन  वृत्त-चित्नरों  के  लिये  प्रोड्यूसरों

 का  मँनल  तैयार  करने  की  प्रक्रि  क्या

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  प्रयास  किये  गए  कि  उसमें  नए  उत्साही

 ait  को  प्रोत्साहित  किया  श्रौर

 क्या  ऐसी  परियोजना  के  उनको  वित्तीय  सहायता  जा  सकती  है
 ?

 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  लाल  ८  श्रौर
 सरकार  द्वारा

 सरकारी  ale  गैर  सरकारी  सदस्यों  की  गठित  एक  पैनल  समिति  स्वतन्त्र  प्रोड्यसरों  के  पैनल

 सभी  रीजनों  के  समेकित  पैनल  का  इस  दृष्टि  से  हर  वर्ष  पुनरीक्षण  करती  है  कि  उन

 प्रोड्यूसरों  काय  संतोषजनक  नहीं  रहा  हो  या  जो  फिल्म  प्रभाग  की  टेंडर  सम्बन्धी

 पूछताछों  का  उत्तर  न  देते  को  जा  पैनल  समिति  नए  स्वतन्त्र  प्रांडय

 सरों  के  श्रावेदनों  पर  भी  बिचार  करती  gare  के  द्वारा  प्रस्तुत  श्रपनी  फिल्मों  के

 नमूनों  ait  ara  सम्बन्धित  ब्यौरे  के  आधार  पर  उनके  ताम  पैनल  में  शामिल  करने  के

 संबंध  में  सरकार  से  सिफारिशें  करती  पैनल  समिति  की  सिफारिशों  के  श्राधार  पर

 सरकार  द्वारा  स्त्रोत  सामान्यतया  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बैध  रहता  है  ।
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 Written  Answers  April  19,  1978

 कोई  भी  स्वतन्त्र
 चाहे  पह  फोच

 ः  फिल्मों  का  हो  या  डाकुमेंट्री  फिल्मों  श्रपनी

 fae  के  लिए  फिल्म  वित्त  निगम  से  प्रारधिक  सहायता  की  मांग  कर  सकता है  यदि  फिल्म  प्रभाग

 किसी  डाकुमेंट्री  फिल्म  के  बनाने  का  काम  किसी  स्वतन्त्र  प्रोड्यूसर  को  सौंपता  है  तो  निर्धारित

 प्रक्रिया  के  अ्रनुसार  फिल्म  निर्माण  के  विभिन्न  चरणों  पर  उसे  कतिपय  afer  दी

 जाती है  ।

 बिजली  का  हिस्सा  लेने  के  बारे  में  कर्नाटक  ate  केरल  के  बीच  facerta  समझौता

 करेगे  कि  : 7477.  श्री  Fro  ATs  o
 कष्णन ८

 :
 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  किसी  राज्य  ने  तमिलनाडु  कर्नाटक  द् र  केरल  के  बीच  बिजली  की  सप्लाई

 में  लेने  हेतु  समझौता  करने  के  लिए  त्रिपक्षीय  बैठक  का  सुझाव  दिया  है  ;

 क्या  हाल  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  में  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने

 हेतु  उस  राज्य  को  बिजली  की  अ्रधिक  सप्लाई  करने  श्रौर  ल्रिपक्षीय  समझौता  करने  का  सुझाव

 दिया  श्रौर

 यदि  हों  तो  इस  संबंध  में  ग्रन्य  राज्यों
 को

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (att  पी०  :  :  से  ऐसा  समझा  जाता है  कि  कर्नाटक  को

 बिजली  की  श्रतिरिक्त  सप्लाई  को  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  ने

 केरल  श्र  श्रपने  बीच  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  का  सुझाव  दिया  यद्यपि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  किसी  विशिष्ट  त्लिपक्षीय  समझौते  का  सझाव  नहीं  दिया  तथापि  उसने  दक्षिणी

 क्षेत्र  में  बिजली  की  स्थिति  के  साथ  समय-समय  पर  निकट  सम्पर्क  बनाए  रखा  है  ।

 जोइस  क्षेत्र  में  फालतू  बिजली  वाला  राज्य  कर्नाटक  att  तमिलनाडु  दोनों  की  सहायता

 प्रदान  कर  रहा  1977
 से

 1978  तक  की  अवधि  में  केरल ने  तमिलनाडु
 a  कर्नाटक  को  लगभग  1381  मिलियन  यूनिट  की  कुल  सप्लाई  को  ।  तमिलन!डु  बिजली

 ate  ने  सुचित  किया  है  कि  वे  इस  समय  प्रतिदिन  1  मिलियन  यूनिट  बिजली  केरल  से  कर्नाटक

 को  पहुंचा  रहे  हैं

 mettre  पुलिस  बलों  के  कमंचारियों  की  संख्या

 7478.  श्री  दुर्गाचन्द  :
 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  का  करेंगे  कि

 इस  समय  केन्द्रीय रिजवें  सीमा  सुरक्षा  तथा  श्रन्य
 पुलिस

 बलों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 गई  ;

 गत  तीन
 वर्षों  ऐसे  प्रत्येक  बल  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 क्या इन  बलों  के  कर्मचारियों  की  संख्या कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  तौर

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ्रौर  इन  बलों  के  कमंचारियों की  संख्या

 कब  तक  कम  की  जाएगी  |?

 126



 29  1900  )
 बाणणाणणणण  लिखित

 उत्तर

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  awa )  :  एक  विवरण  जिसमें  सूचना

 दी  गई  है  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 श्रौर  सचिवों  की  एक  समिति  मितव्यता  करने  के  विचार  से  श्रर्धसैनिक

 बलों  की eat  का  पुनरीक्षण  कर  रही है  ।  सरकार  ने  उसकी यह  श्रन्तरिम  सिफारिश  स्वीकार

 करली  है  1978  के  भ्रन्त तक  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  की संख्या  में  से  बटालियन

 कम  कर  दी  जाए  प्रौर  इसके  बाद  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  प्रत्येक  वर्ष  एक-एक  बटालियन

 कम  कर  दी  जाए  wie  इसके  बाद  तीन  ag  की  अवधि  में  प्रत्येक  वर्ष  दर  से  कम  की  जाए

 1978  के अ्रन्त  तक  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस बल  की  संख्या  में से  दो  बटालियनें कम  कर

 देने  के  निर्णय  को  कार्यरूप  दे  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  7478

 भाग  शरर

 सिटी  लिटा

 )
 a  A  NS

 संगठन का  नाम  संख्या  1975-76  1976-77  1977-78

 व्यय
 )

 सततता ाा ाा  TY  SE  ET  LS  0]

 केन्द्रीय रि

 73,957  4,42,40,629  56,88,61,000

 सीमा  सुरक्षा  बल  84,  682  69,  49,  00,000  73,  78,

 भारत  तिब्बत  सीमा

 पुलिस  13,820  11,86,36,000  12,21,69,092  12,34,52,000

 अ्रसम  राईफल्स  36,042  30,20,32,000  33,34,73,542  32,32,00,000

 ee  ES  ST  SS  SS  ot

 MANUFACTURE  OF  MACHINES  USED  IN  SUGAR  MILLS

 7479.  SHRI  RAM  DHARI  SHASTRI  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state  :

 a)  the  names  of  the  places  in  the  country  where  machines  used  in  sugar  mills  are

 manufactured  and  the  annual  production  capacity  of  the  factories  manufacturing  such

 machines;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  machines  manufactured  in  the  country  are  more  costly
 and  not  durable  as  compared  to  those  imported  from  foreign  countries;  and

 (0८)  whether  Gove.  ont  will  1  such  a  १111  the  public  sector ?
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 Written  Answers
 Chaitra

 29,  1900  (Saka)

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI):  (a)  The  requisite  information  is  furnished  in  the  attached  statement.

 {Placed  in  Library.  See  No.  LT.  2139/78]

 (b)  No,  Sir.  Sugar  machinery  manufactured  in  the  country  is  competitive  in  terms
 of  price,  quality  and  durability  compared  with  foreign  manufacturers.

 (c)  A  public  sector  unit,  namely,  Richardson  &  Cruddas  Ltd.,  indicated  at  5.  No.  9
 in  the  attached  statement,  is  manufacturing  various  items  of  sugar  machinery,

 वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  श्रनुसन्धान  परिषद्‌  मेद्रास  काम्पलेक्स  में  कर्मचारियों  की  में  बहाली

 7480.  श्री  ए०  मुरुगेसन
 :  क्या  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  यह  बताने  की  कृपा  करगे

 कि

 क्या  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  श्रनुसंधान  परिषद्‌  मद्रास  काम्पलैक्स  में  श्रापात

 स्थिति  के  दौरान  जिन  श्रधिकारियों के  विरुद्ध  भ्रनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  गई  थी  वे  ail  तक

 सेवा में  नहीं  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;
 ak

 उन्हें पुनः
 न्याय  दिलाने  के

 लिए  क्या
 ठोस  कायाही  करने  का  विचार है

 ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  :  हां

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 श्रखिल  भारतीय  सेवाश्रों  का  समाप्त  किया  जाना

 7481.  श्री  कंवर  लाल
 क्या  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत
 में

 भारतीय  प्रशासन  भारतीय  पुलिस  भारतीय  विदेश
 सेवा  श्रौर

 श्राई०  अरार ०  एस०  के  भ्रधिकारियों  को  कुल  संख्या  कितनी  है  ;  ्रौर

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के
 श्रतिरिक्त

 किसी  श्रन्य
 राज्य  ने  भी  अखिल  भारतीय  सेवाओं

 को  समाप्त  करने  की  मांग  की  है  श्रौर  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 क

 है  .

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोनू  fag  :  1-1-1978  को  भारतीय

 सन  भारतीय  पुलिस  सेवा  श्रौर
 भारतीय  विदेश  सेवा  में  श्रधिकारियों  की  कुल  संख्या  क्रमशः

 3538,  1977  तथा  1194 है  ।
 1-4-1978  को  श्राई०  त्रार०  एस०  तथा  भारतीय

 सीमा  शुल्क
 श्रौर  केन्द्रीय  उत्पाद

 के
 अधिकारियों  की  कुल  संख्या  2805  है  ।

 केवल  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  अखिल  भारतीय  सेवाश्रों  को  समाप्त करने  का

 सुझाव  दिया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सुझाव  स्वीकार्य  नहीं  है  :

 दिल्‍ली  में  बिजली  तथा  विद्युत  का  खराब  हो  जाना

 7482.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  ऊर्जा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  में  दिल्ली  में  बिजली  ak  विद्युत  खराब  हो

 अथवा  उसके  कम  बोल्टेज
 पर  रहने  सम्बन्धी  कुल  कितनी  शिकायतें  मिली  ;
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 19  1978  लिखित  उत्तर

 क्या
 दिल्‍ली

 में
 बिजली

 ग्रौर  विद्युत
 बार-बार  खराब  हो  जाती हैं

 ग्रीष्म  काल  में  राजधानी  में  विद्युत की  कमी  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया

 विशेष  कार्यवाही की  गई  है  ak

 दिल्‍ली  में  बिजली  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  इस  वर्ष  सरकार  का  विचार  नई

 परियोजनाओं  पर  कितनी  राशि  ad  करने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी  ०  रामचन्द्रन  )
 :  दिर्ल्ल  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान तथा  नई  दिल्‍ली

 नगरपालिका  द्वारा  बिजली  की  सप्लाई  किए  जाने  वाल  क्षेत्रों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 बिजली  खराब  होने  के  प्रतिमास  श्रौसतन  180  मामले  तथा  कम  बोल्टेज  की  प्रतिमास  श्रौसतन

 120  शिकायतें  मिलीं  ।

 दिल्‍ली  में  पारेषण  तथा  वितरण  तार-जाल  में  खराबियां  are  थी  परन्तु  इनको

 बहुत  ग्रधिक  नहीं  कहा जा  सकता  |

 दिल्‍ली  की  बिजली  की  अझ्रावश्यकताश्ों की  पूति  दिल्‍ली के  विद्युत  केन्द्रों  से  उत्पन्न

 बिजली  से  पूरी  की  जाती है
 ।

 इन  केन्द्रों  का  प्रचालन  उत्तर  क्षेत्रीय  विद्युत
 ग्रिड  के  साथ  समेकित

 रूप  में  किया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  की  समूची  श्रावश्यकताशं को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 पित  क्षमता  है
 ।

 एक  या  दो  ताप  विद्युत  उत्पादन  यूनिटों  को  जबरन  बन्दियों  के  माभलों  में

 उत्तरी  क्षेत्र  की  पड़ोसी  प्रणालियों  से  भी  सहायता  ली  जा  सकती  है  ।  बदरपुर  में  210

 वाट  के  एक  ae  के  चालू  हो  जाने  के  पश्चात्‌  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जाने  शझ्राशा

 ke  |

 दिल्‍ली में  विद्युत  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  हाल  ही  A  बदरपुर में
 210  मेगावाट

 की  एक  श्रौर  ताप  विद्युत  उत्पादन  यूनिट  स्वीकृत  की
 गई  है  तथा  वर्ष

 1978-79  के  लिए

 850  लाख  रुपयों  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसके  उत्तरी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  सथ  किए जा  रहे  सिंगरौली  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  तथा  बैरा-स्यूल  जल  विद्युत

 केन्द्रों  से  भी  दिल्‍ली  को  कुछ  बिजली  मिलेगी  ।

 उप  सचिवों  के  दर्जे  से  बड़े  शभ्रनुसुचित  जन  जातियों  के  afer

 7483.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उप-सचिवों  के  दर्जे  से  बड़े  श्रनुसुचित  जन
 जातियों

 के
 afer ८ इह  |

 प्नििगों  की  कुल  संख्या

 कितनी है  ;

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  ak  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  भ्रनुसूचित  जन
 जातियों  के

 afirathat  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने
 का

 विचार
 है

 कि

 में  वरिष्ठ  पदों  पर
 श्रनुसुचित  जन  जातियों  का  उचित  प्रतिनिधित्व  हो  ;

 शौर
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 भारत  सरकार  की
 विशेष  प्रशिक्षण  योजना

 के  अ्रधीन  उनमें  से  कितने  व्यक्ति  भर्ती

 किए गए  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  Heya )  :  त्रपे क्षित  सूचना  सभी

 लयों/विभागों
 से  cafes  की  जा  रही  है  श्रौर  इसे  यथाशीघ्र  सभा  के  पटल  पर «  रख  दिया

 जाएगा

 1-1-1977  को  चित  जन  जातियों  से  सम्बन्धित  य  प्रशासन  सेवा

 शौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  ata  कारियों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  थी

 भ्रधिकारियों
 की

 सख्या

 a  te  et

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  147

 भारतीय  पुलिस  सेवा  64

 वरिष्ठ  पदों  पर  श्रनुसूचित  जातियों  ate  भ्रनुसूुचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  की

 भर्ती  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  समय-समय  पर  किए  गए  विभिन्न  उपायों  को  संलग्न  विवरण

 ( aarer ) )  में  स्पष्ट  feat  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 2140/78] |

 प्रशन  के  भाग  तथा  में  उल्लिखित  श्रनुसुचित  जन  जातियों  के  ऐसे

 अधिकारियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  जिन्होंने  भारतीय  प्रशासन

 सेवा  श्रादि  परीक्षा  के  लिए  परीक्षा-पूर्व  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में
 प्र

 faat oy
 ण

 प्राप्त  किया  था  ।
 किन्तु  इन  केन्द्रों

 पर  प्रशिक्षित  अ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  जो  उम्मीदवार  1974,  1975  श्रौर  1976

 के  दौरान हुई  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के झ्राधार  पर  नियुक्ति  के  लिए  श्रन्तिम

 रूप  से  उत्तीर्ण हो  गए  उनकी  संख्या  63

 एक  ही  पद  पर  तीन  वष॑  पुर  कर  लेने  पर  कमंचारियों  का  स्थानान्तरण

 7484'  श्री  मुख्तियार  सिह

 श्री  बी०  एस०  बनतवाला  }

 :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  HAT  कि  :

 क्या एक  ही  पद  श्रौर एक  ही  स्थान  पर  तीन  वर्ष  पूरे  कर  लेने  पर  कमंचारियों

 के  स्थानांतरण
 के

 बारे  में  नीति  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है

 जो  निष्पक्ष  प्रशासन  के  हित  में  लागू की  जाएगी  ;  श्रौर

 यदि
 तो  इस  प्रकार  की  नींति  कब  तक  लागू  की  जाएगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोनु  सिह  :
 यद्यपि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 धीन  नहीं  फिर  भी  इस  भ्राशय  के  भ्रनुदेश  मौजूद हैं  कि  नियम  के  रूप  में  चक्रानुक्रमिक

 चाहिए  ।

 विशेषकर
 उन  MAMTA )  जिनका  सम्बन्ध  जनता

 से  रहता  लागू  किए  जाने

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 एच०  म०  टी०  के  एसेम्बलिंग  यनिट

 7486  श्री  माधवराव  सिन्धिया  न

 |
 |

 att  मोहन  भय्या

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांड्य

 श्री  राधव  जी :
 |  , :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  फूलचन्द  वर्मा
 |

 श्री  निर्मल  घन्द्र  जेन
 J

 क्या  उन्हें
 मालूम  है  कि  सरकारी  उपक्रम  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स

 ०  एम  ०

 ने  पुर्जे  जोड़कर  घड़ियां  बनाने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  में  12  एकक  tq ee  पापित  करने  का

 निर्णय  feat  है

 यदि  तो  क्या  मध्य  प्रदेश  में एक  एकक  स्थापित  करने  का  निणय  गया

 है  जिसके  लिए एक  स्थल  प्रतिवेदन  इस  उपक्रम  को  भेजा  जा  चका
 है  ;

 यदि  तो  क्या  एच०  एम  ०  टी०  ने  1977  में  वहां  श्रपना  एक  दल  भेजने

 वादा  किया
 था  परन्तु  वह  दल  झ्रभी तक  नहीं  भेजा

 गया  है  ;
 श ६.2 ह गर

 यदि  तो
 वह  दल  कब  तक  वहां  भेज  दिया  जाएगा

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  देश  के  विभिन्न  भागों  में

 एच०  एम०  टी०  की  सहायता  प्राप्त  14  वाच  एसेम्बली  एकक  स्थापित  करने
 का  निर्णय  किया

 गया  >
 ष  |

 हां  ।

 तथा  :  एच०  एम०  eto  का  दल  1977  में  मध्य  प्रदेश  नहीं जा

 सका
 ।  किन्तु  उसके  बाद  10/11  अ्रप्नल  1978  को  एच०  एम ०  ठी०  का

 काय  कारी
 निदेशक

 भोपाल  गया  था  श्रौर  ag  aaa  भी  गया  जो  राज्य  सरकार  ने  वाच  श्रसेम्बली  एकक

 के  श्रवस्थापन  के  लिए  चना  है  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  एकक  बतल  में  स्थापित  किया

 जाएगा
 |

 एकक  को  चाल  करने  के  लिए  ary  कारवाई  हो  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  के  लिए  ग्राम  faaate toy  कार्यक्रम

 7487.  MW  बसन्त  साठे  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  वि

 ऊर्जा  at  1977-78  के  दौरान  महाराष्ट्र के  लिए  मंजूर  किए  गए  ग्राम

 करण  कायक्रम  का  महत्वपूर्ण  ब्यौरा  कया है  ale  वित्तीय  तथा  भौतिक  दोनों  ही  रूप  में  वास्त

 विक  उपलब्धि क्या  रही  ;

 जहां  कार्यक्रम  निर्धारित  समय  से  बहुत  पीछे  है  वहां  विशेष  कार्यवाही  की  गई

 है/करने  का  विचार है  ;

 महाराष्ट्र  में  योजनाओं  के  लिए  1978-79  के  लिए  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले

 प्रस्तावित  परिव्यय  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्रौर
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 कार्यक्रम  के  निष्पादन  का मूल्यांकन  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रो  पी०  :
 महाराष्ट्र

 में  ग्राम
 fasta coy

 के
 लिए  1977-78

 की  वार्षिक  योजना  में  9.  62  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  थी  ।  इसका  पुरा-पुरा

 उपयोग  हम्ना  ।

 Tay  के  दौरान  वास्तविक  लक्ष्य  शौर  उपलब्धियां  नीचे  लिखे  ग्रनुसार  थीं  :--

 दरया  याय  यय  यय  दया  TS  ददा  SD

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 2  DO  ED  SS  पीट  गाना

 विद्यतीकृत  गांव  1,230

 ऊर्जित  पम्पसेट  o  35,000  39,417

 er i  a  ee  कररा पतय एटटटटॉॉरोटटोॉटॉरोॉटोटाटटटट लाा SS  SD

 महाराष्ट्र  एक  ऐसा
 राज्य  है  जिसने  ग्राम  विद्यतीकरण  में  काफी  प्रगति  की

 है

 महाराष्ट्र में  ग्राम  faadrncoy  के  लिए  1978-79  के  लिए  11.  66  करोड़  रुपए

 के  परिव्यय  की  गई  है  ।  1800  गांवों  का  विद्यतीकरण  ग्रौर  37,000  पम्पसेटों  का

 किए  जाने  के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  है  ।

 स्वीकृत  योजनाश्रों  को  निरन्तर  मानीटरिंग  बिजली  बोड़े  द्वारा  श्रौर  ग्राम  faady-

 करण  निगम  द्वारा  भेजे  गए  क्षेत्र  निरीक्षण  दलों  द्वारा  की  जाती  है  ।  विभिन्न  स्कीमों  की

 प्रगति  को  समय-समय  पर  समीक्षा  भी  की  जाती  है  ।

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजपथों  की  संख्या  एवं  लम्बाई

 7488.  श्री  बसन्त  साठे
 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की श्री  श्रार०  Fo

 waren

 '

 करेंग  कि :

 महाराष्ट्र में  राष्ट्रीय  राजपथों  की  कुल  संख्या  क्या है  प्रौर  उनकी  लम्बई  कितनी है
 aT तथा  1977-78

 मं
 उन  पर  कितना व्यय  किया  गया  श्रौर  वास्तविक  एवं f  ्  दृष्टि  से  यह

 1976-77
 के

 कार्य  निष्पादन
 से

 किस-किस  रूप  में  तुलनीय  है

 (a)  क्या  राज्य
 सरकार

 ने
 राज्य  में  राष्ट्रीय  राजपथों

 के  लिए  कुछ  श्रौर  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  प्रत्येक  मंजूर
 किए  गए  विचाराधीन  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है  श्रौर

 उनकी  शभ्रनुमानित  लागत  क्या  है  ग्रौर  1978-79  के  लिए  कितनी  सहायता  की  मांग  की

 गई  है
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 978-79  के  लिए  प्रस्ता wearl  चित  सिजर  किए  गए ॥  नग  प

 झौर

 क्या  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  यातायात  के  भारी  वर्षा  तथा

 विशेष  बरम्मतों  को  देखते हुए
 श्राबंटित  धनराशि  से  भ्रधिक  धनराशि  की  भ्रपेक्षा है  ?

 1976-77  के
 नौवहन

 शौर  परिवहन  मंत्रो  चांद  :  से  गौर

 facia  ay  में  श्राबंटित  7.  60  करोड रु०  की  राशि  में  से  1977-78 के  वित्तीय  वर्ष के  दौरान

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  जिनकी  संख्या  9  है  श्रौर  लम्बाई  2861  कि०  मी०  है  के

 सुधार  के  लिए  7.25  करोड़ रु०  की  शभ्राबंटित  की  गई  लगभग  615

 ग्रप्नल सुधार  कार्यों  के  लिए  है  जिनकी  श्रनमानित  लागत  56.63  करोड़  रु०  है  अ्रौर  जो

 1969  से  स्वीकृत  किए गए  सुधार  कार्यों  में  कालवा  तथा  काशोली  क्रीक्स  पर  तथा

 मालेगाँव  में  गिरना  नदी  पर  जलगांव  में  गिरना  तथा  कोल्हापुर  में  पचगगा  पर  नए  पुल

 तथा  थाना  एवं  करद

 पूर  तथा  जलगाँव  पर  उपमा  शामिल  बहुत  से  सुधार  पूरे  हो  गए  हें  ate  शेष

 को
 1980  के

 श्रन्त
 तक  धन  की  उपलब्धता  पर पूरे  होने  की  संभावना  है  ।  स्वीकृत

 अनुमान  डिजाइन  तथा  विशिष्टियों  पर  ग्राधारित  जिनमें  निर्माण-स्थल  की

 यातायात  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  उसके  बाद  श्राबंटन  wea  बातों  के

 साथ-साथ  स्वीकृत  लागतों  पर  भी  श्राधारित  होता  है  ।

 ate
 चूंकि  झाबटन  महाराष्ट्र  में  चाल  विकास  राष्ट्रीय  राजमा  कार्यों

 के  लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  है  महाराष्ट्र  में कुल  12  सड़कों  जिनकी  कुल  लम्बाई

 3561  कि०  मी०  है  तथा  जिनकी  लागत  1972  के  अनसार  निवेष  लगभग  45  करोड़  रु०

 है  महाराष्ट्र  के उनको  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  करना  संभव  नहीं

 है  ।  जेसी  स्थिति  aver  1978  से  जम्म  ait  कश्मीर  की  बटोट-किश्तवारं  सड़क

 के  100  कि०  मी०  को  छोड़कर  कोई  भी  सड़क  cea जो  मई  1977  में ली  गई

 राजमा  के  रूप  नहीं ली  गई  है  ।

 महाराष्ट्र  में  सड़क  पुलों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 7489.  श्री  बसन्त  साठे
 :  कया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  सड़क  पुलों  के
 निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार के

 झनुमोदनाथे  कोई  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  वर्ष  1977-78

 तथा  1978-79
 के  लिए  कितनी  सहायता  मांगी  गई/स्वीकार  की  गई  alt

 इन  परियोजनाओं  की  वास्तविक  श्रौर  वित्तीय  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 नौवहन  श्रौर
 परिवहन  मंत्री

 चांद
 :  संभवतया  सदस्य

 राज्यीय  अप्रथवा  क  महत्व  को  राज्य  सड़कों
 के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम  के  ग्रच्तगत
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 नाथ

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  ita  सहायता  के  बारे  में  सुचना  चाहते  यद्यपि  हाल

 ही  में  उनसे  नई  योजनाओं  के  लिए  कोई  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हए  तथापि  महाराष्ट्र

 में  चौथी  श्रौर  पांचवीं  योजनाओं  में  स्वीकृत  कुछ  कार्यों  पर  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए

 25.01  लाख  रुपए  दिए  जिनमें  अन्य  कार्यों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  ga  भी

 शामिल  हैं

 (1)  कोबला
 जिले  में  मुरंड  सड़क  पर  रेवा  >  गा  क्रोक

 के  ऊपर  पुल  |

 (2)  सड़क  पर  महाप्रल  में  सावित्नी  नदी  पर  पुल  |

 यें  Ly HTT  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों में  राज्य  सरकार  ने  at  तक  1978-79

 के  लिए  भ्रपनी  मांग  नहीं  भेजी

 कुडप्पाह  में  स्टुडियो  बनाना  श्रौर  उच्च  alsa
 वाला  ट्रांससीटर

 लगाया

 ey oy  wee
 AT  मतना ae

 यह  बताने  की 7490.  श्री  पी०  राजगोपाल  नाथड  क्या  सुचना  शौर  प्र

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुडुपाह  में  कोई  स्टूडियो  तौर  उच्च  शक्ति  वाला  ट्रांससीटर  नहीं  है  ;

 ax

 (@)  यदि  at,  तो  क्या  सरकार  वहां  पर  स्ट्डियो  बनाने at  क  उसमें  उच्च  शक्ति  वाला

 ट्रांससीटर  लगाने  के  लिए  धनराशि  श्राबंटित  करेगी  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  श्राडवाणी  )
 :  अकाशवाणी  के  कुट्टपाह

 केन्द्र  में  सीमित  स्टूडियो  सुविधाए हैं  ौर वह  लगभग  3  3/4  घंटे  की  दैनिक

 कार्यक्रम  मूल  रूप  से  प्रसारित  कर  रहा  है  ।  इसका  ट्रांसमीटर  20  किलोवाट  मध्यम

 शक्ति का  है  ।

 कुइपाह  में  स्थायी  स्टूडियो  बनाने  का  प्रस्ताव  श्रनवरत  योजना  1978-79

 में  शामिल  किया  गया  है  ।  इस  योजना  कार्यावयन  वित्तीय  श्राबटनों

 लब्धि  श्रौर  साक्षप  प्राथमिकताओं  पर  निभंर  करेगा  ।  उन  aes  पर  उच्च  शक्ति

 मीटर  लगाने
 का  फिलहाल  कोंई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 रक्षा  सेवाश्रों  में  टेड  aq

 7491.  श्री  बैरागी  जेना  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 cy
 जिनका  वेतन  भ्रभी  तक  निर्धारित क्या  रक्षा  में  एसे  aes  गुप  ए

 नहीं  किया  गया  है  ;  र

 विचार
 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  कार्यवाही  करने  का
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 रक्षा  मंत्रो  जगजोवन
 :  अर

 जहां  तक.सरकार
 को  जानकारी

 है  सशस्त्र  सेना  कार्मिकों  में  ऐसे  कोई  ट्रेड  ग्रप  नहीं  हैं  जिनके  वेतन-मान  at  नियत

 नहीं हुए  परन्तु  रक्षा  प्रतिप्ठानों  में  सिविलियन कमं  चारियों  के  बारे  में  यह  सुचना  एकत्र

 कीजारही  है

 CHANGE  IN  THE  TIMINGS  OF  SINDHI  PROGRAMMES

 7492.  SHRI  DHARMASINHBHAI  PATEL:  Will  the  Minister  of  INFORMATION
 AND  BROADCASTNG  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  on  20-2-1978  a  memorandum  was  received  by  Sindhi  Division  of
 Ahmedabad  Radio  Station  end  his  Ministry  for  changing  timings  of  Sindhi  programme  and
 if  so,  the  nature  of  demands  listed  in  the  memorandum:  an

 (0)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  and  the  difficultics
 experienced  by  Government  in  fulfilling  these  demands ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  I  K
 ADVANI) :  (a)  Yes,  Sir.

 The  demands  made  were:  (i)  change  of  timings  of  the  daily  broadcast  of  Sindhi
 programme  from  6-10  P.M.  to  6-30  P.M.  and  (ii)  the  weckly
 Sindhi  programme  broadcast  on  every  Monday  from  10-00  P.M.  to  10-30  P.M.  should  be
 broadcast  daily.

 (b)  (i)  It  is  not  possible  to  accede  to  these  demands  in  view  of  the  fact  that  every
 industriai evening  from  6-40  P.M.  to  7-10  P.M.  Ahmedabed  Station  broadcast  an  pro-

 gramme,  it  being  an  industrial  centre.  Further,  Sindhi  news  broadcas,  from  Delhi  are
 relayed  from  6-15  P.M.  to  6-25  P.M.,  and  any  change  in  time  will  break  the  continunity.

 (ii)  Since  the  National  Programmes,  namely  National  Programmes  of  Music,  Plays
 and  Features  and  regional  music  etc.  are  broadcast  from  9-30  P.M.  onward  and  some  of
 them  go  beyond  10-00  P.M.,  the  change  as  requested  was  not  considered  feasible.

 BRANCHES  AND  CAPACITY  OF  SINGER  SEWING  MACHINE  COMPANY

 7493.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3966  dated  the  14th
 December,  1977  regarding  increase  in  prices  of  ‘Seemak’  Sweater  Knitting  machine  by
 Singcr  Machine  Company,  and  state:

 (a)  the  number  of  branches  opened  by  the  managers  of  Singer  Sewing  Machine  Co.
 for  manufacturing  the  machines  and  whether  this  company  gets  the  machines  manufactured
 by  other  companies  also  and  sell  under  their  brand  names  and  if  so,  the  number  of  such
 companies  with  whom  they  have  such  manufacturing  contracts;  and

 (b)  whether  they  have  applied  for  an  increase  in  their  licensed  capacity  and  if  so,
 when  such  a  demand  was  made  and  the  quantity  thereof ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI):  (a)  &  (b).  Messrs  Singer  Sewing  Machine  Company,  Bombay  has  been

 operating  in  India  as  a  Branch  of  the  USA  company  and  is  not  engaged  in  any  manufac-

 turing  activities.  The  Branch  is  primarily  engaged  in  the  marketing  of  goods  like  sewing
 machines,  knitting  machines.  household  appliances,  parts  and  fittings  thereof  produced  by
 other  manufacturers  in  the  country.  This  Branch  has  been  operating  through  retail  sales

 outlets,  ware-houses  and  independent  authorised  dealers  for  marketing  of  the  products.

 MANUFACTURE  OF  SINGER  MACHINE

 7494.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3966  on  the  14-12-1977

 regarding  increase  in  prices  of  ‘Seemak’  Sweater  knitting  machine  by  Singer  Machine

 Company  and  state :
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 a

 (a)  the  number  of  machines  manufactured  by  Singer  Machine  Company  at  present
 and  the  »umber  of  machines  for  which  licences  have  been  issued  for  their  manufacture  and
 the  value  thereof;  and

 (b)  the  value  of  components  for  which  licences  have  been  issued  to  the  Singer
 Machine  Company  for  import,  the  names  of  the  countries  from  which  components  have
 been  imported  by  them  and  the  value  thereof  and  whether  the  Government  have  reccived
 any  complaimt  that  the  Company  has  sold  the  imported  components  outside  fmstead  of
 using  them  in  their  Company,  if  so,  how  many  such  cases  have  been  detected  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMAT]
 ABHA  MAITI)  :  (a)  &  (b).  Messrs  SIMAC  Group  (India)  Private  Limited,  Bombay,  are
 licensed  manufacturers  of  knitting  machines  and  Messrs  Singer  Sewing  Machine  Company
 procure  the  machines  from  the  former  for  sale  and  distribution.  The  production  figures
 for  these

 machines
 reported  from  1973  onwards  are  indicated  below

 Year  Numbers

 1973  16100

 1974  17805

 1975  15975

 1976  9145

 1977  10265

 ह
 Messrs  SIMAC  Group  (India)  Private  Limited  were  getting  import  assistance  on  the  basis
 of  the  manufacturing  programme  and  in  accordance  with  the  applicable  import  policy.
 The  value  of  essentiality  certificates  of  imported:  components  issued  to  the  firm  from  April-
 March  1973  onwards  is  as  under

 Period  (Val
 ee  ee

 April-March  १73  3,57,000

 April-March  १74  1,75,420

 April-March  १75  7,60  664

 April-March  "76  e  .  11,05,779

 For  April-March  77.0  and  April-March  "18,  imports  have  been  governed  by  the  automatic
 licensing  procedure.

 Certain  allegations  about  the  misuse  of  certain  imported  components  are  being  enquired
 into  by  the  Import  Trade  Control  authority.

 संघ  लोक  सेवा  श्रायोस  को  परीक्षाएं

 े
 7495.  श्री  To  जो०  मावलंकर  |  क्या

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि

 =e

 क्या  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग
 की  परीक्षाएं  मंग्रेजी  श्रौर/भ्रथवा.  केवल  हिन्दी  में

 होती  aa  वे  विभिन्न  क्षेत्रीय  भाषाश्ों
 में  भी  होती हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनके  पास  क्या  व्यवस्था  है  ;  और

 aq  1975,  1976  शर  1977  में  अंग्रजी  शर  हिन्दी  सहित  विभिन्न

 में  परीक्षा  देने  वाले  विद्यार्थियों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  सोनु  fag  :  भारतीय  प्रशासन  सेवा

 आदि  परीक्षाओं  में  उम्मीदवारों  को  तथा  ज्ञान' के प्रश्न-पत्नों के  प्रश्न-पत्नों  के  उत्तर  अग्रेजी

 में  या  संविधान  की  श्राठवों  wqqat L]  में  उल्लिखित  भाषाओं  में  से  किसी  एक  में
 देने  का

 विकल्प  दिया  गया  है  ।  इसी  सहायक  श्राशुलिपिक  सम्मिलित  सीमित
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 विषयों  में  प्रशन
 पन्नों  के  उत्तर  हिन्दी विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  में  उम्मीदवारों  को  कुछ

 या  WTA  में  देने
 का

 विकल्प
 दिया  गया

 है  |

 उपर्यक्त  प्रश्न
 के

 पैराग्राफ  में  उल्लिखित  भाषाओं  को  परीक्षा  माध्यम

 बनाए  ara  से  मूल्यांकन  में  एकरूपता  तथा  समता  को  सुनिश्चित  करने  की
 समस्या  उपस्थित

 होती  है  तथा  संघ  लोक  सेवा  झायोग  इस  समस्या  से  निपटने  की  कुछ  प्रक्रियाएं  ढूंढ  निकालने

 का  प्रयत्न  करता  रहा  है  ।  हालांकि  इस  सम्बन्ध  में  grat  द्वारा  श्रपनाई  गई  प्रक्रियाएं  atte

 उसकी  श्रान्तरिक  कार्य-प्रणाली  का  एक  भाग  है  इसे  प्रकट  करना  सार्वजनिक  हित  में

 नहीं  होगा

 सम्बन्धित  वर्षों  की  परीक्षाओं  में  wast  तथा/श्रथवा  संविधान  की  श्राठवों

 सुची  में  उल्लिखित  भाषाश्रों  के  माध्यम  से  as  उम्मीदवारों  की  संद्या
 संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  हैं
 |

 विवरण

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  श्रादि  परोक्षा
 mee

 सामान्य  ज्ञान
 निबन्ध

 परीक्षा का  वष॑  1976  1977  1977
 an

 1975  1975
 1976

 परीक्षा  में
 AOO

 वारों की  कुल  संख्या
 ——

 15  494  17627  17359  15238  17392  17297

 area

 ०५. ्रग्रज ी  2746  14374  13624  13801  15764  15272

 06  05  09  05  03  08

 बगला  129  130  132  73  71  85

 गजराती  38  55  60  35  54  56

 हिन्दी  2098  2529  2891  1046  1219  1530

 08  21  21  05  15  18

 कश्मीरी  01  —  01  —

 26  36  27  14  18  19

 47  61  67  33  43  52

 उड़िया  33  41  28  16  26  12

 पंजाबी  152  169  223  67  59  70

 01  01  01  01

 सिन्धी

 01  02  02  01  02 नागरी
 )

 सिधी  02  01  a

 115  133  161  83  83  107

 तेलग  44  33  55  31  15  38 eo)

 46  38  56  26  21  28
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 प्रनुभाग  श्रधिकारी  ७  सचिवालय  सेवा/रिलवे  बोर्ड/भारतीय  विदेश  Bar

 परीक्षा  ),  1975  श्रौर  सम्मिलित  सीमित  विभागीय  प्रतियोगिता  परीक्षा  1976  तथा  1977

 श्रनुभाग  श्रधिकारी  ग्रेड  परीक्षा  1975

 विषय  परीक्षा  में व  प्र  ह  |  बेठे  उम्मीदवारों

 क  सख्या

 ०५ गरगज ी  हिन्दी

 माध्यम  माध्य

 नांगा

 (1)  सरकारी  कार्यालयों  मं  प्रकिया  तथा  पद्धति  942

 (11)  कार्यालय  प्राक्रिया  तथा  पद्धति  93

 (11)  संविधान  श्रादि  का  सामान्य  ज्ञान  1030

 (iv)  सामान्य  ज्ञान  1016

 ना

 सम्मिलित  सोमित  faanita  प्रतियोगिता  परोक्षा

 अ  लाा

 1976  परीक्षा  1977  परीक्षा

 विषय  et

 ग्र ग्रेजी  ग्र  ग्रेजी  हिन्दी

 मा  माध्यम  माध्यम  माध्यम

 (1)  सरकारी  कार्यालयों  में  प्राक्रिया

 तथा  पद्धति  1029  794

 (11  सरकारी  कार्यालयों  में

 तथा  पद्धतिशां  923  442

 (111)  संविधान  का  सामान्य  ज्ञान-प  1055  853

 (iv)  संविधान  का  सामान्य  ज्ञान  ,  470 915

 (v)  कार्यालय  प्राक्रिया  तथा  पद्धति  35

 (vi)  प्राक्रिया  तथा

 qata-l  65

 (vii)  fen  सवा  पद  30

 (viii)  aT  ba  ग्य  ज्ञान  1307  932
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 सहायक  ae  परीक्षा|श्राशुलिपिक  को  परोक्षा

 सहायक नथ  परीक्षा  लिपिक  परीक्षा

 1975  75
 a

 निबन्ध

 अंग्रेजी
 eae

 48  अंप्रेजी  2279

 हिन्दी  4021  हिन्दी  158

 अक  गणित

 अग्रजा  10033

 हिन्दी  2272

 सामान्य  ज्ञान

 मंग्रेजी  9924

 1943 हिन्दी

 1976  1976

 निबन्ध

 अंग्रेजी  11931  न् अ्रप्रज नी  2010

 हिन्दी  6469  हिन्दी  169

 श्रंक  गणित

 14257

 3676 हिन्दी

 सामान्य  ज्ञान

 14428

 दी  3144

 1977  1977

 निबन्ध

 अग्रज  10506  3348

 न्दा  6614  हिन्दी  308

 अंक  गणित

 wast  12128

 हिन्दी  4613

 सामान्य  ज्ञान

 भ्रंग्रेजी  12684

 हिन्दी  4186
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 श्रोर  टेलीविजन  को  लाइसेंस  फीस  में  वद्ध थ

 7496.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  टेलीविजन  श्रौर  रेडियो  की  लाइसेंस  फीस  में
 की

 गई  वृद्धि  से  एकब्रित  धनराशि  उपरोक्त  संचार

 साधनों  में  सुधार  करने  के  लिए  श्रलग  रख  दी  जाएगी
 ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  लाल  कृष्ण  :  इस  समय  प्रसारण  लाइसेंस  फीस  से

 प्राप्त  राजस्व  सामान्य राजस्व  में  जमा  किया  जाता  है  ।  वर्गीज  समिति  ने  150/- रु०  से  भ्रधिक  की

 लागत  वाले  टेलीविजन  सेटों  प्रौर  रेडियो  सैटों  की  फीसों  में  उपरि  संशोधन  करने  की  सिफारिश  की  है  ।

 इसने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  वर्धित  लाइसेंस  फीस  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  प्रसारण  न्यास  की

 राजस्व  का  भाग  होगी  समिति  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन हैं  |

 स्नातक  श्रौर  स्नातकोत्तर  चपरासी

 7497.  श्री  ec AAT  बशिष्ठ  क्यागह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1978  को  केन्द्रीय  सचिवालय  में  चपरासी ate  श्रेणी  चार  के  कमं  चारियों

 के  रूप  में  कितने  स्नातक  श्रौर  स्नातकोत्तर  कार्य॑  कर  रहे  थे  श्रौर  कैडर  के  कुल  कमंचारियों  में

 कुल  प्रतिशतता कितनी  है  ;  ak

 var  कम  योग्यता  प्राप्त  कर्मचारियों  की  तुलना  में  उनके  पदोन्नति  पौर

 स्थानान्तरण  Han  श्रच्छे  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सोनू  सिह
 :  सूचना  कार्मिक  प्रौर  प्रशासनिक

 सुधार  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इस  समय  ऊपर  में  उल्लिखित  वर्गों  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  स्नातक
 तथा

 स्नातकोत्तर  श्रहंताओं  को  पदोन्नति  तथा  श्रन्तर-पद-स्थानान्तरणों  के  लिए  ध्यान

 में  नहीं  रखा  जाता  है  ।  इस  मामले  पर  श्रौर  art  ध्यान  जाएगा

 LICENCES  FOR  SETTING  UP  INDUSTRIES  IN

 BACKWARD  AREA  OF  TAMIL  NADU

 7498.  SHRI  (७.  BHUVARAHAN :  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  number  of  licences  as  so  far  issued  to  start  industry  in  backward  district
 Bharmapuri  and  Ramnad  District  in  Tamil  Nadu;  and

 (b)  how  many  of  them  are  now  functioning  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITI)  :  (a)  Ten  Industrial  Licences  for  Dharmapuri  and  Two  Industrial  Licences
 for  Ramnad  Districts  of  Tamil  Nadu  were  granted  during  1975-77  under  the  Industries
 (Dev.  &  Reg.)  Act  for  setting  up  of  new  undertakings.

 (b)  The  initial  validity  period  of  an  industrial  licence  is  two  years.  Two  further

 extensions  for  a  period  of  one  year  each  are  granted  on  adequate  justifications.  As  50010

 these  licences
 are  at  various  stages  of  implementation.
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 में  कागज  उद्योग  aren  करने  के  लिए  लाइसेंस  faa  जाना

 7499.  श्री  जो०  भवारहन  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाड़  में  किसी  व्यक्ति  ने  कागज  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  के

 लिए  लाइसेंस मांगा  था  aye

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राभा  तथा  ay  1977

 में  तमिलनाडु  राज्य  में  कागज  का  निर्माण  करने हेतु  उद्योग  तथा  विनियमन  भ्रधिनियम

 1951  के  arena  प्राप्त  हुए  श्रावेदन  Tat  के  विवरण  तथा  उनके  विस्तृत  ब्योरे  नीचे  दिए  गए

 हैं  :--
 ———  ee  a

 पार्टी  का  नाम  स्थापना  स्थल  उत्पादन तथा  वाषिक  स्थिति

 क्षमता

 गंगप्पा  पेपर  नया  एकक  दक्षिणी  छपाई  तथा  लिखाई  श्रौद्योगि ्रौद्योगिक

 मद्रास  ।  आरकाट  जिला  |  वाले  पोस्टरों का  मंजर  किया  गया  ।

 माचिस  का

 नीला  क्रीम

 मैप  लिथो

 बांड  मनीला तथा

 क्राफ्ट  10,000

 मी०  टन

 तमिलनाड  काड  are  पर्याप्त  विस्तार  जिला  स्पेशललिटी  श्राशय-पत्न  मंजूर  किया

 तथा  पेपर  लि०  3,600 मी  ०  टन  |  गया  ।  पांच  वर्षों

 मद्रास  ।  के  लिए  स्पेशलिटी

 कागज  के  वाषिक

 उत्पादन का  60

 प्रतिशत

 किया  जाना

 चाह चाहिए  |

 तमिलनाड में  कागज  कारखाना  लगाने  के  लिए  1978
 की  अवधि  में  किसी

 भी  व्यक्ति
 से  लाइसेंस के  लिए  कोई  भी  श्रावेदन पत्न  प्राप्त  नहीं

 ।

 ATHTTATTt  मद्रास  की  पारेषण  क्षमता  में  atg

 7500.  श्री  के०  राममूति  :  क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या
 मद्रास

 '
 की  पारेषण शक्ति  20  किलोवाट से  बढ़ाकर

 300  किलोवाट  ak ख
 '

 केन्द्र  की  पारेषण  शक्ति
 1

 किलोवाट  बढ़ाकर
 20.

 किलोवाट  किए

 जाने
 की

 श्रावश्यकता  है  ;  बौर
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 यदि  तो  sat
 देश्य  प्राप्त करने  के  लिए  क्या  कार्यवाई  करने  का  विचार

 ट

 सुचना  प्रसारण मंत्री  लाल  कृष्ण  :  )  हां
 ।  एक  पड़ौसी

 देश  में  काम  कर  रहे  उच्च  शक्ति  के  ट्रांससीटर  के  हस्तक्षेप के  कारण  मद्रास
 केन्द्र

 को

 शक्ति  बढ़ाने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रस्ताव  अ्रनवरत  8-83

 में  शामिल  किया  गया  है  ।  इस  योजना  का  कार्यान्वयन वित्तीय  श्राबंटनों की  उपलब्धि

 तथा  सापेक्ष  पर  निर्भर  करेगा  ।  मद्रास  ‘ae’  केन्द्र  की  शक्ति  बढ़ाने  की  तात्कालिक

 प्रावश्यकता  नहीं  है

 समद्र को  लहरों  से  बिजली  उत्पन्न  करना

 7501  श्री  श्रार०  Fo  महालगी |

 श्री  रास  नरेश
 क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  समृद्र  की  लहरों  से  बिजली  उत्पन्न करने  सम्बन्धी  एक  योजना के
 में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  भ्रनुसंधान  केन्द्र  खडगवासला-पु्ण  से  एक  अभ्यावेदन

 J r प्राप्त  eat है  श्र

 यदि
 तो

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पो०  :.  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 MANUFACTURE  OF  1-25  TRACTOR

 7503.  SHRI  DAYA  RAM  SHAKYA  Will  the  Minister  of  INDUSTRY  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  T-25  tractors  being  manufactured  in  collaboration  with  Soviet  Union
 have  provision  for  air-

 cooling
 which  are  suitable  for  foreign  climates  and  not  for  India

 because  it  does  not  cool  in  summer  and  rainy  seasons;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  manufacture  T-25  tractor  having  provision  for
 water  cooling  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRIMATI
 ABHA  MAITTT)  (a)  &  (b)  The  Russian  Model  T-25  agricultural  tractors  are  being
 manufactured  by  M/s.  Harsha  Tractors  Ltd.,  Ghaziabad  in  collaboration  with  M/s.  Prom-
 mashexport  of  USSR.  The  model  is  designed  on  the  technology  of  forced  Aircraft  coolin
 system  d
 suitable  for  Indian  conditions

 It  was  tested  at  the  Tractor  Training  and  Testing  Station,  Budni  and  was  foun
 There  are  some  other  makes  of  tractors  manufactured

 in  India  which  are  fitted  with  Air-cooled  engines  The  question  of  cOnverting  such  engines
 to  water-cooled  engines  does  not,  therefore  arise

 नागा  श्रौर  मिजो  विद्रोहियों  की  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  में  वृद्धि

 7504,  श्री  डी०  बो०  चन्द्र  गौड़ा

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  }
 कया  गहे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मिज़ो  विद्रोहियों  श्रौर  छिपे  नागाओं  ने  हाल  ही  श्रपनी

 विरोधी  गतिविधियां बढ़ा  दी  हैं
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 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  am  है  ;

 क्या  उन्होंने  घटना-स्थल  पर  कानून  प्रौर  व्यवस्था  की  स्थिति  की  जांच  करने के

 लिए  वहां  का  दौरा  किया  है  ;  श्रौर

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :
 कुछ  sro  अन्तर्राष्ट्रीय

 सीमा  पार  करने  के  कुछेक  प्रयासों  को  जो  स्थानीय  प्रशासन  तथा  सुरक्षा  बलों की  भ्रोर

 से  समय  पर  की  गई  कार्रवाई  द्वारा विफल  कर  दिए  गए  सरकार  को  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त

 नहीं  हुई  है
 ।

 लगातार  कड़ी  निगरानी  बनाए  रखी  जा  रही  है  ।

 (7)  ate
 प्रश्न नहीं  उठता

 |

 श्राकाशवाणी  के  नाम  में  परिवर्तन

 7505.  श्री  समर  गुह
 :

 क्या  सुचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्राकाशवाणी के  नाम  में  परिवतंन  करने  का  प्रस्ताव  किया

 गया है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि
 श्राकाशवाणी  नाम  सर्वप्रथम

 कविग्रु  रवीन्द्र  नाथ  टैगोर  ने
 दिया

 था ;  श्रौर

 यदि
 तो  भारत  के  महान  राष्ट्र  कवि  द्वारा  दिए गए  नाम  श्राकाशवाणी में

 वर्तन  करने  का  प्रस्ताव  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  श्रोर  प्रसारण  मंत्री  लाल
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  नहीं  ।  जहां तक  इस  मंत्रालय  को  पता  नाम

 सर्वेप्रधम  1935  में  मैसुर  के  निजी  केन्द्र  द्वारा  इस्तेमाल  कियया  गया
 था

 ।  कविगरु  रवीन्द्रनाथ

 टैगोर  ने  नामक  एक  कविता  उस  समय  लिखी  थी  जब  कलकत्ता के

 शाट  वेव  ट्रांससीटर  का  1938  में  उद्घाटन किया  गया  था  ।

 नए  के  लिए  विशेषज्ञ  समितियों  का  गठन

 7506.  श्री  समर  गुह  :
 कया  नौवहन  te  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  नए  पोत  प्रांगणों  के  चयन  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  समय  पूर्व  विशेषज्ञ

 समितियों का  गठन  किया  at;

 यदि  तो  एसी  विशेषज्ञ  समितियों  के  सदस्य  कौन-कौन हैं  उन्होंने  क्या

 सिफारिशें  की  हैँ ?
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 नौवहन  और  परिवहन  मंत्री
 चांद

 :  तथा  नहीं  ।
 परन्तु  शिपयार्डों

 के
 लिए  राज्य

 सरकारों  द्वारा
 प्रस्तावित  विभिन्न  स्थलों  का

 मूल्यांकन  करने
 के  लिए  सरकार

 ने
 1973  में  एक  तकनीकी-श्रा्थिक  कायंदल  का  गठन  ि  |  था  ।  दल  में  निम्नलिखित

 शामिल  थे

 ब्रिभे ०  ्रो ०  पी ०  अध्यक्ष

 विकास

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय

 श्री  एस०  कस्थरी

 कोचीन  शिपयाडे  लि०

 श्री  श्रार०  एल०  सदस्य

 उप  वित्त

 वित्त  मंत्रालय  ।

 श्री  एम०  जी०

 मुख्य  डिजाइनर  ,

 हिन्दुस्तान  शिपयाड़  लिं०  |

 श्री  आ्ार०  पी०  qaca-araa  |

 विकास

 हिन्दुस्तान  शिपयाड

 लि

 ।

 कार्यदल  ने
 शिपयाडों

 के  3  को  तैयार  करने
 के  लिए  निम्नलिखित  स्थलों के

 होने  की  सिफ  की  ——

 माडल  अ्रधिकतम  पोत-श्राकार  जिस  स्थल  की  सिफारिश

 की  गई

 माडल 1  36,000-60,000  ।

 कुर्लावंगानी

 पारादीप  )

 बादुर att  गांगड़ा

 बंगाल )  |

 माडल  000  कुर्लावंगानी  (TAT) )  ,
 पारादीप  ,

 गांगड़ा  बंगाल  ।

 माडल  पा  .  गांगड़ा  बंगाल )
 ।
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 तीन  विदेशी  परामशंकों  को  लगाकर  माडल  तथा  I  की  प्रारम्भिक  परियोजना  रिपोर्ट

 तयार  कराई  गई  |  इन  रिपोर्टों  के  मल्यांकन  के  पश्चात  सरकार  ने  2  स्थलों  के  लिए--पग्रर्थात
 :

 गुजरात में  उड़ीसा  में  पारादीप  माडल  ।  शिपयाड  की  स्थापना  पर

 विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टे  तेयार  करने  का  निणंय  किया

 परम्परागत  यद्ध  को  तकनीक  म न्यटान  बम  का  प्रभाव

 507.  श्री  समर  गह  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  ने  परम्परागत  यद्ध  की  तकनीक  में  प्रथवा  श्रन्यथा  न्यूट्रान  बम

 के  बारे  में  में  कोई  श्रध्ययनਂ  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 रक्षा  मंत्री  जगजोवन  :  शौर  हमारी  सेनाएं  घरम्परागत युद्ध

 की  तकनीक  पर  न्यूट्रान  बम  के  प्रभाव  श्नौर  उसे  निष्क्रिय  करने  तथा  उससे  बचाव  के  लिए

 ae  क्षित  उपायों  के  थारे  में  परिचित  ie | @ |  में  इस  विषय  में  झपने  जान  तथा  प्रशिक्षण  को  सगाਂ

 तार  श्रद्यतन  करती  रहती  ह

 जे०  के०  मन्य फक्चरस  कानपुर  का  खोला  जाना

 7508.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :
 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 ....] 1... रस क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही  में  Fo  Fo  मिल्स )

 कानपुर को  पुनः  खोलने के  लिए  भारत  सरकार a  कार्यवाही  शुरू  करने  का  फिर  श्रनुरोध

 किया

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  क्या

 देश  भर  में  ऐसे  बड़े  कपड़ा  मिलों  की  कुल  संख्या  कितनी
 है e  जो

 बन्द  पड़े  हुए

 क्या  सरकार  का  विचार  उनका  श्रधिग्रहण  करने  का  नहीं  है  क्योंकि  उसकी  घोषित

 नीति  यह  है  कि  देश  में  wa  श्र  भ्रधिक  कपड़ा  मिलों  का  श्रधिग्रहण  नहीं  किया  जाएगा  ;  at

 (=)  यदि  तो  to  Fo
 मंन्युफक्चरस  ,  कानपुर  सहित  देश  के ्

 अन्य  बन्द  पड़े  एककों  को  तरन्त  चाल  करने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  कदम  उठाने का  विचार

 किया  जा  रहा

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्राभा  :
 से  दि  Fo

 के
 ०

 मेन्यफक्चरसे  कानपूर  1  WATT
 7a7e ये  as Lg/9  बन्द  ए  ।  उत्तर  प्रदश

 सरकार ने  पिछली  बार  नवम्बर  1977  में  एक  पत्न  भेजा  जिसमें  इस  एकक  को

 145



 Written  Answers  April  19  1978

 area  वस्त्र  निगम  के  प्रबन्ध  में  लिए  जाने  सुझाव  दिया  गया  था  ।  जब  तक  कि  प्रकरण
 fe

 सभी  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  ऐसा  करना  wafer  न  हो  जाए  तब  तक  सरकार

 की  नीति  वस्त्र  उद्योग  को  श्रौर  झधिक  दायित्व  सौंपने  की  नहीं  31  1978  को

 30
 वस्त्र  मिलें  ag  पड़ी  थीं  सरकार  को  भ्राशा  है  कि  निकट  भविश्ष्य  में  ही  इन  मिलों  को

 खोलने  के  लिए  कदम  उठाए

 COMMISSION  SET  UP  BY  DELHI  ADMINISTRATION  OF  EXCESSES  DURING
 EMERGENCY

 7509.  SHRI  RAM  SEWAK  HAZARI  Wil  the  Minister  of  HOME  .AFFAIRS  0८
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  Delhi  Administration  has  set  up  an
 enquiry  commission  in  regard  to

 the  excess  committed  during  emergency;

 (b)  if  so,  the  constitution  and  the  terms  of  reference  thereof;  and

 (c)  the  time  by  which  it  will  submit  its  report  and  whether  its  report  will  be  presented
 before  the  Shah  Commission  also  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 DHANIK  LAL  MANDAL)  (a)  The  Delhi  Administration,  with  the  prior  approval  of
 the  Government  of  India,  have  set  up  on  13-3-1978,  an  Emergency  Excesses  Enquiry
 Authority,  under  Section  11  of  the  Commissions  of  Inquiry  Act,  1952.

 (b)  The  Chairman  of  the  One-Member  Authority  is  Shri  R.  N.  Chopra  The  terms
 of  reference  of  the  Authority  are  as  under

 (i)  to  ascertain  the  facts  and  circumstances  relating  to  specific  instances  of  serious
 nature  presenting  important  or  unique  features  relating  to  any  of  terms  of
 reference  of  the  Shah  Commission  of  Inquiry  which  should  be  brought  to  the
 notice  of  Commission.

 (ti)  to  generally  into  all  other  instances  as  are  relatable  to  one  or  other  of
 the  terms  of  reference  of  the  Shah  Commission  of  Inquiry  which  the  Authority

 may  deem  fit  to  enquire  into;  and

 (iii)  to  enquire  into  such  complaints  or  allegations  as  may  be  referred  to  the  Authority
 or  to  the  State  Government  by  the  said  Commission

 (c)  The  Authority  shall,  with  reference  to  parts  (ii)  and  (iii)  of  its  terms  of  reference,
 make  interim  reports  to  the  Shah  Commission  and  submit  final  report  with  recommenda-
 tions  for  action  to  be  taken  not  later  than  four  months  from  the  date  of  its  being  set

 up.

 धनबाद  में  समाचार  न्पज  एजेंसी  को  सेवाएं

 7510.  श्री  ए०  Fo  TA:  क्या  सुचना  श्रॉर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 )  क्या  समाचार न्यूज  बिहार  के  धनबाद  के  झ्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  बहुत  ही  निष्प्रभावी  है  ।

 क्या  धनबाद  में  समाचार  के  संवाददाता  को  टेलीग्राफ  न्यूज  टेलिप्रिन्टर  सेवा

 श्र  श्रौद्योगिक क्षेत्र  के  विकास  के  श्रनरूप  कार्य  करने  के  लिए  एक  टेलीफोन  भी  रखने  का

 प्रघिकार  नहीं  मिला  हुमा है  श्रौर

 स्थिति  को  सुधारने  के ि  कि  लिए  क्या  कार्यवाही यदि  तो  इसके  कारण
 हे

 तथा

 की  गई
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 सूचना  att
 प्रसारण  मंत्री  (ait  लाल  कृष्ण  :  शौर  सरकार

 समाचार  एजेंसियों  के  कार्यकरण  में  सम्पादकीय  या  प्रशासनिक  रूप  से  हस्तक्षेप नहीं  करती ७७,
 समाचार  एजेंसी  के  रूप  में

 te qaArae a
 ने  14-4-78  से  काम  करना  बन्द  कर  दिया  यह

 समाचार  जो  पूर्णतया  स्वतन्त्र  पर  निभर  करता है  कि  वे  श्रपने  कार्यों की  योजना

 बनाएं  समाचारों  के  प्रभावी  संकलन  ate  वितरण  के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों  के  श्रनुसार

 भ्रपने  को  सुविधाएं  उपलब्ध

 रक्षा  लेखे  का  विलय

 7511.  ait  ज्योतिमंय  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इस  समय  सी०  जी०  डी०  Wo,  नई  दिल्‍ली  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  जो

 रक्षा  लेखे  हैं  उनके  रक्षा  मंत्रालय/डी०  जी०  तरो ०  कलकत्ता  के  साथ  विलय

 समाकलन का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि
 तो  क्या  प्रस्तावित  विलय/समाकलन  से  पश्चिम  बंगाल में  लगभग

 1200
 तक  रोजगार  क्षमता  की  गुंजाइश  कम  हो  शर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं प्रौर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  शेर  जी  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर

 विचार नहीं  gar

 ate  प्रश्न नहीं  उठते

 करुणामूलक  कारणों  के  श्राधार  नियुक्तियां

 7512.  श्री  मोहन लाल  पिपिल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिनकी  गत  तीन  कलैण्डर वर्षों  में

 करुणामूलक कारणों  के  श्राधार  पर  विभिन्न  ग्रेडों  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा

 विभागों  में  नियुक्त  किया  गया  aT ;

 करुणामूलक  कारणों  के  आ्राधार  पर  नियुक्ति  के  लिए  1-1-1978  को  सरकार

 के
 पास  कुल  कितने  oder  पत्न  निलम्बित  थे  ;  ग्रौर

 क्या  निलम्बित  श्रावेदन  vat  को  निपटाने  के  लिए  कोई  विशेष  उपाय  करने  का

 विचार  है  झ्ौर  यदि  तो  उनका  स्वरूप  क्या

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ata  सिह  यह  यह  सुचना  कामिक

 विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  समूह  तथा  ग्रेडों
 में  करुणामूलक  नियुक्तियां  करने

 की  शक्तियां  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों को  दी  गई  गई
 केवल

 उन्हीं

 कुछ  मामलों  को  इस  विभाग  में  भेजा  जाता  जिनमें  शैक्षिक  ग्रहेंताओं  श्रथवा  में  छूट

 देने  की  झावश्यकता  होती है  ।
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 तथा  चूंकि  ग्रावदकों  द्वारा  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  को  araed-Ta
 प्रस्तत  किए  जाते  इसलिए  यह  पूचना  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  के  पास  उपलब्ध  होंगी  ।

 जिन  श्रावेदन  पत्नों  में  मृतक  सरकारी  कमचारी  के  परिवार  को  शीघ्र  राहत  दिए  जाने  का  स्पष्ट

 उल्लेख  श्रौर  भ्रपेक्षित  कागजात  उपलब्ध  उन  पर  शीघ्र  निर्णय  लिया  जाता  श्रन्य

 मामलों  में  fara  लने  से  पहले  श्रपेक्षित  सुचना  एकत्र  करनी  होती  है  करुणामूलक

 नियुक्तियों  के  लिए  सभी  श्रावेदन  पत्नों  पर  है  तुरन्त  ध्यान  दिया  जाता

 FOREIGN  PRESS  FORCED  TO  WITHDRAW  FROM  THE  COUNTRY  DURING
 EMERGENCY

 7513.  SHRI  LALJI  BHAI  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state

 members (a)  the  number  of  foreign  press,  radio  or  television  organisations  whose
 were  forced  to  leave  the  country  during  emergency;  and

 (b)  the  number  of  such  organisations  or  new  foreign  institutions  whose  members  have
 been  allowed  to  work  in  India  during  the  last  one  year  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K.

 ADVANI)  (a)  Seven,  Sir.

 The  correspondents  of  the  BBC  had  also  left  India  because  he  was  asked  by  his
 principals  not  to  sign  the  guidelines  for  self  censorship  issued  by  the  Government  of  India
 after  the  promulgation  of  emergency.

 (b)  Twentynine  including  25  new  organisations.

 IMPORT  OF  INDIAN  FILMS

 7514.  SHRI  LALJI  BHAI  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  countries  from  which  Government  of  India  import  films;  and

 and  the (b)  the  number  of  films  imported  during  the  past  one  year,  country-wise,
 details  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  INFORMATION  AND  BROADCASTING  (SHRI  L.  K

 ADVANI)  (a)  In  the  matter  of  import  of  films  the  Government  policy  is  non-
 discriminatory  imports  on  global  basis  (canalised  through  Film  Finance  Corporation)  with
 emphasis  on  quality.  As  such  no  particular  list  of  countries  earmarked  for  import  of  films
 has  been  laid  down.

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  in
 due  course.

 RENT  PAID  BY  FILMS  DIVISION  FOR  OFFICE  ACCOMMODATION

 7515.  SHRI  LALJI  BHAI  :  Will  the  Minister  of  INFORMATION  AND  BROAD-
 CASTING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Delhi  office  of  the  Films  Division  was  accommodated  in  Vandana
 Bhavan:

 above  office:
 (b)  whether  large  amount  of  money  was  being  paid  by  way  of  rent  for  housing  the

 (c)  whether  the  above  office  has  now  been  shifted  from  Vandana  Bhavan  to  some  other

 place;  and

 (d)  if  so,  the  full  facts  in  this  regard  ?
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 ROR  MATION  A  RROAT) THE  MINISTER  OF  IN  POR  ह  ह  न  ND  DD  ROADCASTING  (SHRI  L.  K.
 ADVANI)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (0)  For  the  17  flats  in  Vandhna  building  occupied  by  the  Films  Division  a  total
 monthly  rent  of  about  Rs.  40,500/-  was  being  paid.  Subsequently,  two  ats  were
 surrendered  as  a  measure  of  economy.  The  total  monthly  rent  of  the  remaining  15  flats
 was  Rs.  036,223.80.

 (c)  and  (d)  Objections  were  received  regarding  screening/storage  of  films  by  the  Films
 Division  in  some  of  the  flats  on  the  ground  that  it  was  a  fire  hazard.  Further,  the  insurance
 company  asked  for  enhanced  premium  on  that  account.  To  avoid  controversy,  it  was
 decided  to  shift  Films  Division  from  Vandhna  building  to  4  Tolstoy  Marg  where  the  office
 of  the  Registrar  of  Newspapers  of  India  was  located,  and  to  put  that  office  and  Song
 and  Drama  Division  in  place  of  Films  Diivsion.  Following  this  decision,  the  office  of  the
 Registrar  of  Newspapers  of  India  now  have  10  flats  and  Song  and  Drama  Division  3  flats  in
 Vandhna  building.  The  Films  Division  still  has  2  flats  in  that  building.

 जेट  प्रशिक्षण  विमान

 7516.  श्री  मनोरंजन  भवत :  क्या  रक्षा  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय वायु  सेना  में  जेट
 प्रशिक्षण  विमान

 श्रतिरिक्त  मात्रा

 में  उपलब्ध

 क्या  इसका  कारण  1975  में  विमान  चालकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  बढ़ा-बढ़ा

 कर  बनाए  गए  ate  त्रुटिपूर्ण  कार्यक्रम  के  कारण
 जो

 we  घटकर  वास्तविक  स्तर  पर

 क्या  विदेशी  ae  प्रशिक्षण  विमान  को  सरकार  की  समुचित  स्वीकृति  के  बिना

 श्रौर  सरकारी  तकनीकी  सलाह  के  विरुद्ध  खरीदा  गया

 क्या  वर्ष  1975  में  जिन  श्रधिकारियों  ने  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  बनाया

 वे  अधिकारी  इस  दल  के  भी  सदस्य  थे  जो  विदेश  गई  श्रौर  जिन्होंने  उन  विमानों  की  खरीद

 के  बारे  में  श्रन्तिम  निर्णय  ak

 यदि  तो  सारे  मामले  की  जांच  पड़ताल  करने  श्रौर  इस  मामले में  श्रन्तग्रंस्त

 भ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई

 a
 रक्षा  मंत्री  जगजोवन  :  जी  इस  तरह  की  कोई  श्रतिरिक्त  मात्रा  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं  उठते

 ताप  बिजली  घरों  के  कर्मचारियों  के  लिए  तकनीकी  पाठ्यक्रम  चलाने
 के

 लिए  facet  विशेषज्ञ

 *  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : 75 17+  श्री  जनादन

 क्या  ताप  बिजली  घरों  के  कर्मचारियों  के  लिए  तकनीकी  पाठ्यक्रम  चलाने  हेतु

 विदेशी  विशेषज्ञ  श्रामंत्रित  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  AK

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 149



 Written  Answers  April  19,  1978

 ऊर्जा  मंत्री  (
 श्री  पी०  :  झर  देश  में  स्थापित हुए  ताप  १६४ *५  केन्द्र

 कार्मिक
 प्रशिक्षण  संस्थानों  में  दिए  जा  रहे  प्रशिक्षण  को  गुणवत्ता  ग्रौर  पाठ्यक्रमों  में  सुधार

 लाने  के  लिए  भारत  सरकार  कुछ  विदेशों  से  सहायता  ले  रही  ताप  विद्यत 2 ४  केन्द्रों  के

 प्रचालन के  वर्तमान  पाठ्यक्रम  में  सुधार  करने  तथा  श्रनुरक्षण  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  नया

 शुरू  करने  के  श्रतिरिक्त  प्रणालियों  के  प्रचालन  में  प्रशिक्षण  की  न्यनर्थं

 किया  जाना
 भी

 विदेशों  से  प्राप्त  हुए  सुझावों  में  शामिल  है
 ।

 SETTING  UP  OF  NEW  THERMAL  POWER  STATIONS  DURING  1978-79

 +7518.  SHRI  RAJENDRA  KUMAR  SHARMA  :  Will  the  Minister  of  ENERGY  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  power  crisis  in  the  country  will  be  overcome  till  next  ven  years;

 with  a  view  to (b)  whether  new  thermal  power  stations  will  be  set  up  in  the  count

 meet  the  power  shortage;

 (c)  if  so,  the  various  parts  of  the  country  where  new  thermal  power  stations  will  be

 during  1978-79;  and

 (d)  the  total  power  generation  capacity  in  kilowatt  ?

 THE  MINISTER  OF  ENERGY  (SHRI  P.  RAMACHANDRAN)
 elanm

 (a)  The  main

 strategy  of  the  future  power  programme  is  to  accelerate  power  dev  e1Upui  ent  with  a  view
 to  overcome  power  shortage  due  to  inadequate  capacity,  and  achieve  self-sufficiency  in
 about  seven  years.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  A  statement  listing  the  Thermal  Power  Stations  where  new  units  are  scheduled
 to  be  commissioned  during  1978-79  is  enclosed.

 (d)  The  total  power  generation  capacity  in  the  country  at  present  is  about  26  million
 kilowatt.

 PAY  SCALES  OF  TECHNICAL  EMPLOYEES  OF  J.C.B.  PHOTO  LITHO  PRESS  AND
 LETTER  PRESS

 7519.  Shri  L.  1..  KAPOOR  1  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  refer SHRI  MAHI  LAL  J

 to  the  reply  given  to  part  (b)  of  USQ.  No.  3313  on  the  13-7-1977  regarding  the  anamolies
 in  the  pay  scales  of  technical  employees  of  J.C.B.  Photo  Litho  Press  and  Letter  Press  of  this
 department  and  state;

 (a)  whether  any  final  decision  has  since  been  taken  in  the  matter;

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof;  and

 (८)  if  not,  the  reasons  for  the  inordinate  delay  and  further  time  likely  to  be  taken  in
 taking  a  decision  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  and  (b)  A  decision
 has  since  been  taken  and  orders  issued  to  the  effect  that  pay  scales  of  Readers  Grade  I
 and  Copy  Holders  in  the  Letter  Press  of  the  JCB  will  be  at  par  with  the  scales  for  the
 officials  of  these  categories  in  the  Government  of  India  Press.
 of  such  employees  of  JCB  Photo-Litho  Press  and  Letter  Pres  has  thus

 Anomaly  in  the  pay  scales
 been  removed

 now.

 (८)  Does  not  arise.
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 29  1900  लिखित  उत्तर

 at  ज्योतिमंय बसु  :  मैंने  श्री  बरनाला  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का

 सुचना  दी
 है  ।

 प्रश्न  संख्या
 744

 के  उत्तर  में  उन्होंने  सदन को  गुमराह  किया

 mere  महोदय  :  में इस  पर  विचार कर  रहा  हूं  ।

 at  atta  राय  :  कल  श्राप ने  कहा  था  कि  विदेश  मंत्री  के  वक्तव्य  के  बारे  में  श्राप  श्रपनी  व्यवस्था

 महोदय
 :
 मैंने  यह  नहीं  कहा  था

 ।
 मैंने  कहा  था  कि  मैं  रिकार्ड  देखूंगा

 ।  यह  एक  महत्वपूर्ण
 मामला  है  में  मामले  का  श्रध्ययन  कर  रहा  हूं

 |

 श्री  सौगत  राय  :
 कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ग्रन्यथा  हमें  हानि  होगी  |  पता  नहीं  इस  मामले

 विशेषाधिकार  का  मामला  उठाया  जा  सकता  है  नहीं

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  न  कुछ  होगा  प्रौर  इसका  पता  चल  जायेगा  |

 राम  विलास  पासवान ਂ*

 श्री  ato  Mo  मंडल  (are Tz)  मने  3-4-78  को  दूरदशन के  विरुद्ध  संसद  में  सप्ताह पर

 री  atc  wast  में  उसकी  टिप्पिणियों  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सचना  दी  है

 अ्रध्यक्ष  महोदय  कौन  से  नियम  के  c WITT | |

 श्री  ato  पो०  मंडल  :  अ्रध्यक्ष  पीठ  पर  प्राक्षप  किया  गया  हैं  Aa:  इस  सारे  मामले  को  सदन  में

 पढ़कर  सुनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  श्रापके  कार्यालय  ने  सभी  मुद्दों  पर  खद  व्यक्त  किया

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  मामले  पर  विचार  किया  है  ।  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  कोई

 mera  नहीं  किया  गया  है  |  हर  किसी  को  हर  किसी  की  करने  का  अ्रधिकार  है  ।  भ्रध्यक्ष  भी

 श्रालोचना  के  क्षेत्र  से  ऊपर  नहीं  है  ।  इस  पर  भी  मंत्री  महोदय  ने  क्षमा  याचना  की  है  यद्यपि  एसा

 करना  जरूरी  नहीं  था
 ।

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  रिकाड  करना  बन्द  किया  जाये  ।  विषय  पर  दी  गई  व्यवस्था  के  बारे  में  में

 एक  व्यवस्था के  प्रश्न  पर  खड़ा  होता हूं  मैं
 नियम  379

 की  श्रोर  श्रापका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  ग्रभी  हमने  कल  ही  इस  विषय  पर  बात-चीत  की  थी
 |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  जी  नहीं  मेरे  दिमाग  से  जो  चर्चा  हुई  वह  निकल  गई  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  इस  पर  फिर  कभी  विचार  कर  लेंगे  ।

 श्री  वसंत  साठे  श्रीमन्‌  मैंने  एक  समाचार  पत्न  के  प्रमुख  सम्पादक  के  विरुद्ध एक

 पीर  मामले  सूचना  दी  सुपरिटेंडंट  ने  एक  सम्पादक
 को

 सावजनिक  स्थान  पर

 चाँटा  मारा  तुम  इसें  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  कहते  हो
 ।

 मैंने  इस  विषय  की  श्रोर
 सदन

 का
 ध्यान

 दिलाया था  ।

 **aTO de  वृतान्त  में  सम्मिलित नहीं  किया  गया  |

 **Not  recorded.
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 1900  aka)

 SHRI  KESHAV  RAO  DHORDGE  (Daded) :  What  about  the  major  rail  accident  ?

 अध्यक्ष  महोदय  इन  बातों  पर  विचार  किया  जायेंगा  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  बारे  में  मैं  एक  श्राश्वासन चाहता  हूं  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  स्वयं  ही  वक्तव्य  देने  वाले  हैं  |

 श्री  SaaARTT  बसु  रेडियो  समाचार  के  भ्रनुसार  श्री  वाजपेयी  तो  बाहर

 गए  हुए ह  |

 श्री  के०  लकप्पा  श्री  वाजपेयी  ने  जिस  rey  का  संदर्भ  दिया  है  उसका

 क्या  SAT  ।  उस  पर  ्  क्या  व्यवस्था  हूं  ।

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  मंत्री  महोदय  ही दुर्घटना के  बारे  में  वक्तव्य  किस

 प्रकार  दे  सकते  ह  मंत्री  महोदय  बम्बई गए  हुए  अतः  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  चर्चा

 होगी  ।

 श्री  बयालार  रवि  क्या  झ्रापके  द्वारा  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देने  की  अनुमति

 दी  जाने  से  हमारी  चर्चा  में  व्यवधान  नहीं  होगा
 |

 श्रध्यक्ष  महोदय  मैंने  श्राप  सभी  की  बात  सुन  ली  |  |  अरब  ATT  स्थानों  पर  बैठिए |

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  प्रपनी  झ्रोर  से  मंत्री  महोदय ढ  रा  दिया  जाना  ही  पर्याप्त

 नहीं  ( =aaT)

 महोदय  :  सभी  श्रनुरोधों  पर  विचार  किया  जायेगा
 |

 श्राज  मंत्री  महोदय  श्राप  ही

 एक  वक्तव्य दे  रहे

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारत  लेदर  कारपोरेशन लिमिटेड  के  कार्यकरण  को  समीक्षा ak  उसका  वार्षिक

 हिदुस्तान  फोटो  फिल्मस  मेन्युफेक्चारिंग  कम्पनी  इन्दुनगर  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  श्रौर

 उसका  वार्षिक  श्रायातित  सीमेंट  नियंत्रण
 (ere  संशोधन  )  हिन्दुस्तान  aed

 लिमिटेड  का  श्रर्जन  तथा  श्रधिनियम  शौर
 प्रेशन  एंड  क्रेवन  श्राफ  इंडिया

 )  लिमिटेड  का  श्रजन
 तथा  श्रधिनियम  के  aia  जारी

 सुचनाए  ॥

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  में  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी
 1956

 की
 धारा  619  क

 की  उपधारा (  1)  के  श्रन्तगंत

 लिखित  vat  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति
 :--

 भारत  लेदर  कारपोरेशन
 arr

 के  31  1977  को

 समाप्त  हुए  के  कार्यकरण
 की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा ।
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 19  1978
 सभा  पटल  पर  रखे  गय

 एएए

 भारत  लेदर  कारपोरेशन  श्रागरा का  31  1977  को

 समाप्त  हुए  as  का  वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पिणियां  ।  [watery F में  रखे  गये

 देखिए  संख्या  एल०  eto  2116/78  |]

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी
 इन्दुनगर

 के  31  1977 को  समाप्त  हुए  वर्ष  कार्यकरण की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  मैनुफंक्चरिंग  कम्पनी  इन्दुनगर
 का  31  1977  को  समाप्त हुए  वर्ष  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां ।

 (2)  उपर्यक्त (1)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर.रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने
 वाले  दो

 विवरण
 तथा  भंग्रेजी  [ ग्रंथालय में  रखे  गए  ।  देखिए

 संख्या  eto  2117/78  |

 (3)  वस्तु  1955 की  धारा  की  उपधारा  (6)  के  rate  श्रायातित

 सीमेंट  नियंत्रण  (gaz  संशोधन )
 1978

 तथा
 भ्रंग्रेजी  संस्करण

 की  एक  जो  दिनांक  1 at,  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सां०  शऋ ०  230  में  प्रकाशित gar  था  ।  [Ware A TAT TAT में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  eto  2118/78  |]

 (4)  हिन्दुस्तान  c  लिमिटेड  का  asta  तथा  1978

 की
 धारा  6

 के
 arena  जारी  की

 गई  संख्या  ato
 सां०

 तथा  भ्रंग्रेजी संस्करण  )
 की

 एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1978 के  भारत  के

 राजपत्र में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  मैसर्स  हिन्दुस्तान  ट्रैक्टस

 बड़ौदा  के  उपक्रमों  को  गुजरात  राज्य  सरकार के  अधिकार  में  सौंपा गया  है  ।

 में  रखे  गया  ।  Shaw  संख्या  रल
 eto  2119/78  |]

 (  >  ग्रेशन एंड  केवन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  का  भ्रजंन तथा  श्रन्तरण

 1977 की  धारा  30  की  उपधारा  (  3)  के  श्रन्तगंत  ग्रेशन  एंड  केवन  श्राफ

 (sTEaz)  लिमिटेड  का  asta  तथा
 1978

 car  wash  संस्करण )  की  एक  जो  दिनांक  6  1978
 के

 भारत
 के

 राजपत्र  में  अ्रधिसुचना संख्या  सां  ०
 त्रा०  253

 में  प्रकाशित हुए  थे
 ।

 [warera F में

 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  2120/78  |]
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 दासोदर  घाटी  निगम के  वर्ष  1978-79  का  बजट  qWaKata

 ऊर्जा  मंत्री  (st पी०
 :
 मैं  दामोदर  घाटी

 1948
 की

 धारा  44
 की

 उपधारा  (  3)  के  भ्रन्तर्गत दामोदर  घाटी  निगम  के
 वर्ष  1978-79

 के  बजट
 प्राक्कलन

 तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  देखिए
 ।  संख्या ri  ल०  eo  2121/78  |  |

 Stata Wala rasa HAT पत्तन  न्यास  के  वष॑  1976-77 के  लेखा  परीक्षित  प्रतिवेदम  और  वारिक

 केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  निगम  लिमिटेड  के  ad  19  6-77  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 तथा  याधिक  प्रतिवेदन  ।

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मंत्री
 चाँद  :  में  निम्नलिखित

 पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  मुख्य  पत्तन  न्यास  श्रधिनियम  1963 की  धारा  103  की  उपधारा  (2)  के
 श्रन्तर्गत

 कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष
 1976-77

 के  वार्षिक  लेखे  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  )

 की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन
 |

 में  रखा  गया
 ।

 देखिए

 संख्या  एल०  ठी०  2122/78  1 |

 (2)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  श्रन्तर्गत

 लिखित  पन्नों  तथा  भ्रंग्रेजी संस्करण  )  की  एक-एक प्रति  :--

 केन्द्रीय  arcana  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1976-

 77  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 केन्द्रीय  ग्रन्तदेशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता का  वर्ष  1976-

 77  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक  की  टिप्पणिया ं।

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक
 विवरण  तथा  wast  |  में  रखे  गए ।

 देखिए  संख्या  yao  eto  2123/78

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  वर्ष  1976-77 के  लेखा  परीक्षित  लेखे

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 श्राभा
 : केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948

 की
 धारा  12

 की
 उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  रेशम  ats के  वर्ष  1976-77 के  लेखा  परीक्षित

 लेखे  तथा  ग्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  [watea a में  रखा  गया  ।  देंखिए  संख्या  एल०  टी ०

 2124/78  |]

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  वयालार  श्राप  श्रापत्ति  उठाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  बयालार  रवि  हालांकि  यह  afar  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल

 के
 लिए  डाक्टरी  लाभों के  बारे  में  है  परन्तु  मेरी  श्रापत्ति  यह  है  कि  उनके लिए  नियमों  को  बनाते

 समय  उनके  कत्तव्य
 भी

 निर्धारित  किए  जाने  चाहिएं  नहीं
 तो

 वे  झ्रपने  श्रधिकारों  का  दुरुपयोग
 करेंगें  ।

 इसलिए  केन्द्रीय  आद्यागिक  सुरक्षा  बल  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  नए  नियम  बनाने  हेतु

 कानून  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।
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 29  1900  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान
 दिलाना

 केय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  घल  श्रधिनियम  के  श्रम्तगंत  ध्रधिसुचना  wie

 एक  विवरण

 गृह  मंगालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :

 में  निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 )  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968 की  धारा  22 की  उपधारा  (3)

 के  भ्रन्तर्गत  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सरक्षा  बल  )  1977  तथा

 ह. ग्रग्रउ  संस्करण  )  की  एक  जो  दिनांक  3  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रघिसुचना संख्या  Ato  श्रा०  3669  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 उपर्युक्त  श्रधिसुचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला

 एक  विवरण  तथा  ि स ध. प्रग्र॑ ज  संस्करण )  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  1]

 अ्रखिल  भारतीय  सेवा  श्रधिनियम के  c  श्रधिसुचनाएं

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०
 :

 मैं  अ्रखिल  भारतीय  सेवा

 1951 की  घारा  3  की  उप-धारा  (2)  के  भ्रन्तर्गत  भारतीय  वन  सेवा  )  द्वितीय  संशोधन

 1978  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  जो  दिनांक  5  श्रप्रैल  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रघिसूचना  संख्या  सा०  Ato  fro  224  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ।]

 WUT  महोदय
 :

 हम  प्रस्ताव  लेते  हैं  |

 ही के०  लकप्पा  ({ARz) i) A)  :
 मैं

 कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भ्रंश  सम्मिलित
 न

 किए  जाने
 के

 बारे  में

 नियम  380  प्रौर  381
 के

 वक्तव्य  देना  चाहता  मेंने  तारांकित  प्रश्न  संख्या
 761

 के  अ्रन्तगंत

 एक भ्रनुपुरक प्रश्न  पुछा  था
 ।

 यह  कम्पनी  ला  बोर्ड  द्वारा  बनाए  गए  दो  मामलों  के  बारे  में  था  ।  मैंने  देखा

 है  कि  यह  प्रश  कार्यवाही  वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  है
 ।

 इसमें  मैने  कौन
 सी

 भ्रपमानजनक  बात  है
 |

 महोदय  :
 श्राप  मुझे  मेरे  कक्ष  में  मिलिए  मैं  श्रापके  प्रश्न

 का
 समाधान  कर  दूंगा

 |

 श्रविलम्बनोय लोक  महत्व  के  विषय  की
 श्रोर

 ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 नई  facet स्थित  ait  हटमेंट्स  में  झाग  लगने  का  समाचार

 मुख्तियार fag  मलिक  )
 :  मैं  रक्षा  मंत्री  का  ध्यान  प्रविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषयों  की  झोर  दिलाता  श्रौर  उनसे  La  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  बें  :

 “17  1978 को  त्यामराज  नई  दिल्‍ली  स्थित  ग्रार्मी  हटमेंटस  में  श्राग

 लगने  के  कारण  महत्वपूर्ण  श्रभिलेखों  श्रौर  दस्तावजों  के  नष्ट  हो  जाने  का  समाचार  ी
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  Chaitra  29,  1900  (Saka)
 ह  ह

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  भ्रध्यक्ष
 17  1978

 को

 लगभग  6  बजकर  25
 मिनट

 पर
 किंग  जाज॑  एवेन्यू के  पश्चिम  में  ‘ag  ब्लाक  रक्षा  हट  में  झाग  लग

 गई
 ।

 इस  श्राग  में  वे  दो  हाल  नष्ट  हो  गए  जिनमें  1939-46 के  कुछ  पुराने  रिकार्ड रखे  हुए  थे
 ।  परन्तु

 arma  प्रभावित  साथ  के  कमरों  से  फर्नीचर  ate  रिकार्ड  को  समय  पर  बचा  लिया  गया  क्षति  उस

 हटमेंट  के  थोड़े  से  हिस्से  में  ही  हुई  ।

 2.
 सुरक्षा  गाडे  कमांडर  ने  फायर  ब्रिगेड  ak  सम्बन्धित  apa  को  सुचित  करने  के  लिए

 तत्काल  कार्रवाई  की
 ।

 रक्षा  सुरक्षा  कार्मिकों  ने  उस  क्षेत्र  को  घेर  लिया  ate  श्राग  बूझाने  तथा  प्रभावित

 कमरों  से  श्रल्मारियों  ्र  fears  को  बाहर  निकालने  के  लिए  कार्रवाई  प्रारम्भ
 कर

 दी
 ।

 दमकलें  श्राग  लगने  के  वाद  मिनटों  में  ही  श्रावश्यक  उपकरणों के  साथ  वहीं  पहुंच  गई  उन्होंने

 को  पंहले  तो  सीमित  कर  दिया  ake  फिर  बुझाया  ।  यहां  तक  कि  जब  श्राग  पर  नियन्त्रण  कियां  जा  रहा  था

 उसी  समय  भी  बिना  जले  तथा  श्रधजले  स्टोरों  को  बाहर  निकाला  गया  श्रौर  जहां  तक  सम्भव  हो  सका  उसे

 बचाया  लिया  गया  ।

 3.
 लगने

 की
 सूचना  मिलते  ही  रक्षा  राज्य  मंत्री

 प्रौर
 मंत्रालय  तथा  सेना  मुख्यालयों  के  वरिष्ठ

 ्रधिकारी  घटनास्थल  को  दौड़  पड़े  ।

 4  श्राग  लगने  के  कारणों  का  प्रभी  तक  पता  नहीं  लगा  है  ।  प्राग  लगने  के  कारणों  की  जांचं  करने

 और  aft का  पता  लगाने  के  लिए  ब्रियेडियर arco  एस०  पठानिया  कीं  श्रध्यक्षता  में  एक  जांच-ग्रदालत

 स्थापित कर  दी  गई  हूँ

 SHRI  MUKHTIAR  SINGH  MALIK  Regarding  the  fire  which  broke  oat  in  the
 Defence  hutments,  I  have  heard  the  statement  of  the  Defence  Minister  and  read  in  the  news-
 papers  about  it.  According  to  the  newspaper  it  was  caused  due  to  a  tea  stall  situated  there.
 The  Defence  Minister  has  stated  that  the  reason  of  the  fire  has  not  been  established  and  an
 enquiry  committee  has  been  set  up  to  go  into  its  causes.

 This  fire  is  not  first  of  its  kind.  In  1974-75  also  a  fire  was  broke  out  in  the  defence
 installations.  So  I  want  to  know  what  anti-fire  measures  are  being  taken  by  the  Government
 to  stop  fire  being  broke  out  in  such  a  way.  The  Government  should  solve  this  problem
 on  national  level.  Our  Government  should  pay  full  attention  towards  the  incidents  of  fire
 break  out  etc,

 May  I  know  the  intensity  of  the  fire  was  assessed  or  not.  How  extraordinary  it  was  ?
 Let  him  also  give  us  some  first  hand  information  about  the  cause  of  the  fire.  Is  there
 any  political  element  behind  this  incident  since  certain  people  are  making  efforts  these  days
 to  create  tension  and  also  problems  for  the  Janata

 Government.

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  पांच  मिनट  से  श्रधिक  बोल  चुके  हैं
 ।

 थी  afeaarz )  fag  मलिक
 :  में  मंत्री  महोदय  से  बस

 दो
 तीन  प्रशन  झ्र  पूछूंगा  ।

 It  is  very  necessary  to  know  whether  there  is  any  political  element  behind  it  and  whether
 it  is  a  case  of  sabotage.  Is  the  hon.  Minister  sure  that  the  fire  break  out  was  just  accidental.

 Then  there  was  no  water  tank  and  the  Fire  Brigade  people  have  complained  against
 not  availability  of  water  tank.  Have  the  Government  looked  into  this  aspect  also  with  a
 view  to  providing  water  tanks,  for  extinguishing  fires.

 PROF.  SHER  SINGH  :  A  court  of  inquiry  has  been  instituted  and  the  act  181  causes
 would  be  known  only  after  the  report  is  received.
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 19  1978  श्रविलम्बीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 नए
 ओर  ध्यान  दिलाना

 Fire  fighting  arrangements  are  always  kept  in  readiness  that  is  why  the  fire  brigades
 reaches  within  15  minutes  and  they  localised  and  extinguished  the  fire.  In  1975,  as  cited
 by  the  hon.  Member,  the  court  of  inquiry  had  found  out  that  it  was  because  short  circuiting.
 Thereafter  the  entire  old  and  defective  wiring  was  changed.

 SHRI  DALPAT  SINGH  PARASTE  (Shahdol)  :  It  is  good  that  the  fire  was  controlled
 soon  but  saying  this  much  is  not  enough  when  there  is  a  case  of  country’s  precious  defence
 documents  are,  put  to  such  a  danger.  He  has  said  that  document  belonging  to  the  period
 from  1936  to  1946  were  burnt.  May  I  know  whether  these  documents  could  be  had  from
 other  offices  when  such  a  need  would  arise  ?

 The  fire  broke  out  in  several  Departments  including  the  Communication  Department;
 but  the  cause  is  still  not  known.  There  have  been  many  rail  accidents  too  and  our  Intelligence
 Department  drew  a  blank  in  finding  the  causes.  It  is  an  example  of  great  inefliciency  of
 such  things  went  on  like  this,  the  entire  country  would  be  in  grip  of  fear.  May  I  know
 how  long  would  the  enquiry  take  to  complete  and  if  any  time  limit  has  been  fixed  ?  If  not,
 would  you  fix  a  target  date  ?  I  would  also  like  to  know  whether  this  incident  would  be
 inquired  into  by  the  C.B.I.  Also  please  clearly  say  whether  these  documents  were  not
 Important.  Please  don’t  put  us  off.

 PROF.  SHER  SINGH  :  The  documents  were,  no  doubt  of  historical  importance,  and
 pertained  to  the  War  between  1936  and  1946.  Some  maps  and  many  negatives  too  have
 destroyed.  Not  trying  to  minimising  the  loss  I  would  like  to  add  that  we  would  be  in  a
 position  to  prepare  again  those  negatives  with  the  help  of  the  existing  maps.  The  records
 are  available  at  other  places.

 The  time  limit  for  the  completion  of  the  inquiry  has  been  fixed  to  Ist  May,  but  since
 the  matter  belongs  to  defence,  an  inquiry  by  the  C.B.J.  has  not  been  considered  proper.
 A.  Brigadier  supported  by  four  army  officers  have  been  appointed  on  this  task.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi-Sadar)  :  The  burnt  material  consisted  of  records
 and  maps  pertaining  to  Second  World  War  as  also  certain  maps  and  documents  relating  to
 our  strategic  points.  Their  were  certain  foreign  maps  also.  And  I  suspect  a  foul  play
 in  burning  them  all.  To  me  it  is  a  case  of  sabotage.  Then  all  this  material  was  kept  in
 such  structures  with  wooden  roofs  and  the  sheds.  There  would  be  fire-proof  buildings  for
 ‘keeping  such  important  defence  records.  Then  we  know  that  there  is  always  a  sepoy  guard
 to  keep  a  strict  watch.  How  could  then  be  a  fire  there.  Are  you  going  to  tighten  further
 the  security  arrangements  ?

 As  I  have  said  that  I  smell  a  foul  play  and  conspiracy  behind  this  incident  with  a
 view  to  malgiving  the  efficiency  and  effectiveness  of  the  present  Government.  Mav
 therefore,  know  whether  this  aspect  would  also  been  looked  into  by  the  count  of  inquiry  ?

 PROF.  SHER  SINGH  :
 All

 the  aspects  would  be  looked  into  and  given  report  thereof.

 As  regards  keeping  the  records  and  documents  at  a  more  secure  place,  I  fully  agree  with
 the  hon.  Member,  and  we  are  taking  steps  in  this  behalf.  We  propose  to  keep  such  records
 in  our  Seva  Bhavan  in  fire-proof  almirahs.  Also  we  are  further  tightening  the  security
 arrangements.  As  I  have  already  said,  we  do  have  other  maps  etc.  and  we  would  be  able
 to  reconstruct  what  has  been  destroyed  in  the  fire.  However,  we  are  very  sad  at  the  boss.

 श्री  वयालार रवि  रक्षा  विभाग  के  एक  कार्यालय  में  श्राग  ऐसे  समय  पर  लगी

 है  जबकि  हिमालय  की  चोटी  पर  परमाणु  उपकरण  की  स्थापना  संबंधी  विवाद  चल  रहा  है
 ।

 इस  से  शंका

 पैदा  होती  है  ।  इस  तरह  का  श्रम्निकांड एक  ae  के  भीतर  यह  दूसरा  है
 ।

 पिछली  घटना  के  समय  भी  जांच

 समिति  बनाई  गई  थी  atte  saa  भी  निष्कर्ष  निकाले  होंगें
 ।

 परन्तु  निष्कर्षों  से  कुछ  न  होंगां  ।

 सरकार  को  सावधानी  रखनी  चाहिए  थी  ।  wa  भी  मंत्री  महोदय  ने  नहीं  बताया  है  कि  क्या  सावधानियां

 बरती गई  प्रेस  समाचारों  में  कहा  गया  है  कि  श्राग  समीपवर्ती  एक  चाय  की  दुकान  से  लगी  ।  हम  इतने

 महत्वपूर्ण  कार्यालयों  के  पास  ऐसी  are  की  दुकानें  क्यों  रहने  केते
 हू  !

 इस  संदर्भ  में  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह
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 Leave  of  Absence  from  the  sitting  of  the  House
 April

 19,  1978

 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन्होंने  पिछली  समिति  की  रिपोर्ट  पढ़ी  थी  तथा  उसके  ATA ]  श्र  पते  सुरक्षा

 के  उपाय  किए  थे
 ।

 साथ  ही  यह  यह
 भी

 बतायें  कि  कया  इस  झ्रग्निकांड  का  श्राजकल  चल  रहे  परमाणु

 उपकरण  संबंधी  विवाद  से  कोई  संबंध  है  ।

 प्रो०
 शेर  सिंह

 :
 मेरे  विचार  से  दोनों  के  बीच  ऐसा  कोई  संबंध  नहीं  है

 ।
 यह  दुर्भाग्य

 की
 बात  है

 श्र  में  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्थानों  के  समीप  चाय  या  पान-बीड़ी  की  दुकानें  नहीं

 होनी  चाहियें  ।  लोगों  को  सन्देह  है  कि  यह  श्राग  बरामदे  में  स्थित  फल  व  पान-बीड़ी  की  दूकान से  शरू

 हुई  इस  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ait  सिन्हा  :
 समाचार

 तनों
 में  प्रकाशित  gar  है  कि  यह  श्राग

 उस
 चाय  की  दुकान  से

 शरू  हुई  जो  उन  बैरकों  के  समीप  ह  जहा ंये  दस्तावेज  रखे गए  थे

 ्रो ०  शेर  fag
 :

 सुरक्षा  कर्मचारियों  ने  भी  मुझे  बताया  था  कि  उन्होंने  नेगटिव  वाले  कमरे  के  पास

 की
 पान  की  दुकान  से  उठता  देखा  था  इस  तरह

 का  सन्देह  व्यक्त किया  गया  है  ।  परन्तु

 सही  स्थिति  का  पता  तो  जांच  के  बाद  ही  लग  सकेगा  |

 जहां  तक  सुरक्षा  उपाय  करने  का  संबंध  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हं  कि  हम  सभी  उपाय  कर  रहें  हैं

 तथा  सुरक्षा  प्रबंधों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 यदि  उनमें  कोई  दोष  पाया  गया  तो  हम  निश्चय ही

 उसे  ठीक  करेंगे  ।  साथ  ही  सुरक्षा  प्रबंधों  को  afum  कड़ा  किया  जा  रहा  है  भ्रौर  ऐसे  रिकार्ड  को  सेना  भवन

 स्थित  इस्पात  की  अल्मारियों  में  रखा  जा  रहा  है  |

 सभा  को  बेठकों
 से  maafeata  को  aaata »

 LEAVE  OF  ABSENCE  FROM  THE  SITTING  OF  THE  HOUSE.

 महोदय
 :

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अ्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति ने  अ्रपने  पांचवें

 वेदन  में  सिफ़ारिश  की  है  कि  छः  सदस्यों  को  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  श्रवधियों  के  लिए  सभा  की  बैठकों

 से  श्रनुपस्थिति की  प्रन मति भ्छ्  दी  जाए  ।  संबंधित  सदस्यों  के  नाम
 ये

 हैं
 :

 1  श्री  Ho  झ्रोबल  रेड्डी

 2.  श्री  केशव  राव  धोंडगे

 3  श्री  डी०  Ho

 A
 श्री  के०

 5  श्री  बकिन  afer

 6  श्री  कल्याण जैन

 क्या  सभा  इन  सदस्यों  को  अ्रनुपस्थिति  की  श्रनुमति  प्रदान  करना  चाहेंगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 हां

 झध्यक्ष  महोदय  :  अ्रनुमति दी  जाती है
 | qeeat  को  इसकी  सूचना  दे  दी  जाएगी
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 29  1900  )  18-4-1978  को  पश्चिमी  रलवे  के  बम्बई  सेन्ट्रल

 विरार  सेक्शन पर  हुई  रल  दुर्घटना  के  बार  में
 वक्तव्य

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTES

 सातवां  प्रतिवेदन

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  भारत  के  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के  वष  1973-74

 तथा  1974-75 के  संघ  सरकार  )  राजस्व  खण्ड  2,  प्रत्यक्ष कर  के

 1
 में  सम्मिलित  स्थावर  सम्पत्तियों  के  मृत्यांकन  से  संबंधित  पैराग्राफों  पर  लोक  लेखा  समिति  का  सातवां

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं

 सरकारी  उपक्रमों  लग  समिति

 COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 पांचवां  प्रतिवेदन

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  में  केन्द्रीय  wae  जल  परिवहन  निगम-रहस्यमय

 परिस्थितियों  में  वैकवैटरों  की  लाइटर  श्रौर  नौभारण  संचालन  पर  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी

 समिति  का  पांचवा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 सोलहवां  प्रतिवेदन  श्रौर  कार्यवाही  सारांश

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा  )  में  WT he  समिति  का  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 तथा
 का्यंवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 (1)  ऊर्जा  मंत्रालय  विभाग विद्युत  पर  प्रतिवेदन

 (2)  उपर्यक्त  प्रतिवेदन  से  संबंधित  समिति  की  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश

 सरकारी  आश्वासनों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 दूसरा  प्रतिवेदन

 SHRI  MRITUNJAY  PRASAD  (Siwan)  I  beg  to  present  the  Second  Report  of  the

 Committee  on  Government  Assurances.

 18-4-1978  को  पश्चिमी  रेलवे  के  बम्बई  सेन्ट्रल  विरार  sana  पर  हुई

 रेल  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  RAILWAY  ACCIDENT  ON  BOMBAY-VIRAR  SECTION  OF  WEST-

 ERN  RAILWAY  ON  18-4-1978

 रेल  मंत्रालय  में  राल्य  मंत्री  (  श्री  शिव  नारायण
 :

 सदन
 को

 सुचित  करते  हुए  मुझे
 श्रत्यघिक

 खद  है  कि  18-4-1978 को  लगभग  20.07  जब  537  डाउन  चर्चगेट  विरार  लोकल  बिजली
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 Business  Advisory  Committee  Chaitra  29,  1900
 (Saka)

 गाड़ी  पश्चिम  रेलवे  के
 बम्बई  मंडल

 में  बम्बई  सेन्ट्रल  विरार  मुख्य  लाइन  स्वचल  दोहरी  लाइन  fae Tay 3  PT
 इ

 खण्ड  के  नैगांव  श्रौर  वसंई  रोड  स्टेशनों  के  बीच  स्थित  समपार  फाटक नं
 ०  के  फाटक  सिगनल  पर

 प्रतीक्षा कर  रही  थी  तो  7  डाउन  बम्बई  भ्रहमदाबाद  जनता  एक्सप्रैस  पीछे  से  प्राकर  इसके  पिछले  भाग

 से  टकरा  गई  जिसके  फलस्वरूप  लोकल  गड़ी  के  पिछले  दो  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  a  एक  eat  में

 धंस  गए  |

 अब  तक  प्राप्त  सूचना  के  गतसार ्  इस  दुर्घटना  में  30  व्यक्ति मरे  हैं  द शार  60  घायल  हुए  हैं
 ।

 मे  रे

 साथ  यह  सदन
 भी

 इस  दुघंटना  के  शिकार  होने  वाले  व्यक्तियों  के  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति
 प्रपनी

 हार्दिक  संवेदना  प्रकट  करेगा

 यह  सुचना  मिलते  ही  बम्बई  सेंट्रल  a  बलसाड  स्टेशनों  से  चिकित्सा  सहायता  यान  ते  जी  से  दुर्घटना

 स्थल  पर  पहुंच  गए  घायलों  को  saea  स्थल  पर  चिकित्सा  सहायता  देने  के  उपरान्त  विभिन्न  श्रस्पतालों

 में  भेज  दिया  गया
 ।

 विभागाध्यक्षों  के  साथ  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  दुर्घटनास्थल  पर  पहुंच
 गए

 हैं
 ।

 सदस्य  यातायात  के  साथ  रेल  मंत्री  जी  भी  दुर्घटनास्थल  के  लिए  हवाईजहाज  से  रवाना

 हो  गए  हैं  |

 मृत  व्यक्तियो ंके  निकटतम  बन्धियों  श्नौर  घायल  यात्रियों  को
 श्नूग्रहराशि  के  भूगतान  की

 व्यवस्था की  गई  है  ।

 अपर  रेलवे  संरक्षा  पश्चिम  बम्बई  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक  जांच  करेंगें  ।

 aa  मंत्रणा  afata

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 Treat  fader

 veda  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (ait  रवीन्द्र  :  मैँ  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 कि  यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  15a  प्रतिवेदन से  जो  18 8 WI,  1978 को

 सभा  को  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  1”

 श्रध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुझा
 :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  15a  प्रतिवेदन से  जो  18  1...  1978  को

 सभा  को  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  हैं  ।”'

 श्री  हरि  विष्णु  कामथ  (giarare )  :  सर्वप्रथम  तो  मुझे  खुशी  है  कि  समिति  ने  मे  रा  यह  सुझाव

 मान  लिया  है  कि  सभा  की  बैठक  सात  बजे  तक  हो  ।  प्रतिवेदन  के  पैरा  3  में  सिफारिश की  गई  है  कि

 सभा  19,  24  तथा  25  तारीख को  सायं  7  बजे तक  बैठे  जिसका स्  है  कि  26  तारीख  को  सभा  6  बजे

 तक  ही  बैठेगी  |  मानेंगे  कि  6  बजे  तक  के  समय  का  कोई  विशेष  महत्व  ae  है  ।
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 भारतीय  विस्फोटक  विधेयक
 बन

 19
 1978

 oft  हरि  बिष्णु  गुह  मंत्रालय  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  श्रभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है
 ।

 शाह  श्रायोग  का  श्रन्तरिम  प्रतिवेदन  भी  श्रभी तक  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह  बात  नोट कर  ली  हैं  ।

 थ्री  हरि  विष्णु  कामथ  :  माननीय मंत्री  इस  मामले  में  जो  ठीक  समझे  वह  उत्तर  दें
 ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  1  उवें  प्रतिवेदन  जो  18  1978  को

 सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत हैं  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted.

 झान्तरिक  सुरक्षा  घिधेयक

 MAINTENANCE  OF  INTERNAL  SECURITY  (REPEAL)  BILL

 गृह  मंत्री  (at  चरण
 fag)

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भ्रान्तरिक  सुरक्षा

 1978 को  पुरःस्थापित  करने की  santa  दी  जाये |

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  कि  :

 सुरक्षा  1978  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted.

 श्री  चरण  fag:  मँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 भारतीय  विस्फोटक  )  विधेयक

 INDIAN  EXPLOSIVES  (AMENDMENT)  BILL

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  मैं  प्रस्ताव करता  हं
 कि  भारतीय  विस्फोटक  )

 1978  को  पुरःस्थापित  करने
 की

 santa i)
 दी

 जाए

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  कि  :

 विस्फोटक  1978  को  पुरःस्थापित  करने  की
 ”

 दी  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  Motion  was  adopted.

 at  जान॑  फर्नानडिस :  में  विधयक  पुरःस्थापित करता  हूं  ।
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 Matter  Under  Rule  377  April  19,  1978
 ee

 नियम  के  we ce  मामले

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 महोदय :  377  के  अ्रन्तगंत मामले  लिये  जाएंगे  |

 पश्चिम  बंगाल  में  हुस्नाढाद  में  दण्डकारण्य  शरणार्थियों  को  दशा

 श्री  समर  गह  में  पश्चिम  बंगाल के  हुस्नाबाद में  1 5,  000  दण्डकारण्य  शरणार्थियों

 की  दशा  के  बार ेमें  मामला  उठाना  चाहता  हूं
 ।

 श्री  एन०  के०  शेजवलकर  पीठासीन
 MR.  N.  K.  SHEJWALKAR  in  the  Chair.  |

 मैने  हाल  ही  में  पश्चिम  बंगाल  में  हुस्नाबाद  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  जहां  सुन्दरबन  में  पुनर्वास

 के  लिये  45,000  दण्डकारण्य  शरणार्थी  एकत्र  हुए  ।  सप्ताहों  से  उक्त  को  कठनाइयों

 का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 |

 इनमें  से
 95

 प्रतिशत  शरणार्थी  भ्रनुसूचित  जाति  waar  maafad >)

 जातियों के  हैं  ।  उनमें  से  150  व्यक्ति  भूख  से  पहले  ही  मर  चुके  हैं  ।  वे  जंगली  सब्जियां  श्रौर  घास  फूस

 खा
 रहे  हैं  श्मौर  गड्ढों  प्रौर  तालाबों  का  गन्दा  पानी पी  रहे  हैं  ।

 प्रधिकारियों ने  भ्रभी  तक  उन्हें  कोई  राहत  नहीं  दी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  उनकीं  तरफ

 सहानुभूति का  रुख  नहीं  अपनाया  हूँ  ।  उनके  लिये  पीने  के  पानी  प्रौर  चिकित्सा  सहायता की  व्यवस्था

 नहीं  है  ।

 दो  दिन  qa  आये  तूफान  से  उनकी  झोंपड़ियां  उड़ गई  ae  वे  खुले  में  बड़ी  दयनीय दशा  में

 रह  गये  |  केवल  भारत  सेवा  श्रम  संघ  नामक  संगठन  ही  कुछ  राहत  कर  |

 सरकार  को  उन्हें  राहत  देने  के  लिए  शी  घ्र  काय॑वाही  करनी  चाहिए  ताकि  हुस्नाबाद  क्षेत्र  कब्रिस्तान

 न  बन  जाए

 पश्चिम  बंगाल  के  शरणार्थियों  की  आर  सांस्कृतिक  पुनर्वास  समस्याओ्रों  पर  बिना

 विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 राहत  संगठन भी  वहां  शरणार्थियों को  राहत  देने  के  लिये  नहीं  पहुंच  रहे  हैं  ।  प्रतिदिन उनके

 द्वारा  आत्महत्या  करने  के  समाचार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 बहुत  गम्भीर  मामला  है  श्रौर  इस  पर  सभा  में  चर्चा  की  जानी  चाहिए

 atta  महोदय :  wa  इस  विषय  पर  मंत्नी  महोदय  ववतन्य  देंगे  ।

 में  मंडिकल  कालिज  के  छात्रों  द्वारा  हड़ताल  का  समाचार

 श्री  चन्द्रप्पन
 :

 मैडिकल  विद्यार्थियों की  हड़ताल  के  कारण  दिल्‍ली में  मैडिकल

 कालिजों  की  गम्भीर  स्थिति  की  ate  मैँ  श्रापका  ध्यान  श्राकर्षित  करना  चाहता  ।  गत  दो-तीन दिन  से

 उनमें  हड़ताल  चल  रही  उनकी  मांगें  उचित  हैं  इस  बारे  में  स्वास्थ्य  मंत्री  से  मिले

 भी  2  मांग  है  कि  उनकी  छात्रवृत्ति  300  रुपये  से  बढ़ा  कर  500  रुपये  कर  दी  जाए  ।
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 29  1900  नियम  377  के  ् प्रन्तगत  मामले

 वे  मैडिकल  कालिजों  से  परीक्षा  पास  करने  वाले  विद्याथियों  को  दिल्‍ली  के  भ्रस्पतालों  में  हाऊस

 सर्जन की  नौकरी  की  सुविधा  की  श्रपेक्षा  करते  वे  होस्टलों  में  भ्रौर  श्रधिक  सुविधाएं  चाहते  हैं
 |

 मेरे  विचार  से  कोई  उनकी  मांगों
 को

 wa faa  नहीं  कहेगा
 ।

 लेकिन  मुझे  यह  जानकर

 प्राश्चय  हुआ  कि  स्वास्थ्य  मंत्री  का  समाजवाद  में  विश्वास  होने  के  बावजद  उन्होंने  विद्यार्थियों  के

 निधिमंडल से  मिलने  से  इ  कार  कर  fear)  में ग्रापसे  श्रनरोध  करूंगा कि  श्राप  मंत्री  महोदय  को

 इस  मामले पर  वक्तव्य  देने  का  निदेश  दें  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  भी  mT  करत  हूं  कि

 वह  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  ग्रौर  इसे  हल  करें

 meatat  व्याख्याताझों  को  नौकरी  से  श्रलग  करने  के  कारण  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 के  निर्णय का  मामला

 SHRI  HARIKESH  BAHADUR  (Gorakhpur)  :  T  want  to  make  a  statement  regarding
 temporary  teachers  working  in  Banaras  Hindu  University.  Suddenly  it  has  been  decided  this
 year  to  discontinue  their  services  from  this  academic  year.  As  a  result  of  it  about  four
 hundred  teachers  have  to  face  the  serious  problem  of  unemployment.  They  should  be
 employed  permanent  teachers  in  the  University  to  remove  this  trouble.

 This  is  a  very  serious  matter  and  the  Education  Minister  should  personally  look  into  it.
 It  is  unfortunate  that  efforts  have  not  been  made  to  solve  the  problems  of  the  Banaras  Hindu
 University  and  the  appointment  of  the  Chanceller  has  not  been  made  so  far.  I  request  the
 Education  Minister  to  solve  the  problems  of  the  students  and  the  teachers  so  that  the
 teaching  work  may  go  on  smoothly.  These  400  temporary  teachers  should  be  made  perma-
 nent.

 धान का  मूल्य

 श्री  के०  मायातेवर
 :
 गेहूं  का  मूल्य  केन्द्र  सरकार  द्वारा  बार  बढ़ाया गया

 है  ।  प्रभी  कुछ  सप्ताह  पु  ae  का  मूल्य  110  रुपये  प्रति  क्विन्टल  से  बढ़ाकर  112.50

 रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  धान  का  मूल्य  लगातार  मांग  के  बाबजूद  भ्रनेक  वर्षों  से  बढ़ाया  नहीं

 गया  इसके  परिणामस्वरूप चावल  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  को  भारी  हानि  को  सामना

 करना  पड़  रहा  है
 |

 गेहूं  के  लिए  मूल्य  तथा  उपकरणों  के  मामलों  में  भी  राज  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  तमिलनाडू  ate  धान  उत्पादक  at  राज्यों
 की

 ate  से  केन्द्रीय  सरकार
 से

 aaa है  कि  ag  धान  के  मूल्य  बढ़ाने
 तथा

 इसके  लिए  राज  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  विचार
 करे

 उड़ीसा  के  तुफान  पीड़ित  लोगों  को  ate  श्रधिक  वित्तीय  सहायता  देने  को

 श्रावश्यकता

 at
 श्यामचन्द्र  मलिक  (3119)  :  तूफान के  कारण बड़ी  संख्या  में  मकान  श्रौर  सम्पति  नष्ट

 हो  गई  हूँ
 ak  उड़ीसा  के  ate  जिलों  में  500  व्यक्तियों की  मृत्यु  हो  गई  है  ।  उड़ीसा के

 राजस्व  मंत्री  विशेष  राहत  श्राय क्त च्छ  ak  wea  श्रधिकारी  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  कर  रहे

 हैं  श्रौर हर  प्रकार  की  सहायता  कर  उक्त  क्षेत्र का  दौरा  करने  के  लिये  er  से

 एक  दल  भेजा  जाना  चाहिए  ।  राज्य  को  श्रौर  afer  वित्तीय  सहायता दी  जानी  धांहिय
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 General  Budget  Demands  for  Grants,
 1978-

 79
 स्पष्

 29,  1900  (Saka)
 a  नो

 राज्य  में  युद्धस्तर  at  राहा  wren  सिया  a  afer  wie  ee TTT
 से

 नष्ट  हुई

 शिक्षा  संस्थाओं  के के  पुननिर्माण के  लिय  वित्तीय  सहायता दी  जानी  चाहिये  ।

 उड़ीसा  में  तूफान  से  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  श्रौर  प्रधान  कृषि  मंत्री  ai

 wa  सम्बद्ध  अधिकारियों को  उड़ीसा  के  लोगों  के  लिये  वित्तीय  सहायता ak  भोजन  की

 शीघ्र  व्यवस्था करनी  चाहिये  |

 उड़ीसा  सरकार  स्वयं  इस  दैवी  विपत्ति  का  मकांबला  करने  में  असमथ  है  ।  है  केन्द्रीय

 सरकार  उड़ीसा  को  इस  संकट  के  समय  यथासम्भव  सहायता  करेगी  |

 में  प्रधान  मंत्री  द्रौर  कृषि  मंत्री  से  भ्रनुरोध  कि  वे  उड़ीसा  सरकार  को

 अधिक  वित्तीय  सहायता  दें  ate  राज्य  के  लिय  bs Ke ETE  की  व्यवस्था  करें  ।

 उड़ीसा  सरकार  यथासम्भव  प्रयास  कर  रही  ह  लकिन  उसके  साधन  सीमित  हें  ।  केन्द्रीय

 परकार को  उड़ीसा  को  श्रौर  श्रधिक  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  देनी  चाहिए
 ।

 सभापति  महोदय  सदन  में  ०.  क

 श्री  मोहम्मद शफी  कुरेशी  ( HATETATT ) )  :  श्रीमन  मैंने  नियम
 377

 के  अन्तरगत  मामला  उठाने  की

 सुचना  दी  हूं
 ।

 उसका  क्या  ga
 ?

 सभापति  महोदय  :  यह  की  सूची  में  नहीं  है  ।  में  कार्यालय से  पता  करूंगा कि  उसका  क्या

 हुआ ।  इसके  ध  झापको  सूचित  कर  दिया  जायगा
 |

 सामान्य  aANS-MACTAT  को  मांगे  1978-79

 कृषि  ute  सिचाई  मंत्रालय

 GENERAL  BUDGET—DEMANDS  FOR

 सभापति  महोदय  :  wa  कृषि  और  सिंचाई  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा की  जायगी  ।  क़षि

 st  सिचाई  मंतालय  का  वर  1978-79  का  श्रनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गई
 :

 ह  re

 साग  do  sitter  राशि  में )

 राजस्व  पंजी

 कृषि  विभाग  2, 1  wy)  54,000

 कृषि  178,92,37,000  488,10,15,000

 मोन  उद्योग  28,  $7,20 20,  000 27,71,57,000

 पश  पालन  डयरी  विकास  85.6  1,  51,000  6,05,22,000

 92  €0.9 वन  ध  प  ९४.  5,000  3,  18,  75.0  000

 31,63,83,000 खाद्य  विभाग  39  1,4  2.0  70,  000

 ग्रामीण  विकास  विभाग  24 2,  39,  30,000  20.0  64,  58,000

 कृषि  अझनसंधान  wie  शिक्षा  विभाग

 भारतीय  कृषि  श्रनसंधान  परिषद को  संदाय  59.99,  75,000

 10
 सिंचाई  विभाग

 20,99,67,000  7,29,78,000
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 19  1978  त्य  बजट--अनुदानों  की

 1978-79

 at  qto  राजगोपाल  (faaz)
 :  कृषि  मंत्रालय  ने  कृषि  के  लिए  कोई  समेकित

 नीति  तैयार  नहीं  की  हमें  जो प्रतिवेदन  दिया  गया  है  वह  ग्रांकड़ों  के  अतिरिक्त  अन्य  कुछ

 नहीं  है  उसमें  कोई  निश्चित  नीति  विवरण  नहीं  कहा  गया  हैे  कि  40  प्रतिशत बजट

 प्रावधानਂ  कृषि  के  लिय  किया  गया  यह  पर्याप्त  नहीं  थ  कृषि  विकास  पर  बजट  प्रावधान

 का  50  प्रतिशत  व्यय  किया  जाना  चाहिय  |

 हम  केवल  उत्पादन  बढ़ाना  ही  नहीं  चाहते  श्रपितु  सामाजिक  न्याय  भी  चाहते  यदि

 हम  कृषि  नीति  में  सामाजिक  न्याय  चाहते  हैं  तो  फिर  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों की  सहायता

 at
 जानी  चाहिए  ।  इतना  नहीं  खेतिहर  श्रमिकों  की  भी  सहायता  की  जानी  चाहिय  ।

 भूमि  सुधार
 कानूनों

 को  क्रियान्वित  किय  जाना  चाहिए wi  इस
 सम्बंध  में

 सभी  राज्यों
 को

 एकमत  होना  चाहिए  सरकार  को  इसके  लिए  एक  कार्यान्वयन समिति  नियुक्त  करनी

 चाहिए  ताकि  क्रियान्वयन पर  निगरानी  रखी जा  सके

 सीमान्त  किसान  तथा  खतिहर  मजदूर  50-60  वर्षों  से  कर  ह  किन्तु  उन्ह

 कोई  पेंशन नहीं  दी  जाती  gi  इसलिये  सीमान्त  किसानों  को  60  ad  की  आय  पर  पहुंचने

 पर
 पशन  दी  जानी

 कृषि  मजदूरों  को  लाभ  पहुंचाने की  दृष्टि  से  भूमि  का  वितरण  किया  जाना
 चा

 हमारे  पास  164
 लाख  एकड़  भूमि  जिसका  वितरण  किया  जा  सकता  किन्तु  ऐसा

 नहीं  किया  जा  रहा  हूँ  ।  यह  राज्य  का  विषय  है  श्रौर  इसलिय  सरकार
 को

 राजस्व  तथा  कृषि

 मंत्रियों  को  कहना  चाहिए  कि  वे  तत्काल  भूमि  वितरण  का  ard  श्रारम्भ  करें
 ।

 जहां
 तक

 उत्पादन  का  सम्बन्ध  हष  की  बात  है  कि  गेहूं  के  मामले  में  हमें  श्रतिरिक्त
 मात्रा में  उत्पादन  करने  की  स्थिति  में  पहुंच  गए  हमारी  जरूरत  500  लाख  टन  की  है

 at
 हमारा  उत्पादन

 900
 लाख  टन

 ।
 अब  हमें  गेहूं

 का
 निर्यात  करने  के  लिए  बाजार  खोजने

 चाहिए ।

 जहां  तक  चावल  का  संबंध  हमारी  श्रावश्यकता  1200  लाख  टन  की  न् ल््। कि ्र

 श्रौसत पर  हमें  केवल  700  लाख  टन  ही  मिल  पाता  अतः  हमें  इसके  उत्पादन पर  ध्यान

 देना  चाहिय
 ।

 कठिनाई  यह  है  कि  दो-तिहाई  चावल  का  उत्पादन  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  ही  होता

 है  श्र  वहां  हमने  पर्याप्त  wader  कायें  नहीं  किया  है  ।  इस  क्षेत्र  में  भ्रनुसंधान काय

 किया  जाना  चाहिए  |

 बहुत  ga  की  बात  है  कि  कृषि  मूल्य  बहुत  भ्रस्थिर  हैं  ।  चाहे  हम  उत्पादन  में  कितनी

 भी  वृद्धि  कर  लें  जब  तक  मूल्यों  में  स्थिरता  नहीं  होगी  खतिहर  लोगों  को  लाभ  नहीं  हो

 सकता  |

 कृषि  मूल्य  श्रायोग  का  गठन
 1965

 में  किया  गया  था  तब
 से

 इसका  पुनर्गठन
 नहीं

 किया  गया  है
 ।

 भ्रायोग  में  किसानों को  स्थान  नहीं  दिया  गया  है  केवल  नौकरशाही  श्रौर
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 General  Budget—Demants  for
 Grants.  1978-79 ला

 April  19,  1978
 aes  अमर

 उपभोक्‍्ताश्रों को  ही  रखा  गया  ह्  मलय  निधीरित  करने  के  लिए  एक  विपक्षीय  समिति

 होनी  चाहिय  ।

 जहां  तक  सिंचाई  का  संबंध  wa  तक  सर्वेक्षण  पूरा  नहीं  हम्ना  सरकार
 को

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  सर्वेक्षण  शीघ्र  पुरा  हो  ताकि  जल  का  पूरा  पूरा  उपयोग  किया

 जा  wit  तक  हम  केवल  उत्पादक  योजनाओं  की  तरफ  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  हमें  सूखाग्रस्त

 > क्षत्रों
 संरक्षणात्मक  योजनाश्रों  की  wie  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  जल  एकत्र  क

 लिय  तालाब  श्रादि  बनाए  जाने  नदियों में  पत्थर  की  दीवारें  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 इसके  फलस्वरूप यदि  पास  के  gat  में  पानी  जाने  लगेगा  तो  हम  goeaet ET Ht fears रूप  की  सिंचाई

 म  सफल  हो  जाएंग ।

 eee

 मांग  ती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  श्राधार  कटौती  की  राशि

 स०  प्रस्ताव

 स०

 ES  RS

 1  श्री  पी०  राजगोपाल  कषि  प्रयोजनों के  लिये  भमि  तथा  जल  राशि  में  से  100  ०

 संसाधनों का  भ्रधिकतम  उपयोग  घटा  दिये  जाय े।

 कर  सकने  असफलता |

 ”  )
 किसानों  को  अ्रच्छ  किस्म  के  बीज  देने

 म  अ्रसफलता |

 ”  ”
 फसलों  को  चहों  से  बचाने  में  नसफलः  |

 2
 7  देश  में  गल्ला  मण्डियों का  विनियमन

 करने  शर  किसानों को  गोदाम

 शर  ऋण  सुविधायें देने  में

 ग्रसफलता  |

 yy  uy
 के  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिय

 कोई  dea  बनाने  में  प्रसफलट  |

 .)  प
 किसानों  को  श्रावश्यक  पश  उप

 लब्ध  करने  में  प्रसफलता |

 प  3}
 2  19  लेवी  चीनी  का  मलय  निश्चित  करने  में

 मराठी  समिति  का  प्रतिवेदन  लागू
 करने में  असफलता |

 20
 yuਂ

 गन्ना  उत्पादकों  को  चीनी  मिल  मालिकों
 1

 के  से  बचाने  में  प्रसफलर  |
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 ALAIN  कटौती की  ute

 सं०

 सं०

 21
 श्री  पी०  विभिन्न  फसलों  के  लिये  किसानों  at  राशि  में  से

 100
 रु०

 तायडू  विपणन  समितियां गठित  करने  घटा  दिये  जाएं

 श्रावश्यकता  उन्हें  मण्डी  में

 शोषण  से  बचाया  जा  सके

 22
 ह  )

 कषि  श्रनुसन्धान के  लिये  श्रधिक  धन

 जुटाने में  श्रसफलता

 23
 )  y)

 कुषि  वैज्ञानिकों  को  कुछ  निहित  स्वार्थों

 की  से  बचाने  में  |

 24
 yy

 कुए  पानी  खेतों  तक  ले  जाने
 पै

 fat  सीमेंट  के  पाइप

 बिछाने  ate  सिंचाई  कार्यों  तथा

 छिड़काव के  लियें  नकद  सहायता

 देने  की  WTIITHAT | |
 al  Prd

 25  राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  समय  पर

 बढ़िया  बीज  उपलब्ध

 कराने में  श्रसफलता  |

 ह  ”
 26

 किसानों
 को

 श्रपने  बीज  स्वयं  तैयार

 करने  के  लिये  प्रोत्साहन देने  श्रौर

 उसके  लिये  उन्हें  प्रशिक्षण देने  की

 ग्ावश्यकता  |

 3}  प
 27  राज्य  फार्मा  द्वारा  ५  प्राप्त  करने

 म  श्रसफलता |

 28
 ह  )

 afta  श्रमिकों  को  दी  गई  भूमि  को  उनके

 द्वारा  सुधारने  के  लिये  समुचित  राशि

 ऋण  के  रूप  में  देने  में  अ्रसफलता

 rei
 28  किसानों  को  उर्वरक  ale  कीटनाशी

 दवाइयां कम  मूल्यों  पर  उलपब्ध

 कराने में  असफलता  |
 }  ब

 30  स्थानीय  जनशक्ति  संसाधनों  का  विकास

 करने  में  प्रसफलता |
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 मांग  Go  कठौती है  ह  कटौती का  शभ्राधार  कतौटी की  राशि

 प्रस्ताव

 स०
 i

 31  श्री  पी०  राजगोपा  ल  पौधा  संरक्षण  के  लिये  किसानों  को  राशि  में  से  100 ्

 on  प्रशिक्षण  देने  में  अ्रसफलता  रु०  घटा  दिये  ay

 32
 1

 नाशक  दवाइयों  के  प्रयोग
 3

 के  लिये  किसानों  को  प्रोत्साहित

 करने  की  अ्रावश्यकता |

 ce  es
 33  फसलों  को  बीमारियों  से  बचाने के

 व्यवस्था करने  की  |

 ”  »)
 34  फसलों का  एक  क्रम  निश्चित  करने

 में  असफलता  |

 ”  1
 35  कृषि  में  धन  का  श्रपव्यय  रोकने  की

 |

 3  3
 36  तिलहन  श्रौर  दालों  की  फसलों

 का  क्षेत्र  बढ़ाने  में  अ्रसफलता ।

 प  3
 37  देश  में  जिन  वस्तुओं  की  कमी  है  उन

 की  फसलें  उगाने  के  लिये  किसानों

 को  प्रोत्साहन  देने  की  श्रावश्यकता |

 38
 a)  ”

 देश  में  मुख्य  फसलों  के  लिये  उपज

 की  लागत  का  लेखा  तैयार  करने

 की  |

 जै  पी
 39  सभी  राज्यों

 में  सुधार  भूमि  जल

 धनों  का  सर्वेक्षण करने  इन

 लिये  श्राधुनिक तरीके  श्रपनाने  में

 |

 40
 पप  } देश  में  सभी  प्रकार  की  भूमि का

 41
 ”  ्

 शाखाओं  के  सुधार  की  झ्रावश्यकता
 ee  re  न
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 ne

 मांग  ०  कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 स०

 42  श्री  पी०  राजगोपाल  देश  के  लिये  उपयुक्त  कृषि  श्रौंजारों  राशि  में  से  100

 नाय ड  और  मशीनों  का  ग्राविष्कार  करने  रु०  घटा  दिये  जायें

 t  असफलता  |

 ”  y
 43  बारानी  खेती  का  विकास  करने  में

 असफलता  |

 दी  1
 44  कमांड  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिये

 शर  धन  जुटाने  की  श्रावश्यकता

 45
 ह  )

 क्षारयुक्त  अर  खारी  भूमि  को  उपजाऊ

 बनाने  के  लिय  अनुसन्धान करने

 म  असफलता ॥
 ”

 46  afa  विश्वविद्यालयों द्वारा  विस्तार

 कार्थ  विकास  करने  क

 आवश्यकता  |

 47
 ”

 किसानों  की  सेवा  समितियों  को

 चित  धन  दिलाने  में  श्रसफलता

 )
 54  भारतीय  मीन  उद्योग  की  सघन  विकास

 बै

 योजनाओं  के  श्रन्तर्गत  अभिकरणों  का

 विकास  करने  की  WATIIAHAT | |

 ”
 55  खारे  पानी  में  मीन  उद्योग  का  विकास

 करने  की  WTAARAT |

 Pay  ”
 56  मछरो ५  को  नाइलोन  के  जाल  भ्रौर

 यंत्रचालित  नौकायें  देने  की

 ग्रावश्यकता  |

 15  प
 57  तट  के  साथ-साथ  मछलियां  पकड़ने

 वाले  के  गांवों  में  आधारभूत

 भ  का  विकास  करने  में  विफलता  |

 58
 0  ”

 मीन  संरक्षण  की  सुविधायें  देने  में

 ग्रावश्यकता |
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 meld  प्रस्तावक  का  कटौती  का  प्राधार  कटौती की  राशि

 स०  प्रस्ताव

 स०
 ह

 राशि में  100  रु० 59.  श्री  पी०  राजगोपाल  मछरों  को  ऋण  देने  के  लिये  अधिक

 नाथड़  राशि  की  व्यवस्था  करने  की  घटा  दिये  जायें ध

 ग्रावश्यकता  |

 y  y
 60  मीन  उत्पादों  को  निर्धारित  दर  पर

 खे  रीदने  प्रकार और इस

 wet  सहायता  करने  में

 असफलता

 ”  है
 61  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ५ मछरों  को  श्रपेक्षित

 WEC  देने  में  असफलता |

 62
 ”

 पर्याप्त  संख्या  में  मछली  पकड़ने  के
 ”

 पत्तन  बनाने  तथा  नौकाश्रों  को
 ~

 ठहराने  की  व्यवस्था  करने  में

 विफलता  |

 63
 Prd  ”

 भारतीय  तट  पर  समुद्री  मत्स्य

 धनों  के  सर्वेक्षण  के  लिये  राशि

 नियत  करने  की  |
 PP)  yy

 64  मछेरों  द्वारा  गहरे  समुद्र  A  मछली

 पकड़ने
 का  विकास  करने  की

 श्यकता  |

 W  ”
 65  मीन  उद्योग  के  लिय  उपहारस्वरूप

 man  सामग्री  are  उपपकरण  देने

 की  श्रावश्यकता |

 ”  yy
 71  को  अधिक  मात्रा  में  जमाया  हम्ना

 वीर्य  की
 सप्लाई

 न  करने में

 असफलता |
 7

 72  भेड़  खरीदने  के  लिय  भेड़  पालकों

 को  श्रावश्यक  राशि  मूहैया  करके

 सहायता देने  में  श्रसफलता
 द  10

 73  सब  कषि  विश्वविद्यालयों  में  डेरी

 विकास  का  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 ग्रारम्भ  करने  की  श्रावश्यकता
 ह  पा
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 मांग
 Fo  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  ATE  a2  fe  |  |  ह  की  राशि

 प्रस्ताव

 To
 a

 74.
 श्री  पी०

 राजगोपाल  का  बीमारियों  से
 संरक्षण  करने

 राशि
 से

 100
 रु०

 नायड़  के  लिये  afi  दवाई  का  उत्पादन  घटा  fea  जायें a

 करने  की  श्रावश्यकता |
 ”  ”

 75  सभी  वर्तमान  भेड़  फार्मों  के  ः  गिर्द

 भेड़  पालकों  के  ग्राम  बनाने  की

 आवश्यकता  |

 76
 0.0  ”

 ऊन  का  उत्पादन  बढ़ाने

 हम  मुद्रा

 कमाने के  लिये  अन्य  देशों को

 इसका  निर्यात कर  सकें  ।
 0.0

 77  संकर  नस्ल  की  बछड़ियों  के  लिये
 ”

 सीमान्त  किसानों  ate  ate  श्रमिकों

 को  सहायता  में
 वृद्धि  करने  की

 अ्वश्यकता  |

 ”  ”
 78  देश  में  के  लिय  श्रावश्यक

 चारे  का  विकास  करने  में

 लता |

 पी
 79  राज्य  में  पशु  श्रौर  कुक्कुट  प्रदर्शनियों

 ”

 ~
 का  प्रतिवर्ष  श्रायोजन  करने  मं

 अ्रसफलता |

 80
 ”

 डेरी  विकास  के  लिये  श्रधिक  राशि
 ड

 नियत  करने  की  WiaaaaT |

 गैप  मै
 81  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  दक्षतापुर्वक

 चलाने में  श्रसफलता  ।

 बैड  पैर
 82  पिछड़े  देशों  में  बड़े  पैमाने  पर  पशु

 विकास  शअ्रभियान तेज  करने  की

 अवश्यकता |

 86.
 ”

 वस  उत्पाद  का  पूर्ण  उपयोग  करने
 में

 विफलता
 eos

 71
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 A  रा  गए

 मांग  सं०  कटौतीਂ  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  कटौती  |  है

 स०
 ——— ि

 87.  श्री  पी०  राजगोपाल  वनों  में  वन्य  प्राणियों  का  संरक्षण  राशि  में  से  10080

 करने  में  असफलता  |  घटा  fet  जायें
 ”  ”

 88  देश  में  चिड़ियांघरों  ate  सावेजनिक

 उद्योगों की  संख्या  बढ़ाने  की

 श्रवश्यकता |

 89
 ”  ”

 उजड़े  वन  क्षेत्रों  में  पुनः  वनरोपण

 की  अ्रावश्यकता |
 प  ”

 90  बंजर  भूमि  तथा  पंचायती  भूमि पर

 मिश्रित  वक्षारोपण  की  श्रावश्यकता  ।

 ”  ra
 91  वनों  में  पानी  are  भू-संरक्षण  की

 ग्रधिक  योजनायें  बनाने  में  विफलता  ।

 ”  uu
 92  वनों  के  संरक्षण  में  विफलता  ।

 ”  ”
 93  निजी  वनों  के  विकास  की  श्रावश्यकता ।

 पी  Pa
 94  से  बार  बार  प्रभावित  होने

 वाले  क्षेत्रों  में  वनरोपण  की

 श्यकता  |

 95
 ”  ह हਂ

 अथवा  स्थान  बदल-बदलकर

 खेती  करने  की  पद्धति  को  रोकने में

 विफलता

 ”  Yr
 96  नदी  घाटी  ohare के  अपवाह

 क्षेत्रों में  भू-संरक्षण  कार्यों में  वृद्धि

 करने  की  |
 ”

 97  देश
 के  समूचे  बन  संसाधनों के  बारे

 में  सर्वेक्षण  करने  की  श्रावश्यकता

 6  102.
 ही  ay

 गेहूं  का  निर्यात  करने  में  विफलता  ।

 3.0  3
 103.  खरीदे  गये  शभ्रनाज  को  रखने  के  लिये

 पर्याप्त  संख्या  में  गोदामों  का  निर्माण

 करने  में  |

 104.
 ”  ”

 चीनी  का  निर्यात
 करने

 में  झ्रसफलता  |

 172
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 मांग  do  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  WTATT  कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 सं०

 105.  श्री  पी०  राजगोपाल  भारतीय  खाद्य  निगम  के  राशि में  से  1006०

 नायडू  व्यय  में  कमी  करने  में  विफलता ।  घटा  fea  जायें

 106
 ”  ”

 आन्ध्र  प्रदेश  में  वसुली  मूल्य  पर

 धान  की  खरीद  करने  में  विफलता  ।

 ”  ”
 107  सब्जियों  wie  फलों  के  संरक्षण  के  लिये

 अधिक  शीतागारों  की  व्यवस्था  करने

 की

 ही  ”
 108  अधिक  पोषक  aa  के  उत्पादन  की

 अवश्यकता  |

 109
 ”

 अ्रनाज  रखने  में  किसानों  को  प्रशिक्षित
 पी

 करने  की  अ्रावश्यकता ।

 ”)  1
 110  अनाज  afwart at at को  तेज

 करने  की  श्रावश्यकता

 11]
 जड़े

 वसूल  किये  गये  wart  पर  बोनस

 देने  में  विफलता

 112
 ”  ”

 चावल  मिलों  का  करने

 में  विफलता

 ”  3
 113  फल  झ्रौर  सब्जी  उत्पाद  निगम  at

 सशक्त  बनाने  की  ग्रावश्यकता |
 पी

 118.  ग्रामीण  मंडियों  का  बड़े  पैमाने  पर
 ”?

 विकास  करने  की  ATARTHAT |

 ”  बैरी 119  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के

 लिये  a  श्रधिक धन  की

 वस्था  करने  की  झ्रावश्यकता |

 120
 )  बै

 मंडी  क्षेत्रों  में  गोदामों  के  निर्माण के

 लिये  धन  की  व्यवस्था करने  की

 अवश्यकता  |

 121.
 1

 ग्रामीण  सड़कों  के  विकास  के  लिये
 )

 श्रधिक  धन  की  व्यवस्था करने  की

 173
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 सं०  प्रस्ताव

 सं०

 122.  श्री  पी०  राजगोपाल  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  खेल  कद  को  बढ़ावा  राशि में  से  100  रु०

 नायडू  देने  की  श्रावश्यकता |
 लि

 दिये
 ७०

 nw

 123
 LB i  1

 ग्रीमीण  क्षेत्रों  में  सांस्कृतिक  कायों  का

 विकास  करने  की  श्रावश्यकता |
 ~

 124
 LP)

 सभी  विश्वविद्यालयों  में  ग्रामीण
 LP)

 विकास  कक्षों  की  स्थापना  करने

 में  श्रसफलता |

 ”  ”)
 125  ग्रामीण  विकास  के  लिये  अधिक  धन

 की  व्यवस्था  करने  की  श्रावश्यकता |

 ”  ”
 126  डी०  पी०  ए०  पी०  क्षेत्रों  में  भी  छोटे

 किसानों  के  लिये  एजेंसियाँ  खोलने

 में  अ्रसफलता |

 127
 ”

 दक्षिण  भारत  में  के  बदले  भोजन
 ”

 योजनाਂ  को  बड़े  पैमाने
 पर  लागू

 करने  में  झ्रंसफलता |

 3)  पी
 128.  पूरे  रोजगार  के  लिये  क्षेत्रीय  श्रायोजन

 हेतु  श्रधिक  धन  की  व्यवस्था  करने

 की  झ्रावश्यकता |

 129.
 ग  पी

 देश  में  महिला  मण्डलों  को  a  बनाने

 के  लिये  धन  की  व्यवस्था करने

 की  WITHA | |

 3)
 136.

 ”
 कुषि  श्रनुसंधान  के  लिये  श्रधिक  धन

 मै  ?)
 139.  हमारी  परिस्थितियों  के  श्रनुरूप

 ५
 को  तेज में  नु

 में  श्रसफलता |

 ”)
 140

 1)
 बरानी  खेती  सम्बन्धी  अ्रतुसंधान  के

 लिये  अधिक  धन  देने  की

 शयकता |

 174
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 कटोती  का  श्राधार मांग  कटौली  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती की  राशि

 स०  प्रस्ताव

 सं०
 es

 10.  145.  श्री  पी०  राजगोपाल  श्राधारभूत  जल  विज्ञान  सम्बन्धी
 राशि  में  से  100

 नायदू  झांकड़ों  के  संकलन  में  तेजी  लाने  रु०  घटा  दिये  जायें  |

 की  झ्रावश्यकता |
 ड  ”

 146  जल  संसाधनों के  लिये  अंतरिक्ष

 प्रौद्योगिकी  करने
 की

 अझावश्यकता  |

 147
 ”

 नर्मदा  जल  विवाद  को  तय  करने  में
 ह

 असफलता  |

 6  157
 ”  ”

 सम्पूण  देश  को  चावल  जोन  घोषित

 करने  के  बावजूद  चावल  लाने-लेजाने

 पर  लगे  सभी  प्रतिबन्धों को  हटाने

 में  |

 ”
 10.

 श्री  पर्ण  सिन्हा  छोटे  किसानों  श्र  ८  श्रमिकों  को

 समुचित  सहायता  देने  की

 शयकता |

 83
 ”

 संकर  नस्ल  की  बछड़ियों के  लिये  छोटे
 पी

 किसानों  श्रमिकों  को  सहायता

 न

 84
 ”)  ”

 ,  gat  तथा  भेड़  पालन  के

 लिये  छोटे  किसानों  ark  श्रमिकों

 को  सहायता न  देना  ।
 मै

 वन  संसाधनों  का  गलत  सर्वेक्षण ।
 ह

 98

 99
 ”

 प्रायोगिक  परियोजनाओं  के  रूप  में
 पी

 बंजर  भूमि  पर  मिश्रित  वृक्षारोपण

 के  कार्य  का  पर्याप्त न  होना

 ”  ी
 100.  हिमालय  क्षेत्र  में  भूमि  ae  जल

 संरक्षण  की  समेकित  योजनायें  ।

 3)  ”
 114.  wart के  सौदों  पर  भारतीय  खाद्य

 निगम को  देय  राज्य  सहायता

 का  श्रपर्याप्त होना  ।
 2
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 मांग सं०  कटौती  प्रस्तावक FUNNE  न  v  नाम

 प्रस्ताव

 सं०

 6  115.  श्री  पूर्ण  सिन्हा  धान  कुट्टन  प्र  अनाज  की  वसूली  तथा  राशि  में  से
 100

 स्लिट ९  दि  ह  द  का  असमान
 झाधुनिकी

 -  रु०  घटा  दिये  जायें

 करण  |

 116.
 प  गैर

 पूर्वी  भारत  के  लिये  भारतीय  खाद्य

 निगम  का
 एक  पृथक  शाखा  बनाने

 की  WTATHAT | |

 131.
 I

 Ble  शौर  सीमान्त  किसानों  के  लिये
 ”

 श्रनुदानों की  श्रपर्याप्तता ।
 )

 132  झादिवासी  विकास  के  लिये  अनुदानों

 की  भश्रपर्याप्तता

 133
 प

 पंचायती  राज  के  लिये
 हैै

 श्रनुदानों  की  श्रपर्याप्तता  |

 ह
 134  निर्माण  एजेन्सियों  के  धन  के  बदले गेहूं

 देना  ।  स्टाक  का

 है
 10  149.  केन्द्रीय  जल  का  प्रभावहीन

 करण  |

 )
 150  ब्रह्मपुत्र  घाटी  में

 बाढ़  नियंत्रण  उपायों

 की  अपर्याप्तता |

 मी
 11  श्री  शिब्बन  लाल  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण करने  में

 सक्सेना  असफलता  |

 ?  y)
 12  खाण्डसारी  wt

 गुड़  उद्योग  का  उचित

 विकास  करने  में  श्रसफलतां  जिसमें

 गन्ने  की  खपत  सर्वाधिक होती  है

 परन्तु  जिस  पर  उसकी  क्षमता  से

 afr  कर  लगाया  जाता  है  ।

 13
 )

 चीनी  श्रौर  गन्ने  के  विकास  सम्बन्धी
 3

 जहां  40  ay  के  कथित

 विकास  के  बाद  भी गन्न ेसे  मिलने

 176



 19  1978
 सामान्य

 बजट---अ्रतुदानों  की  1978-79

 मांग  प०  कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  झ्राधार  कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 ् स०

 पिराई का  मौसम  कम  ga

 है  श्रौर  प्रति  एकड़  गन्ने  की  उपज

 भी  घट  गई  है  तथा  चीनी

 खानों  का  श्राकार  भी  समुचित रूप

 से  नहीं  बढ़ा  है
 ।

 1  14.  श्री  शिब्बन  लाल  राशि  में  से  घटा मूलभूत  परिषद
 को

 भारतीय  चीनी

 सक्सेना  विकास  परिषद  भारतीय  कर  एक  रुपया  कर

 विकास  परिषद  में  बदलना  जो  दी  जाय |

 गैर-वैज्ञानिक  हानिकर है

 15
 मै

 देश  भर  में  गेहूं  शौर  चावल  की
 ”

 उपज  पांच  टन  प्रति  एकड़

 तक  बढ़ाने  में  श्रसफलता जेसाकि

 जापान  तथा  wea  विकसित  देशों

 में  बीजों की  सुधरी  किस्मों का

 विकास  करके  उसके  व्यापक

 वितरण  द्वारा  fear  गया है

 ”  PBs
 16  देश  भर  में  छोटे  रेशे  की  कपास  के

 स्थान  पर  लम्बे  रेशों  की  मिस्त्री

 कपास  पैदा  करने  में  असफलता

 2  48
 ”

 यहਂ  जारी  करने  में  प्रसफलता  कि

 किसी  भी  चीनी  मिल  को  उसके  क्षेत्र

 में  सभी  गन्ने  की  पिराई  करने  तक

 बन्द  नहीं  किया  जायेगा  और तब

 तक भी  बन्द  नहीं  किया जा  सकता

 जब  तक  कि  उसने  सरकार  द्वारा

 निश्चित  गन्ने  का  न्यूनतम  मूल्य

 किसानों  को  न  दे  दिया  a

 49  ”
 CP

 कृषि  श्रतुसन्धान  की  उपलब्धियों  का
 ~

 उपयोग  किसानों  के  खेतों  में

 करने  में  ग्रसफलता
 |

 1१7



 General
 for  Grants,

 1978-79
 April  19,  1978

 मांग  १०  प्रस्तावक का  कटौती  का  WATT  की

 प्रस्ताव

 सं०

 2.  50.  श्री  शिब्बन  arr  गोरखपुर भ्रौर  मेरठ  में  बड़े  qara  पर  राशि  में  ले  100

 सक्सेना  कोयम्बतूर  किस्म  के  गन्ना  बीज  रु०  घटा  दिए  जायें  ।

 उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना  करने

 |

 52  3”  देश  की  नदियों  अर  श्रविकसित  समूद्र  राशि  घटाकर  एक

 तटों पर  मीन  क्षेत्रो ंका  विकास  ear we et HG कर  दी  जाये

 करने  में  असफलता |

 53  ”  देश  के  मछलीਂ  सम्बन्धी  संसाधनों का  पै

 पुरा  उपयोग  करके  मछठलीਂ  निर्यात

 उद्योग  का  बड़े  पैमाने  पर  विकास

 करने  में  प्रसफलता |

 ”
 67.  ”  carat  की  वर्तमान  घटिया  नस्ल  के  स्थान

 पर  घटिया  नस्ल  के  पश्रों  को  ब
 घिया

 करके  भ्रौर  पर्याप्त संख्या  में  हरियाणा

 और  ग्र्न्य  बढ़िया  नस्लों  के  सांडों  की

 व्यवस्था  करके  हरियाणा  नस्लों

 तथा  विश्व  भर  की  wea  सुधरी

 नस्लों  के  पशु्मों  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  किसीਂ  व्यापक  योजना  का

 न  बनाया  जाना  ।

 68
 a?  a?

 देश  में  प्रत्येक  महिला  और  पुरुष

 को  ताजा  दूध  की  सप्लाई  के  लिये

 कोई '  व्यापक  योजना  बनाने  श्रौर

 उसे  क्रियान्वित  करने  में  विफलता ।

 69
 ह

 बड़े  पैमाने  पर  उपयुक्त  घास  की  खेती
 मी

 करके  त्रौर  प्रत्येक  ग्राम  तथा  वनों

 में  चलने  के  लिये  पर्याप्त  क्षेत्र

 सुरक्षित करके  पशुओं  के  चारे के

 पर्याप्त  उपबन्ध  के  लिय  कॉई

 पक
 योजना

 बनाने  में  विफलता  |

 178
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 1900  सामान्य  कजट---अनुदानों  की  1978-79

 nr <r  वी  वी  वी  वीवी  िन  1

 मॉंग  स०  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  श्राधार  कटौती  की  राशि

 श्रस्ताव

 स०

 70
 श्री  frery ATT  देश

 भर  में  दुधारू  Tem  शौर  उनके  राशि घटा  कर  एक

 सक्सेना  वंश  का  वध  कानून  द्वारा  पूर्णतया रुपया  कर
 दी  जाए

 ॥

 बन्द  करने  मं  विफलता !

 85
 ”  ”)

 वन  श्रनसन्धान  संस्थान  देहराद्रन  को

 यह  जिम्मेदारी देकर  कि  वह  देश

 की  वन  सम्पत्ति  को  कम  से  कम

 समय  म  शीघ्रातिशीघ्र  दगना

 करने  के  लिये  पर्याप्त  उपाय

 पुर्णतया  स्वायत्त  निकाय  बनाने
 की

 योजना  बनाने  मं  विफलता  |

 101
 ”

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  समाप्त

 करने  श्रौर  खाद्यान्नों  से  पूर्णतया

 नियंत्रण हटाने  म  जबकि

 हमार  पास  किसीਂ  भी  संकट का

 सामना  करने  के  लिये  पर्याप्त  मात्रा

 म  खाद्यान्नों का  HCSyTT  है  ।

 117
 प  ी

 ग्रामीण  विकास  के  लिये  एक  व्यापक

 योजना  बनाने a  जिसके

 क्रियान्वयन  से  प्रत्येक  गांव  म  साफ

 पानीਂ  तथा  सफाई  की  व्यवस्था  की

 जा  सके  अ्ौर  बिजली  मृहैया  की

 जा  सके  ।

 135  3”?  कपि म म  शिक्षण को  बढ़ावा  देने  के
 3.0

 लिये  प्रत्यक  विश्वविद्यालय  और

 कालज को  सहायता  देकर  देश

 प्रत्यक  feat  कालेज  मं  बी  ०  एससी ०

 झर  एम०  एससी०  CUED

 की  व्यवस्था  करने  के  लिये  योजना

 तयार  करने  म॑  असफलता  |

 179
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 स०  प्रस्ताव

 स०
 ——

 8  137  श्री  शिब्बन लाल  भारतीय  गन्ना  विकास  परिषद  at  राशि म  से
 100

 सक्सेना  गतिविधियਂ  जिसकी  वर्ष  में  केवल  घटा  दिए  जाय  ।

 कुछ  घंटों  लिये  एक  हीਂ  बैठक

 होतीਂ  है  अ्रौर  गन्ने  के विकास  के  लिये

 जिसका  योगदान  नगण्य है  ।
 ” 9  138  ”  परिषद  को  कृषि  विकास  के  लिय  व्यापक

 अनसंधान  परियोनाएं  चलाने  के

 लिये  पर्याप्त  धन  देने  में  असफलता

 10  142  ”  त्तर  प्रदेश  म  गोरखपुर  जिले  की  फरण्डा  राशि  घटा  कर

 तहवील  के  प्रत्येक  गांव  म॑  जिसके  एक  रुपया कर

 पांच  लाख  एकड़  के  क्ष  म  दो  जाएं

 बिल्कुल  सिचाई  नहीं  होती  wiz

 जहां  प्रति  वष  भयंकर  सुखा  पड़ता

 कम  से  कम  दो  नलकप  खोदने

 म  |

 रै
 2  17  श्री  दाजीबा  देसाई  उत्पादकों  को  कथषि  उपज  के  लाभप्रद

 मुल्य  दिलाने  की  श्रावश्यकता  |

 ”  शै
 18  ae  वस्त्रों  के  विपणन

 और  व्यापार  में  समन्वय का  प्रभाव

 3  151  श्री  ग्रमत  कासर  दमन  तथा  दीव  संघ  शासित  राशि  में  से  100

 प्रदेश
 में  पुश्तैनी

 मछेरों  तथा  मछली  रु०
 घटा

 दिये  जायें  ।

 पकड़ने  वाली  atest  के  स्वामियों

 के  ढीच  झगड़े  को  हल  करने  में

 असफलता  ।

 152
 ”

 मछेरों  को  संरक्षण  देने  के  लिये  पांच
 मै

 फदम  के  नियम  को  क्रियान्वित

 करने  हेत  दमन  तथा  दीव

 की  सरकार  को  गश्ती  नौकायं

 सप्लाई  कंरने  में  |

 180
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 मांग  सं०  कटोती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  अधार  कटौती  की  राशि

 प्रस्ताव

 सं०
 oo,

 153  श्री  अमृत  कासर  भारत  के  पश्चिमी  तट  के  पुश्तैनी  राशि a
 100

 मछेरों  को  संरक्षण  देने में  रु०  घटा  दिय  जाये ं।

 लता

 154
 ”

 श्रलग  झ्लग  किस्म  की  मछलियां के

 लिए  मछली  पकड़ने  के  जोनों

 के  सीमांकन  सम्बन्धी  कानुन  बनाने

 में  ग्रसफलता

 ”
 164.  श्री  भवत  श्रण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह

 संघशासित  प्रदेश  में  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  लाग  करने  में

 165
 ”  ”

 भ्रण्डमान  श्रौर  निकोबार द्वीपसमूह

 संघशासित  प्रदेश  के  रणगाट  तथा

 डिगलीपुर तहसीलों  के  क्षार

 वित  क्षेत्रों  को  क़षि  योग्य  बनाने  में

 असफलता |

 पैड  ”
 166.  अण्डमान  शौर  निकोबार  द्वीपसमूह

 संघशासित  प्रदेश  में  सस्ती  दरों  पर

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  करने

 की  DTTIAHAT | |

 ”  \  yy
 167.  अण्डमान  श्र

 निकोबार  द्वीपसमूह

 के  कृषि  विभाग
 को

 गत
 दो

 वर्षों

 में  धान  की  फसल  को  नुकसान

 पहुंचाने  वाले  कीड़ों  को  नियंत्रित

 करने  में  असफलता

 ”  a
 168.

 अण्डमान  श्र  निकोबार द्वीपसमूह

 में  संघशासित  प्रदेश  में  धान  श्रौर

 चावल  का  वसुली  मूल्य  बढ़ाने  में

 ee  मि
 असफलता

 181



 April  19,  1978 General  Budget-—Demands  for
 Grants,

 1978-79

 मांग  १०  प्रस्ताव का  नाम  कटौती  का  कटौती  की  राशि

 श्रस्ताव

 सं
 ण

 2  169.  sit  मनोरंजन  देश  भर  में  कीटनाशी  carat  श्र  राशि  में  से  100

 भक्त  के  मूल्य  कम  करने
 रु०  घटा  दिये  जायें

 +
 ~
 म  असफलता  ।

 ”
 170.  अण्डमान wit  निकोबार  द्वीपसमूह

 योजना  क्रियान्वित  करने में

 फलता  ।

 2.0  ”
 171.  श्रण्डमान  निकोबार  द्वीपसमूह

 में  समुद्री  संसाधनों का  लाभ  उठाने

 में  |

 172
 ys  ”

 श्र्डमान  att  निकोबार  द्वीपसमूह

 के  मीन  उद्योग  निदेशालय द्वारा

 किये  गये  काम  की  एक  विशेषज्ञ

 समिति  द्वारा  जांच  करवाने  की

 अवश्यकता  |

 173
 PP  yy

 भ्रण्डमान
 झर

 निकोबार  द्वीपसमूह

 शासित  प्रदेश  में  सरकारी क्षेत्र  के

 अन्तरगत गहरे  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने  सम्बन्धी  योजना  बनाने  की

 अझावश्यकता  |

 ह  ”
 174  विदेशों  से  मछली  पकड़ने  की  नौकाश्रों

 का  रोकने  की  श्रावश्यकता

 ”
 175  उपकरणों की  मरम्मत  श्रौर

 रखाव  सम्बन्धी  सुविधाएं  देने

 लिये  ग्राम  तथा  ब्लाक  स्तर  पर

 स्थापित करने  के  लिये

 प्रशिक्षण तथा  सहायता  देने

 असफलता  |

 2.0  2.0 4.0
 10  176  श्रष्डटमान  wait  निकोबार  द्वीपसमह

 संघशासित  प्रदेश  में  सिंचाई  सुविधायें

 प्रदान  करने  की  शझ्रावश्यकता

 182



 29  1900  (aa)  सामान्य  बजट--अ्रनुदानों  की  1978-79

 मांग  सं०  कटोती  _  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  श्राधार  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 सं०

 10  177.  श्री  मनोरंजन भक्त  किसानों को  सिंचाई  सुविधायें  प्रदान  राशि  में  से  100

 करने के  लिये  उत्तरी  रु०  घटा  दिये  जायें  ।

 मान  में  कलपोंग  नदी  पर  बांध

 बनाने में  असफलता  |

 ”  ”
 178.  बार  बार  किये  अ्रभ्यावेदनों के

 बावजद  पोर्टब्लेयर  में

 श्वेतक्रांति  के  भ्रन्तगंत  दूध  सप्लाई

 करने  में

 ”  ”
 179  श्रण्डमान  निकोबार

 द्वीपसमूह

 संघ  शासित  प्रदेश  में  बढ़िया  नस्ल

 वाले  gare  पशत्रों थि  की  नस्ल  में

 सुधार  करने  में  श्रसफलता |

 ”  |
 180  अण्डमान  श्रौर  निकोबार  द्वीपसमूह

 संघशासित  प्रदेश
 में  पर्याप्त  पशु

 चिकित्सा  सेवायें  उपलब्ध  कराने में

 श्रसफलता |

 181
 ”  a)

 भ्रण्डमान  श्रौर  निकोबार  द्वीपसमूह

 संघशासित  प्रदेश  में  संकर  किस्म

 at  बछड़ियों के  लिये  छोटे

 सीमान्त  किसानों  श्र  खेतिहर

 मजदूरों  को  सहायता  देने  में

 ग्रसफलता ॥ |

 ”  y?
 182  अण्डमान  और  निकोबार  glraHe  के

 लोगों  को  सस्ती  दरों  पर  मकान

 बनाने  की  लकड़ी  सर

 कारी  ara  पोर्ट  ब्लेयर  से

 उपलब्ध  करवाने  A  श्रसफलता |

 0  bal
 183.  भ्रण्डमान  श्रौर  निकोबार  erraas

 में  लकड़ी  पर  श्राधारित  उद्योगों

 के  लिये  उन  परिस्थितियों की  जांच

 a  ee

 183
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 मांग  do  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  ATATT  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 स०

 नन

 करने  की  शभ्रावश्यकता  जिन

 स्थितियों में  इनको  दस  ay  बाद

 लकड़ी  के  दरों  पर  33  प्रतिशत

 अधिक  राशि  देने  के  कहा

 गया  जिसके  कारण  य  कारखाने

 बंद  हो  सकते

 184.  श्री  मनोरंजन भक्त  श्रण्डमान  ak  निकोबार  द्वीपसमूह  राशि  में  से
 100

 संघशासित  प्रदेश  में  श्रारक्षित तथा  रु०  घटा  दिये  जाए ं॥

 रक्षित  वनों  के  लिये  क्षेत्रों  की

 निशानदेही  से  पूर्वे  गांव  के  जंगलों

 के  लिये  क्षेत्र छोड़ने
 की

 श्रावश्यकता  |

 ै  ”
 185  उत्तरी  तथा  मध्य  के  क्षेत्रों  में

 फसलों  को  हिरणों  तथा  के

 से  बचाने  के  लिये  जंगली

 qr  are  हिरणों  का  शिकार

 करने  की  श्रनुमति देने  हेतु  वन

 नियमों  में  टील  देने  की  प्रावश्यकता |

 186
 ”

 आर  निकोबार  द्वीपसमूह
 1

 संघशासित  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति

 चावल  की  मात्रा  पांच  किलो

 से  बढ़ा  कर  8  किलो  करने  में

 |

 ”  3?
 187  भ्रण्डमान  wire  निकोबार  संघ  शासित

 प्रदेश  में  लोगों  के  खाने  के  लिये

 कता  |

 बैड  2
 188  भ्रणष्डमान  श्रौर  निकोबार द्वीपसमह as

 में  सामदायिक  विकास  के  ह ्रच्तगत

 पोषाहार  कार्यक्रम  को  क्रिया  न्वित

 करने  में  ग्रसफलता  |

 184



 सामान्य  बजट--झ्रनुदानों  मांगें  1978-79
 ——

 19  1978

 मांग  सं  ०  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 स०

 जारी  189.  श्री  मनोरंजन  भक्त  श्रण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  राशि  में  से  100

 संघ  शासित  प्रदेश  के  लिये  रु०  घटा  दिये  जाएं  ।

 कत  वुक्ष्म  स्तर  ब्लाक  श्रायोजना पर

 आधारित 10  वर्ष  की  अवधि  के

 भीतर  सामाजिक  याय  तथा

 रोजगार  के  लिये  समेकित  ग्रामीण

 विकास  की  नीति  बनाने  की

 प्रावश्यकता  |

 ”  yy
 190  अ्रण्डमान  श्र  निकोबार

 संघ  शासित  प्रदेश  में  खाद्यान्नों  के

 स्टाक  का  उपयोग  करके  लाभकारी

 रोजगार  पैदाਂ  करने  की  योजना

 क्रियान्वित  करने  में  ग्रसफलता |

 191
 ”

 भारतीय कषि  श्नसंधान
 ”

 qe  ब्लैयर  के  एसोसिएट

 योजना  निदेशालय के  कार्यकरण

 की  जांच  करने  की  ATARARAT | ।
 ”  ”

 192  पोर्ट  ब्लेयर  जहां  art  नहीं  उगाये

 जाते  ध  विशेषज्ञ  नियुक्त

 करना  |

 ”
 193  श्री  पी०  Ho  देव  उड़ीसा  तट  के  पास  समुद्र  में  मछली

 उद्योग  का  विकास  करने  की

 नीयता  |

 194.
 ”)  3

 भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लिये

 हांडी  जिले  के  इन्द्रावती  जल  ग्रहण

 क्षेत्र  और  पहाड़ी  ढलानों  पर  वृक्ष

 लगाने  का  कार्यक्रम शुरू  करने  की

 श्रवश्यकता  |

 a)  $f
 10  195.  अपर  इन्द्रावती  परियोजना  को

 रित  wat के  लिये  भीतर  पुरा

 करने  की  श्रावश्यकता |

 185



 General  Budget—Demands  for  Grants,  1978-79  April  19,  1978

 कटौती  का  शभ्राधार  कटौती की  राशि मांग  सं  ०

 कटौती
 प्रस्तावक  का  नाम

 प्रस्ता

 सं०

 6  252  पी०  Fo  कालाहांडी  जिलें  के  दोषी  चावल  मिल  राशि  ea  100

 मालिकों  से  2.  41  करोड़  रुपये  रु०  घटा  दिये  जाएं

 करने में  श्रसफलता |

 ”  ”
 253  कालाहांडी  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र  में

 नवीनतम चावल  मिल  लगाने  की

 तत्काल  |

 ”
 10  256  कालाहांड  जिले  के  बाढ़ग्रस्त  लोगों

 के
 लिये  दी

 गई  केन्द्रीय  सहायता  का ७०५,
 राज्य  द्वारा  उपयोग करने  म

 ”
 257

 ”
 उड़ीसा  में  ay  fare  परियोजनाश्ों

 के  लिये  मानदण्ड  बनाने  की

 नीयता

 श्री के०  लकप्पा
 yy

 196.  प्राकृतिक  प्रकोपों  के  कारण  खेती  को

 होने  वाले  नुकसान के  लिये

 सहायता  देने

 हेतु  फसल  बीमा  शुरू  करने  में

 असफलता  ॥

 }  ”
 197  भूमिगत

 जल  विशेषकर  शुष्क

 खेती  are  पिछड़े  क्षेत्रों  में  व्यापक

 सर्वेक्षण  कराने  A  श्रसफलता  |

 शप  पै
 198  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये

 रागी  तथा  ग्रन्य  खाद्यान्नों  की  नई

 किस्में  खोजने  में  श्रसफलता |

 ”  ”
 199  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  किसानों

 को  अ्रच्छी  fret  के  बीज  वितरित

 करने  में  श्रसफलता |
 है  पीप

 4  200.  पशु  बीमा  शुरू  करने  में  असफलता |

 186
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 मांग  [०  कटौती  प्रस्तावक का  कटौती का  आधार  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 स०
 ee

 9  201  श्री  के०
 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद  राशि  में  से  100 रु०

 तथा  श्रन्य  निकायों  हारा  aft  घटा  दिये  जाएं

 विज्ञान  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  किये

 गये  wl  अनसधान काय  के

 प्रति  सराहना  का  भाव  तथा

 हारिक  खेती  पद्धति  पर  नई  विकसित

 प्रौद्योगिकी  लागू
 esl  का  प्रति रुचि का  अभाव  |

 पी  ”?)
 202  प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों ara  कषि  विज्ञान

 के  लिये  किये  गये  योगदान का

 महत्व  कम  करने  के  प्रयास  ।

 10  203
 पै

 गंगा  कावेरी  नदियों  को  जिसकी
 प

 सिफारिश  विशेषज्ञों  द्वारा  बाढ़ों  का

 मकाबला करने  सिंचाई

 संभावनाश्रों  को  बढ़ाने के

 लिये at  गई  के  सम्बन्ध
 ~
 में  प्रारम्भिक कदम  उठाने  में

 असफलता  |

 पी
 204.  सिचाई के  लिये  दक्षिणी  राज्यों  की

 बै

 qr  नदियों  को  जोड़ने  के  लिये

 प्रारम्भिक कदम  उठाने  में

 द्
 206  श्री  ग्रण्णासाहिब  लेवी  चीनी  का  मलय  निर्धारित करते

 metas  समय  ्रांध्र

 तमिलनाड  प्रौर  पांण्डिचेरी

 क्षेत्रों  के  साथ  किये  गये  wae

 कों  दूर  करने  की  श्रावश्यकता ।

 ”
 207  लेवी  चीनी  का  मूल्य ्  निर्धारित करते

 y

 समय  मराठे  समिति प्रौद्योगिक

 लागत  श्रौर  मलय  ब्यरो  की  सिफा

 रिशों  पर  करने  में  प्रसफलः  |

 187
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 कलਂ

 मांग स०  कटौती  प्रस्तावक का  कटौती का  श्राधार  कटौती  की  राशि

 स०

 208.  श्रीमती  पार्वती  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  दिलवाने  राशिਂ घटा  कर  एक

 में  असफलता |  रुपया कर  दी  जाये

 ”  %}
 209  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 तथा  किसानों को  गलने  का  मूल्य

 दिलवाने में  श्रसफलता

 बै  ”
 210  भूमि  सुधार  कानूनों  क्रियात्वित

 खेतीहर  मजदूरों  को

 तम  वेतन  दिलवाने तथा

 रिक्त  परती  भूमि  को  जोतने  वाले

 को  दिलवाने में

 ”
 211

 पूरे  वर्ष  में  खेतीहर  मजदूरों
 को  राशि में  से

 100
 रु०

 गार  दिलवाने की  शझ्रावश्यकता  |  घटा  दिये  जाएं

 0  गैप
 212  कुषि  श्राधारित  उद्योगों

 का
 विकास

 तथा  ot  प्रकार

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  पैदा

 करने  की  झ्रावश्यकता |

 ग  )
 213  किसानों  को  लाभकारी मूल्य  दिलवाने

 तथा  उन्हें  कम  दरों पर  माल  बेचने

 पर  विवश  किये  जाने  से  बचाने

 की  शझ्रावश्यकता |

 u  33
 214  अलाभकारी  जोतों  को  छोड़कर  भूमि

 राजस्व  की  प्रेडिड  प्रणाली  लागू

 करने  में  |

 215
 11  ी

 छोटे  तथा  मध्यम  कुषकों  को पर्याप्त

 ऋण  तथा
 सस्ती  बिजली  दिलवाने

 की  श्रावश्यकता |

 पै  बै
 216.

 aaa  योजनायें  शुरू  करने  में
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 मांग  स०  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 सं०
 कि

 2.  जारीਂ  217.  श्रोमती  पावंती  खेतीहर  मजदूरों  को  श्रावास  स्थान  राशि में  से
 100

 रु०

 कृष्णन  श्राबंटित करने  में  श्रसफलता  |  घटा दिय  जाएं

 218.
 1)  ”

 श्रान्ध  तमिलनाडू  तथा  केरल

 के  तुफान  ग्रस्त  लोगों  के  पुनर्वास

 हेतु  योजना  श्राबंटन  के  शभ्रतिरिक्त

 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  में

 असफलता |

 10  219.
 ”

 अन्तर्राज्यीय नदी  विवादों  को  तेजी  राशि  घटा कर  एक

 से  हल  करने  के  sea  रुपया कर  दी  जाए

 करने  में  |

 10  220.
 ”  ”

 दत  बाढ़  नियंत्रण  योजना  शरू  करने  मे
 असफलता |

 221.  कोयम्बटूर जिले  के  श्रावश्यक
 ”

 परमपुझा योजना  सहित  सुखा क

 पीड़ित  क्षत्रों  में  सिचाई  योजनायें

 शरू  करने  में  श्रसफलता |
 पै

 10  222.
 सुखा  पीड़ित  तथा  मरुस्थल  क्षत्रों  के  लिये  राशि  में  से  100

 सिंचाई  सुविधायें हेतु  प्रखिल  रु०  घटा  दिय  जायें

 तीय  सिंचाई  प्रणाली  शरू  करने

 में  श्रसफलता |

 225.
 है

 गंगा  कावेरी  योजना  को  क्रियान्वित
 ”

 करने  के  लिय  कदम  उठाने  में

 असफलता |

 224.  राष्टीय शी
 पी०

 के०  a  बीज  निगम  द्वारा  उत्पादित

 कोडियन  बीजों  की  किस्म  सुधारने  की

 इयकता |
 ह  red

 225.  फाइबर  बागान

 तिलहनों  भ्रौर  सब्जियों के

 उत्पादन  के  लिये  ate  भ्रधिक

 यंत्रीकृत  ज  स्थापित  करने
 की

 श्रावश्यकता  |
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 मांग  स०  कटौती  प्रस्ताव का  कटौती का  श्राधार  कटौती की  राशि

 प्रस्ताव

 सं  छ
 ee

 2.  जारी  226.  श्री  पी०  के ०  कोडियन  किसानों  को  सस्ती  पर  कृषि  राशि में
 से  100%

 के  लिये  कृषि  मशीनें  atc  ata  घटा  दिये  जाएं

 तथा  त्न्य  सामग्री  सप्लाई  करने  में

 असफलता  |

 227
 प  प

 जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने has
 में  असफलता  |

 a)  nv
 228.  फालतू  भूमि  के  श्रलाटियों  को  सभी

 प्रकार  की  asa  प्रौर  तकनीकी

 सहायता  देने  के  लिये  एक  समुचित

 योजना  बनाने  में  |

 6.0  ”
 229  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  सम्बन्धी

 कानूनों  के  कार्यान्वयन  की  बहुत

 धीमी  प्रगति

 3
 230  9)  विभिन्न  राज्य  फार्मों  में  काम  करने

 खेतिहर  मजदूरों  की

 न्यूनतम  मजदूरी  को  दरों

 को  लाभू  करने  में  श्रसफलता |
 3}

 231  किसानों  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  a

 श्रायातित उवेरकों  के  मूल्य

 कम  करने  की  झावश्यकता |

 CP  Bl
 232  गेहूं  के  वसूली  मूत्यों  के  बारे  में  कृषि

 मूल्य  श्रायोग  की  सिफारिशों पर

 समुचित  विचार  करने  में

 फलता |

 ”  3}
 233

 करने  के  लिय  राज्यों  को  ate  aha

 सहायता  देने  की  झ्रावश्यकता |

 33  a,
 234  कीटों  की  समस्या  जिससे  काजू  का

 उत्पादन  कम होता  हल  करने में

 असफलता ।
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 अ  .____.

 कटौती की  राशि ain  To
 कटौती

 प्रस्तावक  का  नाम  उसी  सा  बयार

 प्रस्ताव

 स
 दि  दि

 235  पी०  के०  एक  निश्चित  safe  ं कच् चे  काजुद्रों  राशि  में  से  100.0  स०

 कोडियन  के  उत्पादन  के  मामले  में  घटा  दिये  जाएं  ।

 निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये  देश

 में  काजू  की  खेती  का  विकास

 करने  ag  एक  विस्तृत  योजना

 बनाने  ait  उसे  शीघ्र  कार्यान्वित

 करने  की  श्रावश्यकता |

 236
 y

 उन  पुश्तैनी  मछेरों  के  हितों  की  रक्षा
 y)

 करने
 में

 भ्रसफलता  जो  यंत्रीकृत

 मछली  पकड़ने  की  नौकाश्रों के

 बजाय  स्वदेशी  नौकाझों  का  प्रयोग

 (4
 करते

 237  पुश्तैनी  मछरों  अर  छोटी  adler
 ”

 मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  का

 प्रयोग  करने  वालों  के  हितों  के

 प्रतिकूल  एकाधिकार  गृहों  श्रौर

 बहुराष्ट्रीय निगमों  द्वारा  गहरे  समूद्र

 में  मछलियां पकड़ने  के  काम  को

 अ्रनावश्यक  बढ़ावा  देना  |

 238
 12  ”

 मछलियां  पकड़ने  के  लिये  यंत्नीकृत

 साधनों  का  प्रयोग  करने  वाले

 सहकारी  मीन  उद्योग  में  पुश्तैनी

 क. मछर तों  को  लगाने की  श्रावश्यकता |
 12  ”

 239  निर्धन  मछेरों  के  लिये  श्रावास की

 व्यवस्था  करन  की  शभ्रावश्यकता |
 है  1

 240  अ्रन्तर्देशीय  मीन  उद्योग  के  विकास

 के  लिये  दिया  जाने  वाला  श्रपर्याप्त

 आबंटन  |

 बै  ”
 241.  पुश्तैनी  मछरों  FT  शोषण  करने  वाले

 बिचौलियों  को  मीन  उद्योग  से

 हटाने  की  झ्रावश्यकता  |

 191
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 मांग ०  कटौती  प्रस्तावक का  कटौती का  कटौती  की

 प्रस्ताव

 स०

 242.  श्री  पी०  के०  aa  क्षेत्रों  में
 मुर्गी  सुभ्रर  राशि में  से

 100
 रु०

 कोडियन  are  भेड़  पालन  हेतु  छोटे/सीमान्त  घटा  दिये  लायें

 तथा  खेतीहर  मजदूरों  को  सहायता

 देने  के  लिये  योजना  लागू  करने

 की  श्रावश्यकता |
 3  Pd

 243
 वन

 संसाधनों
 का  पूर्वे-निवेश  सर्वक्षण

 करवाने  में  धीमी  प्रगती  ।

 244
 ”

 वन  श्रमिकों  a  विशेषकर

 वासी  वन  श्रमिकों का  ठेकेदारों

 द्वारा  fan  शोषण  करने  को

 में  श्रसफलता  तथा  ऐंसे  श्रमिकों के

 हितों  की  रक्षा  के  लिए  किसी  योजना

 का  अ्रभाव  |
 हग  01

 245  तेन्दु  पत्ता  उद्योग  में  लग  मजदूरों  के

 हितों  की  करने

 कानून  बनाने  की

 प  ”

 246
 देश  की  वन  सम्पदा  के

 बचाव  विस्तार के  लिये

 राष्ट्रीय वन  बनाने  की

 आवश्यकता  |

 ”  ”
 247.  चीनी  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण
 करने

 की  श्रावश्यकता
 ह

 248  समाज  के  कमजोर  वर्गों के  लिये  सस्ते

 तथा  नियंत्रित  दरों  पर  खाद्यान्न

 सप्लाई  करने  के  लिए  उचित  दर

 दुकानों  का  जाल  बिछाने में

 फलता  |

 249
 ”  ”

 खाद्य  जोनों  को  फिर  से  शुरू  करने की

 |
 ग  मै

 250.  खाद्यान्नों  की  चोर  बाजारी  तथा

 1
 मुनाफाखोरी रोकने  में  श्रसफलता  |

 ”
 251.  गेहूं  तथा  चावल

 की
 वसुली  के  लक्ष्य

 निर्धारित
 करने  की  ।
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 SHRI  DHARMA  VIR  VASISHT  (Faridabad)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  just  now  Shri  Naidu
 appreciated  the  water  management  of  Haryana  and  he  said  that  irrigated  area  in  Punjab  is
 75  percent  and  in  Tamil  Nadu  it  is  71  percent,  whereas  in  Assam  it  is  only  5  percent.  He
 said  that  all  states  should  have  uniform  irrigated  area.  Every  State  has  its  peculiar  circums-
 tances  and  irrigation  facilities  are  provided  in  keeping  with  those  circumstances.  Throughout
 the  world  there  is  only  20  percent  area  which  has  irrigational  facilities,

 ‘Plan  which  was  not  done  earlier  even  in  a  period  of  25-30  years.

 1.7  crore  hectares  of  land  has  been  brought  under  irrigation  in  the  Five  Year  Rolling
 This  year  a  provision  of

 8600  crores  of  rupees  has  been  made  for  agriculture  which  is  12.4  percent  of  total  budget.
 A  provision  of  7650  crores  of  rupees  is  being  made  in  the  five  year  plan  for  irrigation  which
 comes  to  13.9  percent  of  total  budget.  The  procurement  price  of  wheat  and  paddy  has  been
 increased.  The  price  of  nitrogenous  fertilizers  has  been  reduced  for  the  benefit  of  farmers.

 Irrigational  facilities  have  to  be  increased.  Seventy  percent  of  earth  is  covered  by
 water,  but  93  to  97  percent  of  water  in  sea  is  saltish  and  only  4  percent  of  water  is  in  the
 form  of  snow.  Schemes  are  being  drawn  up  of  the  control  of  river  water  and  for  flood
 control.

 Shri  Naidu  said  that  there  is  no  national  policy  on  agriculture.  Is  it  not  a  national
 policy  that  we  have  made  more  provision  for  irrigation,  agriculture,  power,  horticulture  and
 forest.  The  prices  of  agricultural  inputs  are  being  reduced  progressively.  There  should  be
 farmer’s  representation  on  Agricultural  Prices  Commission.

 The  prices  of  gur  have  fallen  very  much  this  year.  Gur  should  be  exported  to  other
 countries,  Co-operatives,  Sub-marginal  farmers  and  marginal  farmers  be  provided  assistance.

 The  support  price  of  pulses  has  been  increased  from  Rs.  95/-  to  Rs.  125/-.  The
 Government  have  prepared  a  major  scheme  for  the  development  of  oilseeds  and  other  cash
 crops.  In  1977-78,  an  additional  area  of  4.3  lakh  of  hectares  has  been  brought  under  the
 cultivation  of  sun  flower  and  soyabean  is  being  produced  in  an  area  of  2.5  lakhs  of  hectares.

 This  fact  should  be  kept  in  mind  that  our  caloric  nutritional  value  is  very  low  in  com-
 parison  to  Britain.  My  submission  is  this  that A  man  does  not  get  sufficient  meals  here.
 production  and  per  capita  consumption  of  foodgrains  may  be  increased.  Only  surplus  food-
 grains  can  be  exported.

 Now  I  come  to  white  revolution.  Haryana  is  famous  for  animal  husbandry  and  milk.
 Here  the  bull  is  of  good  breed.  There  is  no  objection  if  bull  is  imported  but  proper  attention
 should  also  be  given  to  the  bulls  of  Haryana.  In  1977-78  the  milk  production  of  Haryana
 was  272  lakhs  tonnes  in  comparision  to  232  lakhs  tonnes  in  1973-74.  Haryana  has  made
 earnest  efforts  to  improve  hybrid  breeding  in  her  state.  Work  on  agriculture  and  flood
 control  is  going  on  satisfactorily.

 Solution With  the  suggestion  I  thank  you.  The  Ministry  is  showing  good  performance.
 to  the  problem  of  Gur  and  sugarcane  should  be  found  out.

 श्री  श्रष्णासाहिब  पी०  शिन्दे  गत  वर्ष  के  दौरान  हुई  कुछ  महत्वपूर्ण

 लब्धियों  के  लिए  मैं  श्री  बरनाला  श्रौर  उनके  सहयोगियों  को  बधाई  देता  सबसे  पहली  बात

 यह  हैकि  देश  में  1975-76  के  बाद  भ्रधिकतम  उत्पादन  है  श्रौर  इस  वर्ष  उत्पादन

 123  मिलियन  टन  से  भी  अधिक  होगा  ।  देश  के
 श्रफगानिस्तान

 इत्यादि  देशों  को  खाद्यान्नों  का  निर्यात  किया  है  ate  तीसरा  भारत  सोवियत संघ  से  उस  गेहूं  के

 बारे  जो  उन्होंने  हमें  उधार  दिया  समझौता  करने  में  सफल  न्  है
 |

 देश में  खाद्यानों  का  श्रायात  1918  में  Mega  था  ।  यह  एक  महान  एतिहासिक  घटना  है

 कि  अब  देश  खाद्यान्नों  के  मामले  में  केवल  श्रात्म  निर्भर  ही  नहीं  ger  है  चन्  खाद्यान्नों  के  निर्यात

 करने  की  भी  स्थिति  में  रा  गया  है  ।
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 पंजाब  राज्य  में  इस  ay  चावल  का  बहुत  प्रधिक  उत्पादन  हु  है  इसके  लिए  भी  मंत्री

 महोदय  बधाई  के  पात्र  लेकिन  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  श्रवश्य  मानेंगे  कि  कृषि  उत्पादन

 रातों  रात  नहीं  हो  जाता  ।  इस  जो  श्रच्छा  उत्पादन  हुमा  है  वह  देश  में  पिछले  दशकों  में  किए

 गए  कार्य  का  सुपरिणाम

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  सिद्धान्त रूप  में  सुरक्षित  भंडार  रखते  की  बात

 स्वीकार  कर  ली  है  लेकिन  खेद  है  कि  सुरक्षित  भंडार  के  बावजूद  भी  सरकार  गरीब  लोगों
 को

 कोई  सहायता  नहीं  दे  पाई  है  ।  खाद्यान्नों  के  प्रच  र  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  बावजद  भी  खाद्यान्नों

 के  मूल्य  स्थिर  नहीं  किए  जा  सके  देश के  40  से  50  प्रतिशत  लोगों  को  खरच  करने के  लिए

 केवल  50  पसे  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  मिल  पाते  हूं  खाद्य  पदार्थों  के  म्यों  में  वद्धि  से  उन  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  गेहूं  शर  दालों  का  श्रौसतन  मूल्य  बढ़ा  है  ।  सरकार  किसानों
 को  सुरक्षा

 प्रदान  करने  में  श्रसफल  हुई  है  ।  सरकार  उन्हें  समुचित  विपणन  समथेन  देने  में  भी  सफल  नहीं

 हुई  है  ।  प्रदेश  तर  गजरात  के  तम्बाक  उत्पादकों  तथा  पंजाब  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  के  झाल

 उत्पादकों की  दशा  इस  वर्ष  बहुत  ही  खराब  है  ।  सब्जियों  के  उत्पादन  में  रोजगार  की  संभाव्यता

 बहुत  भ्रधिक  होती  है  लेकिन  दुर्भाग्यवश  उनके  मंत्रालय  ale  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  मिलकर

 ae  श्रौर  सब्जियों  के  निर्यात  पर प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ।  यह  बिलकुल  ठीक  नहीं

 है  ।  इस  प्रतिबन्ध  को  हटाया  जाना  चाहिए  ।

 स्वदेशी  दर्शन  केवल  श्रौद्योगिक  उत्पादों  पर  ही  लागू  नहीं  करना  चाहिए  |  करोड़ों  रुपए

 की  कपास  wait  तिलहनों  का  श्रायात  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  को  तिलहनों

 के  उत्पादन  के  लिए  अ्रधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  तो  इस  से  कम  10  लाख  श्रादिवासियों  को

 रोजगार  प्राप्त  होगा  श्रौर  हमें  दस  लाख  टन  से  भी  शभ्रधिक  तिलहन  प्राप्त  होगा  ।  सरकार को

 कृषि  उत्पादों  का  श्रंघाधंध  mara  नहीं  करना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  को  डी०  जी०  टी०  डी०

 जैसा  एक  संस्थान  बनाना  चाहिए  ।  जिसे  कृषि  के  बारे  में  esl  जानकारी  हो  we  देश  में

 कोई  भी  कृषि  पदार्थ इस  संस्थान  की  श्रनमति  के  बिना  aaa  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  जनता

 सरकार  की  वास्तव  में  भूमि  सुधारों  में  कुछ  wea  है  इसमें मुझे  संदेह  इस  सम्बन्ध  में
 मैं  एक

 विशिष्ट  उदाहरण  देना  चाहता  हूं
 ।

 गुजरात  सरकार ने  एक  समिति
 की  स्थापना की  थी  अर

 समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  भमि  की श्रधिकतम सीमा  बढ़ा  दी  जाए  ।  यदि  जनता  सरकार

 की  वास्तव  में  भूमि  सुधारों  में  ब्रास्था  है  तो  उसे  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए कि  एसी  सिफारिश

 न
 मानी  जाए  भले  ही  इसे  गुजरात  सरकार  क्यों

 न
 पेश  करे  ।  श्रन्यथा  श्र  राज्य  सरकारें  भी

 ऐसा  प्रन रोध  करेंगी  ate  फिर  इसका  कभी  wet  नहीं  होगा

 यह  भी  लगता  है  कि  जनता  सरकार  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी के  श्राधनिकीकरण  अर

 विकास  के  विरुद्ध  है  ।  पता  नहीं  सरकार  ने  योजना  श्रायोग  को  देश  में  ट्रैक्टरों  की  समस्या  ai

 कृषि  के  लिए  ट्रैकटर  चाहिए  या  नहीं  इसका  श्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करने

 की  santa ?  क्यों  दे  दी  ।  पिछले  वर्ष  ही  राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  में  इसके  सम्बन्ध

 में  भी  सिफारिश  की  है  ।  इसके  अनेक  समितियों  ने  भी  इस  विषय  का

 अध्ययन  किया  है  ।  ट्रैक्टर  हानिकर  नहीं  है  ।  यह  सन्देह  कि  ट्रैक्टरों  के  उपयोग  से  श्रमिक  बेकार
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 ह  काक  क  रि

 हो  जाएंगे  सर्वथा  गलत  है  क्योंकि  पंजाब  में  जहां  सब  से  अझ्रधिक  ट्रैक्टरों  का  उपयोग  होता  है

 कृषि  कार्यों  के  लिए  बिहार  से  मजदूर  श्राते हैं  यह  सही  है  कि  ट्रैकटरों  के  उपयोग  से  बैलों  का

 उपयोग  कम  हो  जाएगा  ।  परन्तु  देश  में  चारे  के  साधन  श्रपर्याप्त  हैं  श्ौर  यदि  उनका  उपयोग

 बलों  के  बजाए  गायों  के  लिए  किया  जाए  तो  दूध  के  उत्पादन  के  लिए  अच्छा  क्योंकि  हमारे

 यहां  बच्चों के  लिए  भी  दूध  की  कमी  प्रौर  पोषण  का  श्रभाव  है  ।

 12  भ्रश्व  शक्ति  से  कम  के  ट्रैक्टरों  पर  से  उत्पादन  कर  समाप्त  करने  का  कोई  लाभ  नहीं

 12  अश्व  शक्ति  से  कम  के  ट्रक्टर  कोई  न  खरीदता  है  प्रौर  न  उपयोग  करता  है  |

 कृषि  श्रनुसन्धान  कार्यों  में  राजनीतिक  हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिए  ।  जब  भी  वैज्ञानिकों  के

 कार्य  के  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  हो  तो  उसकी  जांच  के  लिए  वैज्ञानिकों  के  एक  दल  की  नियुक्ति

 की  जाए  ॥

 मेरी  शिकायत  है  कि  कृषि  ate  सिंचाई  मंत्नी  को  स्वयं  वह  वक्तव्य  देना  चाहिए  था  जो  राज्य

 मंत्रो  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  दिया गया  कृषि
 मंत्री

 भारतीय  कृषि  WATT  परिषद्‌  के
 emer

 हैं  श्नौर  वक्तव्य  देना  उनका  काम  था  ।  यह  वैज्ञानिकों  की प्रतिष्ठा का  प्रश्त  है  ।

 लगता है  सरकार  ने  वैज्ञानिक  संस्थाओं  की  उपेक्षा  श्रारम्भ  कर  दी  है  ।  इस  क्षेत्र  में  यूनियन

 बागी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  सरकार  की  जिम्मेदारी  त्रौर  भी  अधिक  है  ।  यदि  वहां  लोगों  की

 कुछ  शिकायतें हैं  सरकार  बहुत  रहें  श्रौर  उनकी  समस्याओं  की  श्रोर  ध्यान  दे  ।

 रिपोर्ट में  20  करोड़  रुपए  की  पोजनाझ  ak  विश्व  के  लिए  भोजन  कार्यक्रम  का  भी  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  यह  स्पष्ट  नही ंहै  कि  जनता  सरकार  महाराष्ट्र  की  तरह  देश  भर  में  रोजगार

 की  गारंटी  योजना  को  लागू  करने  से  क्यों  हिचक  रही  है  ।  देश  से  गरीबी  दूर  करने  के  लिए

 हमें  प्रयाम  करना  क्योंकि  बेरोजगारी  ही  यहां  गरीबी  का  मुख्य  कारण  है  तथा
 वे  प्रतिदिन

 50  पैसे  से  भी  कम  कमाते हैं  |

 सरकार  चीनी  श्रौर  गन्ने  के  सम्बन्ध  में  असफल  रही  है  ।  गन्ने  का  मूल्य  एकतरफा तय  न

 करने  की  बजाए  तकनीकी  रिपोर्ट  के  अ्राधार  पर  तय  करने  की  प्रथा  श्रपनाई  जाती  रही है  ।

 यद्यपि  सरकार  ने  मंप्रिमंडल  के  निर्णय  के  श्राधार पर  उसकी  घोषणा  भी की  थी  ।  परन्तु  जब

 मूल्य  तय  करने  की  बात  तो  के  निणय  पर  स्थिर  न  रह  सकी  |  क्या  सरकार को

 श्रपर
 कार्य  के  बारे  में  समाचार  पत्नों  की  टिप्पणियों  की  जानकारी  है

 ?
 श्रनमाने  ढंग  से  मूल्य  की

 घोषणा  कर  सरकार  ने  बड़ी  गलती  की  ऐसा  कर  सरकार  ने  सभी सिद्धान्तों  को  ताक  पर

 रख  दिया है
 ।

 इसके  उत्पादन  में  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 सभी  निदेषणों की  राय  है  कि
 देश  में  जहां

 चीनी
 की

 मात्रा  अधिक
 बैठती  हो  वहां  ही  गन्ने  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए

 |
 परन्तु  wa

 यह  प्रोत्साहन उन
 क्षेत्रों

 में  दिया जा  रहा  है  जहां  भूमि  पर  श्रन्य  फसलें  लाभ
 के  साथ  उगाई

 जा

 सकती  यह
 गलत  नीति  है  ।

 सरकार  फालतू  चीनी
 के  निर्यात  की  श्रनुमति  नहीं  दे  रही  है  ale  परिणामस्वरूप  करोड़ों

 रुपए  की  चीनी  गोदामों  में  सड़  रही  है  सरकार  की  यह  नीति  समझ  में  नहीं  ol  ।  सरकार  दस
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 (Saka)

 लाख
 टन

 से  श्रधिक  चीनी  का  निर्यात  कर  सकती  है  ।  सर  वत
 हि

 ह
 ¢

 टीय  पूल  पर

 भी  6,000  से  7,000
 करोड़  रुपए

 की
 विदेशी  मुद्रा  महाराष्ट्र  उत्तरी  ्राध्न  प्रदेश

 शर
 तमिल  झ

 से
 कमा  सकती  है

 ।
 यदि  मूल्य  घटते  बढ़ते  हैं  तो  सरकार  इसके  लिए  एक  रोक

 क्यों नहीं  बनाती  ?

 मध्य  प्रदेश  श्रौर
 दक्षिण

 में  ऐसे  वहुत  विस्तृत  क्षेत्र
 जहां  सूखा  पड़ता  है  ।  वर्षाकाल  में  नदियों

 में  बाढ़  ar  जाती  है  ।  यह  फालतू  पानी  जमा
 करके

 सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों
 में  ले

 जाना  चाहिए  at  भूमिगत  जल  का  श्रधिकाधिक उपयोग  करने  के

 लिए  नहरें  बनाई  जानी  चाहिए

 हमारे  देश
 में  भूमि का  कटाव  बहुत ही  श्रधिक  पैमाने  पर  हो  रहा  है  ।  इससे  प्रत्यन्त  भयंकर

 स्थिति  पँदा  हो  गई  है  ।  इस  समस्या
 का  केवल  श्रधिक  वृक्ष  लगाकर  श्रौर  वनारोपण  करके  ही

 धान  किया
 जा

 सकता  है  ।  यह  कार्यक्रम  बड़े  पैमाने  पर  श्रारम्भ किया  जाना  चाहिए

 SHRI  RAM  MURTI  (Bareilly)  1  am  surprised  at  the  statement  of  Shri  Shinde.  He
 had  been  associated  with  the  Agricultural  department  of  the  Government  of  India.  Now
 he  is  putting  all  the  blames  for  the  ills  on  the  head  of  Shri  Barnala.  80  per  cent  of  the
 population  live  in  villages.  Then  why  the  previous  Government  did  not  make  efforts  to
 improve  their  lot.  Instead,  they  set  up  big  factories  and  developed  big  cities.  The  condition
 of  share  croppers  have  deteriorated.  They  are  not  taking  interest  in  their  work  because
 they  do  not  get  anything  in  return.  The  target  of  irrigation  could  not  be  achieved.  The
 sugarcanes,  which  are  produced  in  the  north,  have  less  contents  in  comparison  to  the
 South.  The  Government  have  not  drawn  up  any  plant  for  the  cultivation  of  sugarcane.  It

 is  being  cultivated  in  a  haphazard  way.  I  would  request  to  the  hon.  Minister  that  a  suitable
 plan  for  the  agriculture  may  be  drawn  up  taking  into  consideration  the  upliftment  of  marginal
 and  small  farmers.

 Seventy  five  per  cent  of  our  countrymen  depend  on  rice,  But  we  have  been  able  to
 increase  the  production  of  rice  from  2  crors  tonnes  to  4  crore  tonnes  only,  while  the  pro-
 duction  of  wheat  has  been  raised  from  65  lakh  tonnes  to  250  lakh  tonnes.  The  production
 of  gram,  pulses  and  oilseeds  has  also  not  been  increased  according  to  our  requirements.
 Full  attention  should  therefore,  we  paid  to  bring  the  production  of  foodgrains.  pulses  etc.
 to  the  level  of  our  requirements.  Efforts  should  be  made  to  remove  the  shortage  of  Fertilizers
 in  our  country.

 It  is  good  that  the  Government  have  formulated  a  big  plan  for  dairy  industry.  But
 its  proper  and  timely  implementation  should  also  be  ensured.  Suitable  places  for  dairy
 development  should. be  selected  and  people  should  be  given  adequate  incentives  to  develop
 the  dairy  industry.

 Our  agricultural  production  is  not  increasing  in  proportion  to  the  increase  in  our  popula-
 increase  further tion.  Hence  full  attention  is  required  .to  be  paid  to  the  agricultural

 production.

 Monitoring  sales  centres  on  the  pattern  of  those  functioning  in  Japan  should  be  set  up
 in  our  country  also.  For  better  progress  of  agriculture  coordination  should  be  established
 between  scientific  Research,  Scientific  developments  and  extension  services.  The  functioning
 of  Block  development  committees  is  not  satisfactory.  They  have  become  centres  of  corrup-
 tion.  Efforts  should  be  made  to  improve  their  working,  Persons  with  missionary  zeal
 should  be  given  encouragement  and  opportunity  to  work.

 Irrigation  facilities  should  be  increased  to  cover  larger  areas  of  land.  Rajasthan  Canal
 should  be  completed  at  the  earliest  possible  so  that  the  vast  potentiality  of  land  in  Rajasthan
 and  other  states  can  be  utilised.  Measures  should  be  taken  to  remove  silting  in  the  canal
 of  Kosi  Projects.

 The  three  pump  sets  at  Haridwar,  Narora  1111 and  1.0 VK  hlas  have  completed  their  lives  and
 therefore  should  be  replaced.
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 Tehri  Dam  over  Ganges  should  be  constrt ucted  early. icrted  early  It  411  11  Vt will  not  on Vi  ily  provide  irrigation
 facilities  but  will  also  generate  electricity.

 It  should  also  be  ensured  that  the  farmers  be  able  to  get  remunerative  price  for  their
 produce

 श्री  राजाराम  शंकराव  माने  :  कृषि  की  मुख्य  समस्या  भूमि  अर  पशुत्रों

 ढारा कम  उत्पादन  है  भ्रौर  उसकी  जरूरत  है  सिचाई  का  भसंरक्षण  सीढ़ीदार  खेत  बनाना

 भूमि  समतल  बहतर  बीज  te  उं  रकों
 का  वितरण  तथा  कुछ  wea  चीजें ।  कृषि  राज

 का  विषय  है  इसलिए  कृषि  विभागों  का  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर  समन्वय  जरूरी

 हैं  ।

 हमने  कृषकों  की  मांगों  को  पुरा  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  है  लेकिन  हमने  देश  के  वर्षा

 पर  प्राधारित  भ्रधिकांश  भागों  की  उपेक्षा  की  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सरकार  की  शभ्रधिकांश  योजनाग्रों

 ग  श्रधिकतम  लाभ  उन  व्यक्तियों  एवं  वर्गों  ने  उठाया  है  जिनके  पास  साधन  जिनके  पास

 जीविका  के  साधन  नहीं हैं  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  है  ।

 भारत  सरकार  जब  कृषि  विकास  हेतु  निधि  श्रावंटित  करती है  तो  उसका  मुख्य  भाग

 में  ही  बंट  जाता  है  ।  इस  श्रोर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  गांवों  में  पानी  की  ATU qed I  कमी
 a

 ।  कृषि  विभाग  का  कतंव्य  है  कि  लोगों  को  पेय  जल  उपलब्ध  हो  ।

 छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  विशेष  निधि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  महाराष्ट्र

 कोल्हापुर  जिले  में  150  लाख  रुपए  की  लागत  से  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  था  ।  योजना

 की  मंजूरी  एक  वर्ष  दे  दी  गई  थी  लेकिन  कार्य  के  लिए  खेत  केवल  20  लाख  रुपए  उपलब्ध

 कराए  गए  ।  इस  गति  से  इस  योजना  के  पूरा  होने  में  10-20  वर्ष  लग  जाएंगे
 |

 मंत्री  महोदय

 स्वयं  ध्यान  देकर  कोल्हापुर  जिले  के  लिए  छोटी  सिंचाई  योजना  हेतु  alan से  म्रधिक  धन की

 यवस्था  कराएं  |

 चिकोतरा  वेदगंगा  झ्ादि  मध्य  दर्जे  की  सिंचाई  परियोजनाओं के  लिए

 जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  मंजरी  दे  रखी  केवल  सांकेतिक  व्यवस्था  ही  की  गई  है  ।  इनके  लिए

 भारी  धनराशि  की  जरूरत है

 देश  के  वर्षा  पर  श्राधारित भागों  के  लिए  सिचाई  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  यह

 कार्य  किया  जाए  ।  सरकार  की  क  कृषि  योजनाओं  से  तो  श्रमीर  प्रौर  wa  तथा  गरीब

 अर  गरीब  होते  जा  रहे  स्थिति  में  सुधार  किया जाना  चाहिए  ।
 गांवों

 ak  पहाड़ी  क्षेत्रों

 को  जोड़ने वाली  सड़कें  weet  चाहिए  ।  इस  बारे  में  महाराष्ट्र  की  प्रो  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  |

 भूमि  सुधारों  को  पुरी  तरह  लागू  नहीं  किया  गया  है
 ।

 देश  भर  में  चकबदी  झधिनियम

 लागू  नहीं  किया  गया  है  ।  इससे  सम्बधित  विभाग  ठीक  कायें  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यदि  श्रावश्यकता

 हो
 तो

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिए  श्रधिनियम  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए
 ।

 तुसी  शामि  के  विकास  के  लिए  जोतों  सीढ़ीदार  खेत  बनाए ज  तशत  सहायता  दा  जाए  ॥
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 इन  क्षेत्रों

 में  शुष्क  खेती  के  लिए  कृषि  विभाग  किसान ।  को  उपज  देने  वाले  संकर

 इतने  मंहगे  बेचता  है  कि  निधन  लोग  उसे  खरीद  नहीं  सकते ।  इन्हें  बीज  सस्ती  दर  पर  श्रथवा

 निःशुल्क  दिए  जाने  चाहिए  |

 डी०  पी०  ए०  एस०  एफ०  डी०
 मत्स्य  पालन  श्रौर  वन  जो  देश  के  कुछ

 भागों तक  ही  सीमित  हैं  देश  के  अ्रधिकांश  भागों  में  लागू  की  जाए  ।

 कृषि  मंत्रालय  की  सभी  पखार  में  पुरा  समन्वय  श्रौर  एक  दल  केरूप  में  काम  करने  की

 भावना  होनी  चाहिए  ।  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  अधिकतम  सीमा  दुगनी  कर  दी  जानी

 चाहिए  ।  इसे  50  लाख  रुपए  रखा  जाए  ।

 बड़ी  या  माध्यमिक  शभ्राकार  की  सिंचाई  योजनाओं  के  स्थान  पर  छोटी  योजनाओं पर  श्रधिक

 बल  दिया  जाए  क्योंकि  वे  शीघ्र  पुरी  हो  जाती  है  ।  की  धीमी  प्रगति  या  सफलता

 के  लिए  विभागीय  शभ्रधिकारियों  को  उत्तरदायी  ठहराया  जाए  |

 कृषि  विशेषकर  wa  के  लिए  प्रोत्साहन  मूल्य  दिया  जाना  चाहिए |

 श्री  पी०  के०  देव  :  बहू  प्रयोजनीय  इन्द्रावती  परियोजना  के  पुरा  होने  पर

 कालाहांडी  जिले  के  5.5  लाख  एकड़  सूखा  प्रभावित  भूमि  में  सिंचाई  हो  सकेगी  ate  इससे

 600  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  होगा  ।  यदि  इसे  1969  में  प्रारम्भ किया  गया  होता  तो  इस

 योजना  पर  89  करोड़ रुपए  व्यय  होते  ।  अब  232  करोड़  रुपए  व्यय  होने  का  थि  है  ।

 सरकार  को  इसे  निर्धारित  समय  पर  पुरा  करना  चाहिए  ।  इसे  ay  की  अवधि  के  भीतर  पुरा  करना

 परन्तु  जिस  प्रकार  से  काम  हो  रहा  उससे  प्रतीत  होता है  कि  सरकार  इस  बारे  में  बहुत

 अधिक  गम्भीर  नहीं  है  ।  सचिवालय  स्तर  पर  फील्ड  कर्मचारियों के  लिए  भी  समयबद्ध  कार्येक्रम

 होना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  कारगर  कदम  उठाए  जाने  चाहिएं  |

 विश्व  बैंक  इस  परियोजना  में  रखता  है  तर  वे  इसका  खर्च  वहन  करना  चाहते हैं  ।

 मंत्री  महोदय  को  झ्राश्वासन  देना  चाहिए  कि  वे  विश्व  बैंक  की  पेशकश  स्वीकार  करेंगे

 इन्द्रावती  योजना  की  कृषि  योग्य  फालतू  भूमि  में  लगभग  17,000  श्रादिवासी  लोगों  के

 पुनर्वास  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  स्थानीय  लोगों  कालाहांडी  के  श्रमिकों

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए ।  जबकि  यह  परियोजना  उनके  लिए  अ्रपने  जिले  में

 ary की  जाती  है  ।

 इस  परियोजना  द्वारा  उत्पन्न  रोजगार  के  केवल  स्थानीय लोगों  के  लिए  ही  रखें  जाने

 विशेषकर  तृतीय  ्रौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  लोगों  के  बारे में  ऐसा  किया  जाना  चाहिए  ।

 योजना  की  प्रगति  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  परियोजना  परामशंदात्नी  जिसमें  सम्बन्धित

 जन  प्रतिनिधि  मुख्य  इंजीनियर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  जो  यह  सुनिश्चित

 करे  कि  श्रम  कल्याण  श्रादि  जैसे  कार्यक्रम  समय के  श्रनुसार  श्रारम्भ  किए

 जाएं  ॥
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 ee

 ae  अनार  किए
 उड़ीसा  राज्य

 को
 दी  गई  ———_- -—— — afar “n wn  hy  सहायता  का

 उचित  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  कालाहांडी  जिले  में  ८  पीपल  वाला  लघु  सिचाई

 योजना  के  फट  जाने  से  बाढ़  जिसके  फलस्वरूप  धान  तथा  7a  की  खड़ी  फसलों  अर  सरकारी

 raft को  भारी  क्षति  हुई  ।  परन्तु  उड़ीसा  सरकार  कालाहांडी  जिले  के  लिए  निर्धारित  8  लाख

 रुपए  की  राशि  खर्च  नहीं  कर  पाई  और  उसे  वापस  कर  दिया ।  इसी  कारण  कार्य  समय  पर  श्रारम्भ

 नहीं  किया जा  सका  ।  पिपलवाला  लघ  सिचाई  परियोजना के  फटने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तिये

 के  विरुद्ध  दायित्व  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  केवल  कालाहांडी  जिले  में  भारतीय  खाद्य  निगम  प्रौर  उड़ीसा  सरकार  के  प्रति  छ

 व्यक्तियों  प्रौर  चावल  मिल  मालिकों  को  ae  क्रय  एजेन्टों  की  2.41  करोड़  रुपए  की  बकाया  राशि

 का  सम्बन्ध  इसकी  वसुली  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इसकी  प्रोर  गरीब

 किसानों  पर  जिन पर  100  रुपए से  200  रुपए  तक  की  तकावी ऋण  श्रौर  सहकारी  राशि  बकाया

 दबाव  दिया  जा  रहा  है  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।  सरकार  को  यह  सुनिश्चित

 करना  चाहिए  कि  कोई  चावल  मिल  बन्द  नहों  ।  यद्यपि  फसल  भरपूर  हुई  तो  भी  किसानों

 भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  उन्हें  सरकारी  बकाया  राशि  war  करनी

 है  ।  उन्हें  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  की  तुलना में  बहुत  कम  मूल्य पर  श्रपने  उत्पाद  बेचने

 पड़े |  सरकार  को  या  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  या  किसी  wea  सरकारी  एजेन्सी  के  माध्यम

 से  एक  भ्राधनिक  चावल  मिल  स्थापित  करनी  चाहिए  |

 यहां पर  सिचाई  की
 भारी  क्षमता  है  क्योंकि  गंगा

 की  सभी  छोटी  नदियां  बफ॑
 से  ढकी  हुई

 हिमालय  car  से  भराती  यदि  हम  इस  सम्बन्ध  में  नेपाल  सरकार  के  साथ  मिलकर  कार्य  करते

 हैं  तो  सम्पूर्ण  उत्तर  भारत  में  सिचाई  की  व्यवस्था  कर  सकते हैं  श्रौर  इसके  साथ  साथ  न  केवल  इस

 देश  को  श्रधिक  मात्रा  में  विद्युत  उपलब्ध  कर  सकते  हैं  समूचे  दक्षिण  एशिया  को  भी  कर

 सकते  समुद्र में  मछली  पकड़ने की  हमारी  भारी  क्षमता  का भ्ररभी  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया

 है
 |  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  उड़ीसा  तट  पर  मछली  पकड़ने  का  बन्दरगाह  बनाया  जा  रहा

 है  ।
 पूर्वी  तट  का  पूर्ण  विकास  किया  जाना  चाहिए  ale  उन  उद्यमियों  को  सभी  प्रकार  से  प्रोत्साहन

 दिए  जाने  चाहिएं  जो  मछली  नौका  चाहते हैं  श्रौर  वैज्ञानिक  ्राधार पर  समद्र  में  मछली

 पकड़ना  चाहते  हुं  ।

 It  is  a  matter  of CHAUDHARY  MULTAN  SINGH  (Jalesar)  Mr.  Chairman,  Sir.
 happiness  that  the  Government,  for  the  first  time  in  thirty  year,  have  entrusted  the  Ministry
 of  Agriculture  and  irrigation  to  farmers.  Both  of  the  Minister  are  farmers  and  have  got
 large  experience  in  the  field

 It  is  a  well  known  fact  that  India  is  an  agriculture  oriented  country  but  the  former
 It Government  knowingly  and  purposely  ignored  rural  population  and  the  agriculturist.

 is  also  a  fact  that  only  three  per  cent  of  our  annual  budgetary  provision  is  spent  on  80  per
 cent  rural  population  in  India.

 Prices  of  all  the  commodities  manufactured  in  the  country  are  fixed  by  the  producers
 and  for  this  purpose  producers  take  into  account  all  the  elements  like  cost  of  production,
 profit,  rent  of  the  buildings  etc,  But  such  elements  are  not  taken  into  account  while  fixing
 the  prises  of  agricultural  produce.  Js  it  not  a  grave  injustice  to  the  farmers  ?  Janata
 Government  had  declared  in  its  manifesto  that  the  prices  of  agricultural  produce  would
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 be  fixed  while  taking  into  account  the  cost  of  production.  I  would  like  to  know  from  the  hon
 Minister  the  reasons  for  not  fulfilling  that  promise  now  by  the  Government.  It  is  a  matter
 of  great  concern  that  the  Finance  Minister  has  said,  in  a  reply  of  my  question,  that  Govern-
 ment  is  unable  to  give  cost-price  of  agricultural  produce  to  the  farmers.

 It  so  happens  that  now  and  then  crops  are  destroyed  by  natural  calamities  like  hail
 storm,  water  logging  etc.  but  no  relief  is  given  to  the  farmers  by  the  Goverzment.  Former
 Government  never  realised  the  difficulties  of  the  farmers  during  the  last  30  years.  But  now
 on  coming  of  Janata  Party  in  power  farmers  and  landless  labour  in  the  rural  areas  were
 hopeful  that  the  present  Government  will  do  justice  to  them.  But  the  Finance  Minister  has
 ended  all  aspiration  of  the  rural  population  by  stating  that  Government  cannot  give  cost
 price  to  farmers  for  their  produce.

 I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  House  to  the  following  facts  regarding  increase
 in  price  of  certain  commodities.  Price  of  Ambassdor  car  years  ago  was  Rs.  22
 thousand,  but  its  present  price  is  Rs.  32  thousands.  But  the  price  of  a  tractor  years
 ago  was  Rs.  14  thousand  and  the  present  price  of  a  tractor  is  Rs,  45  thousands.  These
 figures  show  that  the  interests  of  the  farmers  have  always  been  ignored.

 Now,  E  would  like  to  make  certain  suggestions.  Firstly,  in  all  the  departments  and  institu-
 tions  pertaining  to  agriculture  Government  should  employ  only  the  candidates  belonging  to
 agricultural  community  because  that  they  will  honestly.  watch  the  interest  of  the  farmers.

 My  next  suggestion  is  that  the  department  of  Cooperative,  Irrigation,  Agriculture  and
 financing  should  be  under  one  Minister  in  each  State  so  that  all  these  departments  could
 maintain  coordination.  At  the  same  time  the  Ministry  of  Agriculture  should  be  given  to
 an  agriculturist  and  not  to  a  person  who  does  not  know  even  the  difference  between  an  year
 of  wheat  corn  and  that  of  Bajara  (millet).

 I  also  suggest  that  there  should  be  an  organisation  set  up  at  district  level  department
 level  and  Lok  Sabha  level  to  fix  the  prices  of  agricultural  products.  The  decision  of  this
 organisation  regarding  price  fixation  should  be  accepted  by  the  Government.

 I  also  draw  the  attention  of  the  House  to  a  case  of  serious  irregularity  in  respect  of
 supply  of  electricity.  Since  1959,  during  the  period  of  25  years  ‘Hindaleo’  Aluminium
 Factory  in  U.P.  had  been  supplied  electricity  at  the  rate  of  two  paise  per  unit  while  the  cost
 of  production  of  electricity  was  three  paise  per  unit  during  that  period.

 महोदय  पीटासीन

 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair

 Under  the  latest  agreement  finalised  in  June  1975  electricity  to  the  said  undertaking
 is  being  suppliesd  at  the  rate  of  11  paise  per  unit  while  the  cost  production  is  18  paise  per
 unit—resulting  in  loss  of  above  Rs.  50  crore  to  the  State  Electricity  Board.  I  suggest  that  the
 present  Government  should  give  more  attention  to  the  needs  of  the  farmers  and  the  rural
 population  than  the  big  industrialists  in  respect  of  supply  of  electricity.  With  these  words  I
 support  the  demands  of  the  Agriculture  Ministry.

 श्री  श्यामप्रसन्न  भट्टाचाय  (saafazat) : gat )  :  हमारे
 देश  में  60  प्रतिशत कृषि  भूमि  केवल  10

 प्रतिशत  परिवारों  के  पास  है  जो  स्वयं  खेती  नहीं  करते  ।  राज  समिति  ने  भी  यह  निष्कर्ष  निकाला

 ऐसी  स्थिति  में  जबकि देश
 की  at  कुछ ही  लोगों  के  साथ  में  देश  का  विकास

 करना  सम्भव  नहीं हैं  ।

 कांग्रेस  पार्टी  के  शासन  काल  में  करोड़ों  रुपए  खर्च  किए  गए  किन्तु  फिर  भी  किसानों  का  भार

 खेतीहर  मजदूरों  का  शोषण  किया  जाता  रहा
 ।

 भूमि  सुधार  के  लिए  टास्क फोसें  नामक  पुस्तक  में

 यह  स्पष्ट रूप  से
 लिखा

 गया  था
 कि  सरकार

 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानून को  नहीं  करना

 चाहती
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 जनता  पाटी  ने  श्रपने  बुलाव  घोषणा  यत  में  सस्य  को  मौलिक  श्विकरार  सहीं

 माने  जाने  की  घोषणा  की  थी  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  ऐसा  चाहती  है  तो  अनुसूचित  जातियों

 प्रौर  ्रनसूचित जन  जातियों  के  लोगों  को  जिनके  पास  कोई  भमि  नहीं  है  भूमि  क्यों  नहीं  देती
 ।

 जापान  में  यह  कदम  उठाया  गया  है  तथा  वहां  इस  प्रकार  के  शोषण  को  समाप्त  कर  दिया  गया
 3

 ।
 यदि  इस  देश  में  भी  भूमिहीनों  को  भूमि  दे  दी  जाए  तो  देश  की  श्रथ-व्यवस्था  भी  सुधर

 जाएगी  तथा  श्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  की  समस्याएं  भी  हल  हो  जाएंगी  तथा  उन्हें  जमीदारों

 पर  निर्भर नहीं  रहना  पड़ेगा  तथा  उनका  शोषण  भी  नहीं  किया  जा  सकेगा

 यदि  जनता  पार्टी  भ्रपने  वायदों  को  पूरा  करती  है  तो  देश  की  जनता  उसका  श्रादर  करेगी

 तथा  वर्तमान  सरकार  ऐसे  कार्य  भी  कर  सकेगी जो  कांग्रेस  सरकार नहीं  कर  पाई  थी  ।  भूमिहीनों

 को  ata  मिलने  पर  देश  में  उत्पादन  भी  बेरोजगारी  की  समस्या  भी  दर  होगी  तथा

 व्यवस्था  भी  सुधरेगी  |
 यह  समस्या  केवल  निर्यात  के  माध्यम  से  नहीं  हल  हो  सकती  क्योंकि  भारत

 जैसा  देश  विकसित  देशों  के  साथ  प्रतियोगिता  नहीं कर  सकता  ।

 SHRI  IQBAL  SINGH  DHILLON  (Jullundur)  Sir,  I  rise  to  support  the  demands  of
 the  Ministry  of  Agriculture  It  is  a  matter  of  great  satisfaction  that  this  time  agriculture-
 oriented  budget  has  been  submitted  and  more  funds  have  been  earmarked  for  agriculture
 with  which  there  will  be  considerable  increase  in  the  fields  of  agriculture  research,  rural
 development,  irrigation  and  food  production.

 An  additional  provision  of  Rs.  150  crores  has  been  made  in  this  budget  for  the  new
 schemes  to  be  under  taken  in  the  agricultural  field.  It  will  help  in  solving  the  problem  of
 unemployment.  But  the  performance  of  the  Government  regarding  the  field  if  irrigation
 cannot  be  said  satisfactory  because  out  of  170  million  hectare  of  agricultural  land  irrigation
 facilities  have  not  been  provide  for  even  million  hectare  of  land

 water
 I  would  like  to  suggest  that  Government  should  pay  attention  towards,  the  use  of  sub-soil

 Survey  of  underground  irrigation  power  should  be  completed  as  soon  as  possible
 Arrangements  should  also  be  made  to  ensure  maximum  use  of  underground  water  by  cons-
 tructing  Pakka  water  channels,  shalow  tubewells  drains  etc  where  there  are  litigation
 projects  so  that  should  be  no  water  logging

 So  far  as  the  question  of  distribution  of  land  is  concerned  I  personally  feel  that  lowering
 the  limit  of  agricultural  holdings  will  not  solve  the  problem.  We  cannot  compare  Indian
 agriculture  with  that  of  Japan  because  there  availability  of  fertilizers  to  the  farmers  is  very
 high.  These  farmers  use  359  kg.  of  fertilizers  per  hectare  while  in  India  we  can  use
 fertilizer  at  the  most  at  the  rate  of  18  kg.  per  hectare  It  has  also  been  observed  that
 instead  of  phosphate  and  potash  farmers  prefer  to  use  nitrogen  fertilizer  to  have  increased
 production  ignoring  the  fact  that  it  will  reduce  the  element  of  zink  of  the  soil

 1  would  like  to  suggest  that  Government  should  take  steps  to  provide  agricultral  input
 It  is  matter  of  ‘concern  that  the at  cheap  rates  so  that  the  cost  of  production  is  reduced.

 Government  have  reduced  the  price  of  Sugar  only  to  check  the  price  index in  order  to  avoid
 dearness  allowance.  It  has  seriously  affected  the  interests  of  the  farmers.

 So  far  as  the  production  of  pulses  is  concerned  the  cultivation  of  pulses  became  highly
 unremunerative  in  the  absence  of  supply  of  phosphate,  insecticides  etc.  to  the  farmer  as  a

 result  of  which  farmers  discontinued  the  cultivation  of  pulses.  I  suggest  that  subsidy  should
 be  given  for  cultivation  of  pulses.  Similarly,  there  is  need  to  give  subsidy  for  the  cultivation
 of  cotton  because  of  the  fact  that  cultivation  cost  of  cotton  is  not  less  than  Rs.  two  thousands
 per  acre  which  last  year  Government  fixed  Rs.  225  per  quintal  as  floor  price  of  cotton.  I
 hope  the  hon.  Minister  will  take  suitable  steps  to  safeguard  the  interest  of  the  farmers

 I  am  opposed  to  the  view  that  forests  are  not  employment  intensive.  I  agree  with  the
 hon.  Minister  that  forests  are  necessary  to  regularise  the  climate.  I  would  like  to  suggest
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 that  the  land  holdings  of  those  persons  who  have  land  measuring  between  one  and  two
 acres,  should  be  brought  under  forest,  after  consolidating  such  holdings.  It  will  certainly
 increase  the  earnings  of  such  small  farmers.

 Regarding  dairy  development  I  would  like  to  suggest  that  Government  should  undertake
 breeding  programme  in  state  farms  and  supply  cron  bread  cows  to  the  farmers  to  increase
 quantity  as  well  as  quality  of  milk  in  the  country.  Government  should  also  find  out  the
 methods  of  producing  protiens  in  refined  forms  from  milk  eggs  «and  fish.

 I  want  to  draw  the  attention  of  the  Government  to  the  recommendations  made  by  Raj
 Committee,  regarding  structure  of  agriculture  income-tax.  T  suggest  that  tax

 from
 ‘the  land-

 fords  should  be  recovered  in  the  form  of  simple  land  revenue  to  be  fixed  in  progression
 system

 I  would  also  like  to  suggest  that  in  view  of  our  social  situation  Indian  Succession  Act
 This should  be  amended  in  so  far  as  it  provides  share  in  land  holdings  to  the  daughters.

 provision  seriously  affect  the  relations  between  brother  and  sister.  Apart  from  it,  1६  is  not
 practicable  for  a  married  daughter  dividing  which  her  in  laws  at  a  long  distance  to  manage
 her  share  of  the  land  divolved  on  her  under  the  provisions  of  the  Act  through  her  father
 Government  should  also  take  steps  to  complete  consolidation  of  land  in  view  of  the  fact  that
 with  this  measure  agricultural  production  has  increased  considerably  in  Punjab  व  also  suggest
 that  afoiestation  programme  should  be  undertaken  on  both  side  of  railway  lines  and  roads  in
 all  the  states  The  work  of  consolidation  of  land  should  also  be  completed  in  all  the  State

 श्री  वी०  श्ररुणायलम  )  श्रन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  कृषि  क्षेत्र  में

 कम  विकास  gate
 ।

 गत  तीस  वर्षों  में  लगभग  20,000  करोड़  रुपए  ल  करने  के  बाद  भी

 कृषि  उत्पादन  में  भारी  उतार-चढ़ाव  होता  रहा  है  ।  कृषि  उत्पादन  वास्तव  में  वर्षा  पर  निर्भर

 | करता  रहा  है  सरकार  की  नीति  या  योजनाओं  पर  नहीं

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि के  लिए  36.0  96  प्रतिशत  राशि  श्रावंटित  की  गई  थी

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  20.
 3

 तीसरी  में
 20.

 5  चौथी  में  23.  3

 प्रतिशत  प्रौर  पांचवीं  में  20.6  प्रतिशत  ।  बड़ी  प्रौर  मध्यम  स्तर  की  सिंचाई  परियोजनाझों

 लिए  प्रत्येक  योजना  में  धनराशि  घटाई  जाती  रही

 इस  स्थिति  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  है
 ?

 क्या  हमारे  किसान  विकसित

 उपकरण  नहीं  लेना  चाहते
 ?

 वे
 तो

 कठोर  परिश्रम  तथा  कानून  का  पालन  करने  वाले  वे

 तो  हर  तरह  से  सहयोग  करना  चाहते  हैं  परन्तु  वर्तमान  परिस्थितियों  उनको  नए  तरीके

 में  सहायक  नहीं  हो  रही  है
 ।

 कुछ  लोग  यह  श्रालोचना  करते  रहते  हैं  कि  हमारे  किसान  अभी  भी

 केवल  पुराने  उपकरणों
 का  ही  उपयोग  करना  चाहते  हैं  तथा

 रसायन  के  खादों  का  तथा नए

 करणों  का  उपयोग  करने  में  हिचकिचाते  हैं  परन्तु  इस  स्थिति  के  लिए  केवल  सरकार  ही

 दायी  है  क्योंकि  इन
 नथ

 कृषि  उपकरणों  तथा  रसायनिक  खादों  के  दाम  इतने  ऊंचे  हैं  कि  वे  बस

 यह  लालसा  मन  में  ही  लेकर  रह  जाते  हैं

 वर्ष  1967
 में  मैसी  फर्गूसन  ट्रैक्टर  का  मूल्य

 21,563
 रुपए  था  जबकि  श्रब  इसका  मूल्य

 45,583  रुपए  इसी  प्रकार  5  हासें  पावर  के  बिजली  के
 मोटर  का  मूल्य  1967  में  जहाँ

 784  रुपए  था  1622,  रुपए  है  तथा  किलॉस्कर  इंजन  का  मलय  तब  2740  रुपए  था  तो

 श्रब  3580  रुपए  है

 इसी  तरह  के  मूत्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।  मूल्यों  में  उपदान तथा  रियायत

 के  बावजूद
 भी

 रसायनिक  sate  किसानों  की  पहुंच  के  बाहर  है
 ।

 वरना  हमारे  किसान  यह
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 arth  sare  ane  ge  कि  रसायनिक  खादों  तथां नए  उपकरणों
 के

 उपयोग
 से

 पैदावार  में  खूब

 वृद्धि  हो  सकती  है
 ।

 यही  कारण  है  कि  हमारे  उत्पादन  में  कमी  होती
 जा

 रही  है
 ।

 यद्यपि  मंत्री

 महोदय  वह  दावा  कर  सकते हैं  कि  उवंरकों  की  खपत  26  लाख  टन  से  बढ़कर  34  लाख टन

 हो  गई  है  परन्तु  इतनी  बड़ी  जनसंख्या  ग्रौर  विशाल  भू-क्षेत्र  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  क्या  अर्थ

 रखती  है  ।  शेष  उपकरणों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  यदि  स्थिति  रही  तो  हमारे  सारे  प्रयास

 निरथेक  हो  कर  रह  जाएंगे  ।

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार  किसानों  को  विभिन्न  प्रकार  के  ऋण  उपलब्ध  कराने

 हेतु  वित्तीय  सुविधाएं  देने  के  लिए  गंभीरता  से  प्रयास  नहीं कर  रही  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 में  इस  के  लिए
 2000

 करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  था  परन्तु  श्रदायगी  वस्तुत  :  केवल

 1200  करोड़  रुपए  की  हुई
 थी  ।

 इसी  तरह
 वर्तमान  प्राक्कलन  भी  3000

 करोड़  रुपए  के  हैं  परन्तु

 वास्तव  में  सुविधाएं  केवल  1700  करोड़  रुपए  के  लिए  ही  उपलब्ध  कराई  गई  ह  इसके  aft

 रिक्त  वित्तीय  संस्थाएं  किसानों  से  भअ्रसाधारण  दरों  पर  ब्याज-दर  वसुल  करते  हैं  ।  देश  में

 1,23,203  ऋण  संस्थाश्ों  के  360  लाख  सदस्य हैं  जब  कि  केवल  38 प्रतिशत सदस्य  ही  इन

 ऋण  सुविधाश्रों  का  लाभ  उठा  सकते  हे  90  लाख  सदस्य  ऋण  का  भूगतान  नहीं  करते  ।

 शेष  लोग  इसलिए इन  ऋणों  का  उपयोग  नहीं  करते  क्योंकि  वे  इतना  श्रधिक  ब्याज  श्रदा नहीं  कर

 सकते  ।  राज्य  सरकारी  बंक  रिज़बें  बैंक  से  7.  5  प्रतिशत  पर  पैसा  लेकर  किसानों  को  12.5

 प्रतिशत  से  15.  5  प्रतिशत की  दर  पर  ऋण  देत ेहैं  ।  इस  प्रकार  यही  संस्थाएं  किसानों  का

 महाजनों  की  तरह  शोषण  कर  रही हैं
 |

 महंगे  उपकरण  तथा  खाद
 प्रौर  ब्याज की  ऊंची  दर

 तथा  इसके  साथ  के  उत्पादों  को  मण्डी  में  कम  मलय  मिलना  किसानों  को  नए

 करण  तथा  नई  sha से  दूर  रखता  है  ।  इस  सरकार  श्रथवा  इसके  पहले की  सरकार  पर

 किसी  ने  भी  किसानों  की  इस  समस्या  को  नहीं  समझा  |

 सरकार  की  धान के  वसूली-मूल्य  सम्बन्धी  नीति  श्रांपत्तिजनक तथा  निन्दनीय  है
 मैं  सरकार

 पर  श्रारोप  लगाता  हूं  कि  सरकार  तथा  कृषि  wea  श्रायोग  गेहूं  व्यापारियों के  प्रभाव  में  हैं  ।

 ay  1974-75  म  धान  तथा  गह
 के  समथन  मल्य॑  74  रुपए  तथा 95  रुपए  थ

 भ्रथात  दोनों  में  21  रुपए  का अतर था । अरब था  गरब  उनका  समथन  मलय  77  112.50

 रुपए है  ग्रथात  35  रुपए  का  भ्रंतर  है  ।  स्पष्ट है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  धान  के  समर्थन  में  तो

 केवल  3  रुपए  की  वृद्धि  हुई  जबकि  गेहूँ  के  मूल्य  में  17.  50  रुपए  की  वृद्धि  हो  गई
 |  श्राखिर धान  उत्पादकों

 ने  ऐसा  कया  पाप  किए  उनके  साथ  सौतेला  व्यवहार  क्यों
 ?

 क्या  सरकार के  पास  इस  भेदभाव

 का  कोई  है  ?  मैं  गेहूं के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  खिलाफ  नहीं  हूं  उसका  स्वागत  है  ।  परन्तु

 सरकार  को  धान  के  समथने  म्यों  में  भी  इसी  श्रनपात  से  वृद्धि  की  जानी  यदि  arm

 धान  के  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  तथां  उस  पर  हुआ  खर्चे  के  हिसाब  से  धान  की  उत्पादन  लागत

 का  हिसाब  लगाएं  तो  पाएंगे  किं  धानें  के  उत्पादन  को  उपरोक्त  मूल्य  कितना  कुप्रभावित  करते
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 गेहूं  की
 प्रति  हेक्टेयर

 उपज  1368  किलो  ग्राम  है  भ्रौर  इसके  समर्थ  मूल्य
 के  हिसाब  से

 इसका  मूल्य  1,539. 00  होता  है  ।  दूसरी  ५ ार  धान  की  प्रति  हेक्टेयर  उपज  1861  परन्तु  इस

 समंधन  मूल्य  की  दर  से  इसकी  1,436. 50  होती है  |  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि के

 वावजूद  भी  धान  का  उत्पादन  गेहूं  के  उत्पादन  की  तुलना  में  103  रुपए  कम  पाता: है

 पक्षपात  पूर्ण  नीति  के  कारण  ही  तो  है  |

 इसके  afar  सरकार  धान  के  लिए  श्रपेक्षित  ह  की  राज  सहायता  नहीं दे  रही  है

 जबकि  गेहूं  के  लिए  कुल  राज  सहायता  की  राशि  का  इस  समय  75 प्रतिशत  भाग  दिया जा  रहा

 है  श्र  धान  के  लिए एक
 प्रतिशत

 भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।
 मंत्री  महोदय  गेहूं  तथा  धान  के

 लिए  दी  जाने  वाली  सहायता  के  झांकड़े  पेश  करें  ।

 खाद्यान्नों के  मूल्य  केन्द्र  सरकार  निर्धारित  करती  है  जबकि  मजेदार  स्थिति  यह  है  कि  दक्षिण  में

 किसान लोग  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  प्रदशन  कर  रहे  हैं
 ।

 यहां  केन्द्र  ने  धान  का  प्रति  aca  मूल्य

 77.0  रुपए  निश्चित  किया  है  जबकि  हम  दक्षिण  में  95  रुपए  दे  रहे  केन्द्र की  नीति  के  कारण

 राज्य  सरकारों  को  अतिरिक्त  खर्चा  पड़  रहा  है  ।  यदि  केन्द्र  सरकार  धान  तथा  गेहूं  को  राज

 सहायता  देने  में  पक्षपात  की  नीति  का  श्रनुसरण  न  करे  तो  धान  का  उत्पादन  करने  वालों  को

 ait  उत्पादन  का  उचित  मूल्य  मिल  जाएगा  तथा  राज्य  सरकार  को  इस  श्रतिरिक्त  बोझे  से

 राहत  मिलेगी  ।

 परन्तु  हम  जो  तक  तथा  श्रौचित्य  प्रस्तुत  करें
 यह  सरकार  हमारी  एक  नहीं  सुन  रही

 है  मैं  मंत्री  महोदय  से  adler  करूंगा  कि  वह  धान  उत्पादकों  को  भी  यथासंभव सीमा

 तक
 राज  सहायता  दें  भ्रत्यथा  उनके  साथ  बड़ा  अन्याय  हो  रहा  है  ।

 भ्रब  समय  गया  है  कि  गेहूं

 उत्पादकों  का  प्रभाव  खत्म  होना  चाहिए  ।  सरकार  श्रपनी  त्रुटियों  को  दूर  करे  तथा  भेदभाव

 कीनीति  को  बदले  ।  यह  मेरी  चेतावनी  है
 ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  हमारे  देश  में  कृषि  योग्य  कुल  भूमि  1600  लाख  हेक्टेयर

 हमारी  80  प्रतिशत  जन  संख्या
 ग्रामीण  क्षेत्र  ० के अ्रन्तगत  al  है  ।  यदि

 हम  श्रपनी  इस  भूमि के

 सिंचन  के  लिए  पानी  की  व्यवस्था  कर  दें  तो  कम  से  कम  हम  1500  लाख  टन  से  2000  लाख

 टन  तक  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  हमारे  यहां  भ्रौसतन
 105  सैंटीमीटर वर्षा  होती  है  हमें

 इस  जल  का  संचय  करके  उपयोग  में  लाना  चाहिए  |  परन्तु  इस  समय  तो  हम  शअ्रपनी  नदियों

 के  जल  का  भी  पुरा  सहयोग  नहीं  कर  पा  रहे ंहैं
 तथा  नर्मदा  जैसी  कई  नदियों  का  बहुत-सा  जल

 व्यथ  चला  जाता  है
 ।  पानी  व्यर्थ  बदलने  का  र्थे

 है
 खाद्यान्नों

 का
 नाले

 में  बह  जाना

 विदेशों  से  हम  कपास  तथा  तिलहन  श्रादि  का  श्रायात  करते  हैं  तथा  इस  प्रकार  हम  WIA

 देश  के  किसानों  को  लाभ  से  वंचित  करके  विदेशी  किसानों  तथा  उद्योगों  को  राजसहायता  दे

 रहे  जब  हम  श्रपने  देश  में  ही  इन  का  जरूरत  से  ज्यादा  उत्पादन कर  सकते  हैं

 तथा  बड़ी  मात्रा  में  निर्यात  भी  कर  सकते  हैं  तो  फिर  भी  हम  यह  आयात  क्यों  चाहते  हैं
 ?
 इसलिए

 मैं  सरकार से  gata  करूंगा
 कि  वह  कृषि  उत्पादों  का  श्रायात

 तुरन्त  बन्द  कर दे

 दूसरी  श्रोर  हमें  प्रति  वर्ष  इन
 के

 निर्यात  करने  की  योजना  बनानी  चाहिए  ।  ऐसा  करना  बहुत

 कठिन  नहीं  है  ।
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 इस  ari
 में  दूसरी  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  हमारे  पास  बीज  बोने  से  पूर्व  किसानों  को

 पुरी  तरह  तैयार  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  होना  यह  चाहिए  कि  इससे  पहले  कि  किसान  श्रपनी

 भूमि  में  ae  डाल  दे  उसे  श्रधिक  उपज  बीज  उर्वरक  कीटनाशक  दवाएं  arte  कृषि  के  लिए

 उपयोगी  सभी  वस्त्रों  को  उपलब्ध  कराने  की  व्यवस्था होनी  चाहिए  ।  साथ  ही  उन्हें  यह  भी  बताया

 जाए  कि  उसकी  फसल  उगाने  की  प्रणाली  क्या  हो  श्रर्थात  उसे  कृषि  सम्बन्धी  समग्र  आराधुनिक  जानकारी

 मिलनी  चाहिए
 ।

 इसके  श्रतिरिक्त हमें  कृषि  उत्पाद  मूल्य  स्थिरीकरण  बोएं  तथा  वस्तु ऋतु

 योजना  का  गठन  करना  चाहिए  ।  इस  समय  हमारे  पास  ऐसा  कोई  निकाय  नहीं  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  छोटे  रसे
 के

 कपास
 तथा  गुड़  के  म्यों  में  एक  दम  भारी  गिरावट

 श्राई  है  ।

 हमारे  देश  में  बहुत-सी  प्राकृतिक  विपदाएं  जैसे  सुखा  श्रादि  श्रात ेहैं
 ।  ऐसी  स्थिति

 को  निपटने  के  लिए  विकसित देशों  में  प्रकृति  विपत्तियों से  होने  वाली  क्षति की  पूर्ति  के  लिए

 निधि  की  स्थापना  कर  रखी  है  ।  हमारे  देश  में  तो  ऐसी  व्यवस्था  awa  होनी  चाहिए
 |

 मेरा  दूसरा सुझाव यह  है  कि  हमें  किसानों  safe  उपज  वाले  बीज  समय  से  पहले

 लब्ध
 कराने  चाहिए

 ।
 पिछले  वर्ष  मूगफली  का  बीज  दिया  गया

 तो
 इसके  बहुत  ही  उत्साह  वल्द्धक

 परिणाम  निकले
 ।
 is  गुजरात  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  उत्पादन  oe  से  कहीं  कम  रह

 गया

 इसके  श्रतिरिक्त  हमें  किसानों  को  यथेष्ठ  प्रशिक्षण  भी  देना  चाहिए  ।  देश  में  21  कृषि

 विश्वविद्यालय  हूँ  जब  कि  इनकी  संख्या  कम  से  कम  50  होनी  चाहिए  ।

 छोटी  जोतों  श्रौर  बड़ी  जोतों  की  भी  एक  समस्या  है  ।  छोटी  जोतों  के  लिए  मशीनीकरण

 की  राह  में  बाधाएं  रहेंगी  ।  इसके  लिए  हमें  श्रनसंधान  करके  कोई  राह  निकालनी  चाहिए

 ताकि  छोटी  जोतों  पर  भी  मशीनों  द्वारा  अधिक  उपज  की  कृषि  की  जा  सके  |

 हम  अ्रतुसघान काय  पर  बहुत  कम  राशि  खच  कर  हैं  इस  समय  हम  केवल  500

 करोड़  रुपया  खर्चे  करते हैं  जबकि  ग्रावश्यकता  कम  से  कम  1500  करोड़  रुपया  खर्चे  करने

 की  है  ।

 बहु-फसल  प्रणाली  के  द्वारा एक  महीने में  5  से  6  फसलें  तक  उगाई  जा  सकती  हैं
 ।

 ऐसा

 तभी  संभव  हो  सकता  है  जबकि  गांव-गांव  में  नर्संरियां  हों  ।  इन  नर्सेरियों  की  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  ताकि  छोटे-छोटे भ-खण्डों  पर  भिन्न-भिन्न  फसलें  उगाई  जा  सकें  ।  इससे  170  लाख  लोंगों

 के  भ्रतिरिक्त  रोजगार के  श्रवसर  सिल  सकते  हैं  ।  खाद्यान्नों  के  भण्डारण  के  लिए  हमें  साइलों

 गोदामों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  हमारी  भण्डारण  क्षमता  200  लाख  टन  से  बढ़  कर

 350  लाख  टन  तक  हो  जावे  |
 इसके  श्रतिरिक्त  ऐसी

 व्यवस्था  की  जाए  कि  450  लाख  घरों

 में  450  लाख  गायें  हों  अर्थात  प्रत्येक  परिवार  में  एक  गाय  हो  ।  यदि  ऐसा  हो  जाए  तो  हमें

 रोजगार  के  श्रधिक  अवसर  पैदा  करने  की  जरूरत  ही  नहीं  रहेगी  ।

 वनों  की  सुरक्षा  का  काम  स्थानीय  लोगों  को  सौंपा  जाना  चाहिए  ताकि  वे  वनों
 का  बिकास

 कर  सकें  ।  इस  समय  तो  हमारे  वनों  का  विकास  कार्य  बहुत  दूर  से
 होता  है  |
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 समुद्री  खाद्यों  को  भी  हमारा  देश  भरपुर  है  उसका  भी  अझ्धिकतम  लाभ  उठाने  के  प्रयास

 किए  जाने  चाहिएं  ।

 SHRI  0.  N.  TIWARY  (Gopalganj)  :  There  are  five  big  departments  in  the  Ministry
 of  Food  and  Agriculture  viz.  Food,  Agriculture,  Irrigation,  Research  and  Rural  Develop-
 ment  and  also  Forest.  Each  of  those  departments  has  to  work  properly  since  the  failure

 or  lettering  on  the  part  of  even  one  of  those  would  adversely  affect  the  very  lot  of  the

 farmer.

 It  has  been  argued  that  the  prices  of  the  foodgrains  should  be  increased.  Let  the

 prices  be  increased  but  prior  to  that  we  will  have  to  see  whether  the  interest  of.  those

 poor  people  who  do  not  get  their  two  times  meals  would  also  be  protected.  Increasing  the

 price  of  the  foodgrains  would  not  serve  any  purpose  since  many  people  in  our  country
 It  is  all  because have  no  purchasing  power.  Then  why  should  there  be  an  increase  ?

 the the  production  is  less  and  the  demand  is  more.  If  you  increase  the  production,
 producer  would  get  more  and  the  purchaser  will  have  to  pay  less  thus  both  will  be  happy.
 May  1  know  what  steps  are  being  taken  to  increase  production

 Shri  Nanaji  Deshmukh  M.P.  visited  a  foreign  countries  and  in  his  report  about  Tokyo
 he  has  cited  an  instance  wherein  an  old  couple  produces  18  tons  of  rice  and  24  tons
 of  tomatoes  in  just  14  acres  of  land  and  thus  earning  an  income  of  US  $  23,400  per
 year  after  deducting  all  costs  on  inputs,  labours  etc.  In  addition  they  also  get  rice  to
 eat  for  the  entire  family,  In  Seoul  also,  Shri  Deshmu  k  h  found  a  couple  with  2  children
 having  an  income  of  US  $  60,000  per  year  plus  all  amenities  like  refrigerator,  television
 set,  cooking  gas  etc.  just  on  the  strength  of  14  acres  of  land.

 Now,  if  we  happen  to  produce  even  the  half  of  it,  then  there  will  be  no  demand
 for  any  increase  in  the  price  of  foodgrains  by  the  producers.  Leave  aside  Japan,  if  we
 could  produce  as  much  as  Korea  produces  the  problems  of  our  producers  and  consumers
 both  could  have  been  solved.

 The  reports  shows  that  we  have  became  self-sufficient  in  foodgrains.  If  so,  what  was
 the  need  of  importing  5.55  lakh  tons  of  foodgrains  ?  You  could  have  suspended  the
 earlier  contracts,  if  Similarly  why!  pulses  were  exported  when  there  is  an  acute
 shortage  and  the  prices  thereof  are  so  high  herein  our  own  country ?  Your  report  is
 very  in  appearance  but  is  quite  disappointing  in  as  much  as  factual  position  is
 concerned.  Our  progress  is  nil  if  compared  to  that  of  other  countries.

 श्री  एम०  सत्यनारायण राव  पीठासीन  हुए
 [  | SHRI  M.  SATYANARAYAN  RAO  in  the  Chair

 Modern  Bakeries  plant  at  Ranchi  in  Bihar  is  producing  third  class  stuff  and  no
 body  purchases  them.  Also  there  was  an  incident  there  wherein  one  the  worker’s  hand
 was  broken  while  working.  The  authorities  terminated  his  services  without  giving  him
 any  cempensation  or  any  alternative  job.  The  authorities  did  not  pay  for  his  treatment  also
 in  the  hospital.  He  should  have  been  helped  in  all  respects  at  least  on  humanitarian
 grounds.

 These  aspects  have  resulted  in  not  only  many  agencies  selling  this  Bakery’s  stuffs
 but  also  that  the  labour  relations  have  also  gone  to  worse.

 Agriculture  in  our  country  depends  much  on  the  climate.  All  instances  in go  waste
 case  the  climate  goes  against.  So,  there  should  be  some  provisions  prior  measures  to
 compensate  those  whose  investments  go  waste,

 You  claim  that  your  Director-General  of  Research  Institutions  is  the  most  able
 scientists.  But  what  are  his  achievements  so  far  ?  As  many  as  three  scientists  have  com-
 mitted  suicide  in  his  tenure.  You  did  not  care  for  the  recommendations  of  the  Gajendra
 Gadkar  Commission  set  up  in  this  behalf.  This  commission  had  said  the  claim  that
 sharbats  Sonora  has  high  lysine  content  is  no  substantiates  and  that  the  lysins  content  of
 sharbat  sonora  could  not  be  as  high  as  that  of  milk.  And  it  had  asked  the  Government  to
 get  the  sample  tested  in  a  laboratory.  But  nothing  has  so  far  been  done  even  after  three
 years.  Thus  those  people  created  the  country  and  got  the  award.
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 On  the  other  hand  most  of  hard  w.  orking  scientist  are  feeling  totally  dismayed  and
 disappointed.  The  Ganjandra  Gadkar  Commission  have  very  clearly  reported  this  fact in  their  report  at  page  10.  The  budd  ing  and  promising  scientist  are  never  encouraged but  are,  on  the  other  hand,  pressed  do  भो  The  Commission  says

 Head  of  the  Division  does  not  give  facilities  for  work  and  favours  go
 to  those  who  work  for  him.  There  is  no  academic  atmosphere  as  there  is  no
 fing  discussion  and  research:  project  and  results  obtained.  Senior  scientists  insert
 their  names  in  the  research  paper,  even  though  they  do  not  do  the  actual  work.

 we  see  that  most  of  those  complaints  are  genuine  and  they  should  be

 This  Commission  was  a  very  important  commission.  Why  should  not  the  Government
 implement  its  recommendation.

 One  more  alarming  finding  was  that  not  qualified  in  a  particular  discipline
 are  appointed  in  that  If  such  is  the  state  of  affairs  in  the  scientific  institutions,
 what  shall  be  our  fate  ?

 Gandak  Project  is  claimed  to  be  the  best  scheme  in  the  whole  of  India.  This  project
 has  been  hanging  fire  for  the  last  15  years.  Why  it  is  not  being  completed  expeditiously  ?
 The  estimated  expenditure  on  this  project  has  increased  from  original  Rs.  64  crores  to  now
 Rs,  250  crores.  The  seepage  in  the  dam  on  the  river  is  so  much  that  thousands  of  ‘acres
 of  land  nearly  gets  submerged  in  the  water.

 of  paddv  with  wheat  by  one  the  hon.  Member  was  not  iustified
 since  paddy  takes  only  90-95  days  to  get  ready  for  harvesting  whereas  wheat  needs  135-140
 days  for  the  same.  Thus  there  is  no  discrimination  in  this  respect  by  the  Government.
 However,  we  will  object  to  the  prices  of  both  paddy  and  wheat  brought  to  an  equal  level.

 we  can  progress  in  this  field.
 Finally  I  would  request  you  to  look  after  your  research  work  properly  only  thereafter

 श्री  So  cto  कोसलराम  :  माननीय
 सदस्य  श्री

 अ्ररुणाचलम  ने  झपने  भाषण

 में  कहा  हैकि  केन्द्रीय  सरकार  को  धान  उत्पादकों  के  प्रति  पक्षपातहीन  रवैया  भ्रपनाना

 परन्तु  यहां  सरकारी  पक्ष  के  सदस्य  धान  उत्पादकों  की  समस्याओं  के  प्रति  अपनी  निजी  धारणाएं

 बनाए बैठ  हैं  ।  राष्ट्रीय  समस्याओं  के  प्रति  क्षेत्रीय  रवैया  श्रपनाना  गलत  बात  है
 ।  कोई

 भी  केन्द्रीय  मंत्री  किसी  भी  प्रदेश  का  हो  उसके  लिए  सारा  देश  ही  उसका  श्रपना  प्रदेश  होता

 है
 ?

 इसके  झ्रतिरिक्त  राष्ट्रीय  समस्याश्रों  को  दलगत  दृष्टिकोण  से  नहीं  देखा  जाना  चाहिए  ।

 जनता  पार्टी  को  इस  दिशा  में  भ्रपना  दुष्टिकोण  बदलना  होगा  वरना  देश  बर्बाद  होकर  रह

 जाएगा  ।

 तमिलनाडु  में  जो  किसानों  का  Wearever  gar  तथा  हिंसा की  घटनाएं हुईं  इनके  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  ही  उत्तरदायी  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  ही  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  ऐसी  नीतियां

 भ्रपनाई  जिसके  कारण  तो  देश  का  भविष्य  ही  खतरे  में  पड़  गया  है  ।

 उत्तर  भारत  में  हज़ारों  गांव  बाढ़ों  से  तबाह  हो  जाते  हैं  श्रौर  यह  क्रम  चलता  रहता  है  |

 दक्षिण  भारत  में  सुखे  की  स्थिति  रहती  है  ak  वर्षों  से  प्रकृति  के  प्रकोपों को  देखते  भ्रा  रहे  हैं

 *तमिल में  दिए गए  समूल  भाषण
 के  Waal  म्रनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर

 *Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered

 in  Tamil.
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 श्री  रामास्वामी  नायर ने  कोई  40  वर्ष  पुर्व  देश  को  इस  भ्रम  दोहरी  नियत  से
 बचाने

 के

 लिए  तथा  नदियों  को  परस्पर  मिलाने  का  सुझाव  दिया  था  ।  इस  प्रकार
 20  वर्षे

 qi  श्री  के०  एल०  राव  ने  भी  राष्ट्र  के  हित  में  इस  योजना  की  क्रियान्वित  को  श्रावश्यकता  पर

 ज़ोर
 दिया  था  ।  झौर  wa  इस  सम्बन्ध  में  दस्तूर  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  के  पास  है  ।

 विश्व  बैंक  इसके  लिए  यथावश्यक  सहायता  देने  को  तैयार है  श्रौर  इस  योजना से  रपूर
 रोजगार

 के
 प्रवस ू  भी  पैदा  होंगे  ।  ga  तथा  बाढ़  की  समस्याओं

 को
 हल  करने  के  साथ-साथ  यह

 योजना  राष्ट्रीय  एकात्मकता  को  भी  बढ़ाएगी  ।  मंत्री  महोदय  इस  योजना  पैर
 व्यक्तिगत

 रूप  से  ध्यान  दें  तथा  तुरन्त  ही  इसके  लिए  श्रावश्यक  प्रारम्भिक  कार्य  शुरू  करे
 |

 तमिल  नाडु  में  1780  घन  फिट  पानी  व्यर्थ बह  जाता  है
 ।  सिचाई  श्रायोग

 ने  इस
 जल

 को  सिंचाई  कार्यों  के  उपयोग  में  लाने  के  लिए  एक  तकनीकी  दल  के  गठन  की  सिफारिश की

 थी  ।  कर्टेल ने  भी  इस  पर  श्रपनी  सहमति  दी  थी  ।  परन्तु  इस  दल  का  तो  प्रभी  तक  गठन

 नहीं  हुआ  जबकि  झ्राश्वासन  यह  दिया  गया  था  कि  यह  दल
 छः

 मास  में  श्रपना
 प्रतिवेदन

 पेश

 कर  देगा ।  श्राखिर  इस  कार्य  में  दरी  क्यों
 ?

 मंत्री  महोदय  इस  पर  weet  टिप्पणी  दें
 |

 सिंचाई  ora  ने  देश  के  सूखा-उन्मुख  ज़िलों  की  पहचान  कर  ली  है
 ।

 तमिल  नाडू
 के

 तिरनेलवेली  तथा  रामानाथपुरम  जिलों  को  श्रकाल-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  है
 ।  प्रधान  मंत्री  महोदय

 ने
 जो  एक

 प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  भूमिगत  जल  की  खोज  तथा  इसके  उपयोग

 का
 कार्य  शुरू  हो  चका  है  परन्तु  हमने इन  क्षेत्रों  में  कोई  काम  होते  नहीं  देखा  है  तमिल  ATS

 में
 सूखे की  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  भमिगत  जल  संसाधनों  की  खोज  तथा  उपयोग

 की
 परम  है  ।

 मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  श्रन्तर्गत  कन्याकुमारी  एक  विधान  सभायी  चुनाव  क्षेत्र  योजना

 ने  स्वयं  इसे  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किया  है  ।  परन्तु  फिर  भी  इसके  विकास  के  लिए

 कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  यह  भाग  wager )  सम्पदा से  परिपूर्ण  है  योजना  श्रायोग ने  चिनभतम

 मत्स्य  पत्तन  के  विकास  की  मंजरी  भी  दे  दी  है  ।  लगता  है  मंत्रियों को  उनके  मंत्रालय

 पूरी  जानकारी  नहीं  देते  तभी  श्री  भानु  प्रताप  सिंह  ने  कह  दिया  था  कि  उन्हें  नहीं  मालम

 कि
 हर

 क्षेत्र
 के

 श्रमरीका  तथा  श्रास्ट्रेंलिया  करोड़ों  रुपए  के  मूल्य  की  प्रॉन

 मछलियों
 का  निर्यात  किया  जाता  है  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  चिनभुतम  मत्स्य  पत्तन  परियोजना

 को  भ्रविलंब  क्रियान्वित किया  जाए  साथ  ही  कृषि  मंत्रालय  को  देश  में  मत्स्य  पालन  के  विकास

 की  WT  ध्यान  चाहिए

 गृह  जोकि  एकमात्र  किसान-नेता  होने  का  दावा  करते  कहते हैं  कि  कृषि  व  सिंचाई

 लिए  बजट  में  70  प्रतिशत  का  नियतन है  जबकि  श्री  बरनाला  का  कहना  है  कि  यह  नियतन  40

 प्रतिशत  है  ।  न
 जाने  दोनों  में  से  कौन  ठीक  कहता  है  ।  मगर  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  30

 प्रतिशत
 का

 नियतन  करना  क्या  मुश्किल  है
 ?

 नागुनेरी  तालुक  अकाल  श्रौर  सुखे  का  घोर  शिकार

 रहता  है  ।  श्री  करुणानिधि  ने  इस  क्षेत्र  के  लिए  तीन  सिचाई  परियोजनाओं  का  शिलान्यास  किया
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 था  परन्तु  वतंमान  सरकार  कहती  है  कि  इनकी  क्रियान्वित  के  लिए  धन  उपलब्ध  नहीं  है  |

 केन्द्र  सरकार  को  इस  कार्य  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  करनी  चाहिए  |

 तमिननाड  ग्नौर
 ग्रांध्र  प्रदेश  में

 गन्ना-उत्पादकों
 को  झपने

 गन्ने  का
 देश  भर  में

 सब
 से  कम  मूल्य

 मिलता  है  ।  उत्तर  भारत  कि  गन्ना  लाबों  ने  दक्षिण  भारत  के  किसानों  को  तपने  हिज  के  सारे  दाम

 नहीं लेने  दिए  हैं  यदि  भेदभाव  की  यही  नीति  रही  तो  देश  के
 टुकड़े  हो  जाएंगे

 ।
 इस  दिशा  में

 सरकार  को  कोई  ठोस  कायंवाही  करनी  चाहिए  ।

 वन्य  जीव  सुरक्षा  श्रधिनियम  के  अ्रन्तगंत  पश्चिमी  घाट  की  पहाड़ियों  की  तराई  में  रहने  वाले

 किसानों  को  श्रपने  पशुभ्नों को  वनों  में  चराने के  लिए  हज़ारों  रुपए  देने  के  लिये  बाध्य  किया  जाता  है

 वे  भ्रपने  चराने  के  लिए  अन्यत्र कहां  जाएं  ।  म्रधिनियम  में  कुछ  ऐसा  संशोधन  किया  जाना

 चाहिए fe  कृषक  लोग  amt  पशु  वहां  चरा  सकें
 ।

 इसमें  ऐसे  एक  मील  की  पट्टी को  वन

 क्षेत्र  घोषित
 किया  जाना  चाहिए

 अर
 वहां  et  को

 चराने  की  manta  दी  जानी  चाहिए
 ।

 अ्रम्बासमुद्रम  तथा  कन्याकुमारी  वनों  में  लगभग  5000  एकड़  भूमि पर  कोई  पेड़  पौधा

 नहीं  है  ।  इस  aa  का  विकास  वहां  श्री  लंका  से  am  शरणार्थियों  को  बसाया

 जाना  चाहिए  ।  ये  व्यक्ति  अधिकांशतः  बागान-श्रमिक हैं  अतः  यहां  इलायची  की  कृषि  करने  की

 व्यवस्था  भी
 की

 जानी  चाहिए
 जो

 कि  हमारे  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  श्रजित  करेगी
 ।

 मेरे  क्षेत्र  में  west  के  बीच  बंधुवा  मजूरी  विद्यमान  है  ।  केटेमेरन  तथा  नायलन
 के  जालों

 के
 मालिक  बिचौलिए हैं  शर  वे  का  शोषण  करते  सरकार  TeonT  को  ये

 चीज़ें

 लब्ध  करा
 कर

 उनको  इन  मानव-शार्कों  से  बचाएं  तथा  वहां  बंधुवा  मजूरी
 को  समाप्त  करें  ।  इस

 क्षेत्र  में  प्रॉन  मछली  के  लिए एक  प्रॉसैसिंग  प्लान्ट  की  परम  श्रावश्यकता है  ताकि  इसका  निर्यात

 बढ़ाया  जा  सके  ।  साथ ही  इसका  निर्यात  व्यापार  कोचीन  पत्तन  के  माध्यम से  न  होकर  तूतीकोरिन

 पत्तन  से  होना  चाहिए  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  श्राधारित  उद्योगों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए
 ।

 परन्तु

 इनफ्रास्टक्चर  के  भ्रभाव  में  इसमें  सफलता  नहीं  मिल  कृषि  पर  श्राधारित  उद्योगों  की

 स्थापना  के  लिए  हर  संभव  वित्तीय  तथा  भौतिक  सहायता  प्रदान  की
 जानी  चाहिए

 |

 SHRI  LAKHAN  LAL  KAPOOR  (Purnia)  :  Agriculture  is  the  very  backbone  of  our
 nation  and  is  the  sole  answer  to  poverty,  unemployment  and  want  in  our  country.

 The  Janata  Party  in  its  election  manifesto  had  promised  to  honestly  implement  the
 land  reforms  and  resume  the  legal  flaws  arising  in  the  way  of  distributing  land  to  the  poor
 landless  par‘icularly  the  Harijans  and  the  tribesman.  Though  Zamindari  system  was
 abolished  30  years  ago,  yet  our  people  could  not  get  social  justice.

 Of  these, Even  today  seven  crores  and  50  lakh  families  depend  upon  agriculture.
 senventy  percent  or  people  own  only  the  one-third  of  the  entire  land  and  the  rest  of  the  two-

 The  sm third  is  owned  by  a  handful  of  landlords,  who  constitute  only  7  lakh  families.
 farmer  became  further  smaller,  and  being  unable  to  earn  his  livelihood  fully,  a  large
 number  of  them  had  to  dispose  of  their  land  and  thus  became  landless  agricultural  labour,
 In  North  Bihar  alone  there  are  more  than  90  per  cent  families  are  leading  lives  below

 poverty  line.
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 The  Government  should  adopt  some  sound  policy  in  this  respect.  May  I  know  what

 has  the  Janata  Government  done  in  this  respect  in  their  duration  of  one  year  ?  Until
 over- land  reform  are  implemented  on  war  footing,  no  success  could  be  achieved  in

 coming  the  existing  disappointment,  resentment  and  also  law  and  order  problems.  Every
 now  and  then  there’  are  police  firings  or  lathi-charges.  A  handful  of  landlords  and

 capitalists  are  occupying  the  entire  land,  and  they  are  very  influential  also.  The  situation
 is  growing  explosive  and  if  we  do  not  bring  about  total  revolution,  as  has  been  asked
 for  by  Shri  Jai  Prakash  Narain,  there  is  very  likelihood  of  a  bloody  revolution  snreading
 in  the  country,

 I,  therefore,  appeal  to  you  to  solve  this  problem  early  and  in  an  effective  manner.

 It  has  been  claimed  that  71  thousand  families  have  been  given  sites  for  houses.  But
 how  many  of  them  could  construct  their  houses;  and  how  many  of  them  got  the  right
 to  property  ?  The  report  of  the  Anugrahnarayan  Institute  of  Social  Studies  says  that
 after  getting  ownership  right  in  north-west  Bihar  it  was  found  that  86.38  percent  of  the

 poor  peasant  households  continued  to  work  at  their  farmer  overlords’  place  on  the  same

 oppressive  and  terms  and  conditions  of  work.  Thus  this  grant  of  legal  right  was  not
 Such  is  the  extent  of  ruthless  domi- sufficient  to  free  them  from  the  informal  bondage.

 nation  of  rural  rich  over  the  poor

 Therefore,  the  Government  should  look  into  this  and  should  allot  free  house-sites  to
 homeless  families  either  by  purchasing  land  or  out  of  the  land  found  surplus  as  a  result

 over  these  house of  land  ceilings.  Loans  should  also  be  given  for  constructing  houses
 sites.  This  should  be  first  step  towards  social  justice.

 Rs.  500  crores  have  been  provided  for  dairy  development  but  I  don’t  think  these  people
 This  money,  again, would  get  anything  out  of  it  because  they  will  find  no  guarantors.

 will  go  to  the  land  lords.  Therefore  provision  should  be  made  to  grant  at  least  half  of
 this  amount  to  the  landless  without  asking  on  guarantors.

 Then  there  is  no  coordination  between  the  prices  of  industrial  products  and  agricultural
 products.  Let  there  be  a  committee  to  look  into  it.  Also  there  should  be  a  machinery
 to  assess  the  cost  of  industrial  products  and  then  to  know  the  profits  being  earned  by
 the  industrialists  by  fixing  the  prices  of  these  products  arbitraily.  A  committee  or  a
 commission  should  be  set  up  to  look  into  this  question  so  that  the  exploitation  of  poor
 rural  consumers  could  be  prevented.

 Au  is  supulated  that  16  lakh  acres  of  land  would  be  brought  under  irrigation  through
 Kosi  project;  but  it  is  observed  that  with  its  help  only  4%  lakh  acres  of  land  has  been
 brought  under  irrigation  and  about  34  lakh  acres  have  gone  under  water-logging  due  to
 defective  planning,  This  should  be  looked  into  and  necessary  remedial  measures  should
 be  taken.  The  desilting  plant  is  also  not  working  properly  and  as  ia  result  thereof  a  vast
 area  of  land  is  becoming  unfit  for  cultivation.  I,  therefore,  appeal  for  necessary  steps  in
 this  behalf  at  the  earliest  possible.  Then,  steps  should  also  be  taken  to  construct  Kothar
 Dam  early  by  concluding  an  agreement  with  the  Government  of  Nepal  in  this  regard.
 Construction  of  western  canal  will  no  doubt  benefit  both  India  and  Nepal  but  the  primary
 problem  of  silting.  De-silting  will  only  saver  us  from  floods  but  also  it  will  help  is  gene-
 rating  3000  to  4000  magawatt  of  power  thereby  solving  the  power  crisis  in  North
 India.

 Every  year  an  amount  upto  Rs.  10  crores  is  provided  on  desilting  but  only  a  very
 small  amount  is  actually  spent  and  the  rest  of  the  money  goes  into  the  pockets  of  corrupt
 Officers  and  contractors.  In  fact  corruption  is  rampant  among  the  officers  and  engaged
 in  work  at  Vikram  Dam.  The  hon.  Minister  should  take  effective  measures  to  stop  this
 and  solve  the  basic  problems  of  the  area.

 In  addition  to  the  big  and  small  projects,  Government  should  also  install  tubewells
 on  a  large  scale  through  the  Tubewells  Organisations  of  the  states  so  that  the  small  farmers
 could  also  get  irrigation  facilities  at  cheap  rates.

 At  present  only  18  percent  water  of  the  rivers  Ganges  and  Ghagra  etc.  is  being  utilised
 in  Bihar  and  the  rest  of  it  is  falling  down  in  the  Bay  of  Bengal.  Adequate  measures
 should  be  taken  to  storage  this  water  of  a  large  scale  so  that  water  could  be  utilised
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 for  irrigation  etc.  Efforts  should  be  made  to  bring  Ganges  water  to  South  Bihar  by  con-

 structing  a  canal.  This  would  provide  water  to  Hazaribagh,  Gaya,  Patna  and  Santha
 It  would  not  only  help  in  reducing  unemployment  but  also  would  lessen  depen-

 dence  on  rains.  ‘Minor  irrigation  schemes  also  can  provide  to  lot  many  people  in  Bibar
 where  it  is  said  that  as  many  as  20  lakh  people  are  completely  jobless.

 Then  there  should  be  a  drainage  system. to  stop  water  logging.  Also  let  us  give  a
 all  to  the  university  students  to  join  hands  in  this  work.

 SHRI  NATHURAM  MIRDHA  (Nagaur)  :  In  a  reply  to  an  unstarred  question  it  was
 stated  that  the  Agriculture  Commission  had  given  in  all  2400  recommendations  out  of
 which  1200  were  accepted  and  about  7-8  were  dropped  since  those  were  not  considered
 relevant  whereas  the  rest  were  being  examimined  by  the  Government.  Now,  since  the

 Ministry  is  responsible  for  all  sorts  of  productors,  excepting  productors  in  mines,  and
 thus  covers  a  very  very  vast  area  of  production,  the  commission  too  was  expected  to

 prepare  a  big  report.  Thus  it  gave  its  report  in  as  many  as.38  volumes.

 I  do  understand  that  it  will  not  be  possible  for  the  Government  to  give  details  about
 the  recommendation  accepted  rejected  and  those  under  examination;  but  certainly  I  would

 request  the  hon.  Minister  to  prepare  a  comprehensive  note  thereon  and  arrange  for  a  dis-
 cussion  in  the  House.  It  is  a  very  important  and  if  necessary  the  House  can  be  extended
 to  two  days.

 The  population  of  the  country  is  constantly  increasing  and  the  hon.  Minister  of  Health
 and  Family  Welfare  is  not  feeling  at  all  concerned  with  it  and  has  left  everything  on  the
 mercy  of  God.  It  is  now  feared  that  the  population  will  exceed  65  crore  mark  in  1985

 and  would  multiply  to  102  or  103  crores  by  the  end  of  this  century.  Therefore,  it  is  very
 imperative  on  the  part  of  the  Government  to  take  effective  measures  to  control  the  popu-
 lation  growth  otherwise  country  will  be  in  peril  as  a  result  of  imbalances  alround.

 Then  there  is  a  desert  development  scheme.  Last  vear  an  amount  of  Rs.  6  crores
 was  provided  for  desert  development  but  upto  15th  January.  only  Rs.  2,49,000  had
 been  spent.  This  year  a  provision  of  Rs.  20  crores  has  been  made  but  no  information

 shas  been  given  as  to  how  money  would  be  utilized  and  what  schemes  would  be  formu-
 lated.  desert  area  in  order  to We  had  asked  for  Rs.  1100  crores  to  develop  the  hot
 improve  the  condition  of  the  people  there.

 The  ultimate  source  of  water  in  that  area  will  be  Rajasthan  canal  whose  first  phase
 could  be  completed  in  20  years,  The  second  phase,  it  has  been  stated,  will  be  completed

 In  order  to  benefit  the by  1984  for  which  some  money  has  been  borrowed  from  Iran.
 people  of  desert  area  lift  irrigation  schemes  should  be  taken  up.  No  proper  survey  of
 second  been  made  in  regard  to  the  area  tobe  irrigated  and  also  the  amount  of
 water  required.  Then  there  should  proper  arrangements  for  supply  of  power  for  taking
 out  ground  water  otherwise  how  would  you  operate  the  tubewells  ?  Therefore  there  is
 a  need  to  work  by  getting  guidance  from  the  recommendations  made  by  the  commission
 in  this  respect.  I  am  not  satisfied  with  progress  made  so  far  in  the  implementation  of  desert

 development  scheme.
 in  vain.

 The  time  schedule  suggested  by  the  Commission  should  be  kept
 The  hon.  Minister  should  take  an  early  decision  on  ‘all  aspect  of  the  second

 phase  of  the  project  and  provide  for  more  funds  if  necessary.

 In  connection  with  Rajasthan  canal  I  want  to  point  out  that  Rajasthan  and  Haryana
 got  water  from  Punjab.  It  was’  thought  that  there  should  be  a  joint  control  of  the  head-
 works  but  Punjab  wants  to  keep  full  control.  There  has  always  been  complaints  that  the
 State  were  not  getting  their  due  shares  of  water.  I,  therefore,  suggest  that  there  should  be
 a  joint  control  of  these  three  states  on  the  headworks.  I  don’t  find  any  difficulty  in  arrang-
 ing  for  that.  The  matter  can  be  resolved  by  having  mutual  discussion  among  ‘these

 As  regards  irrigation  most  of  our  rain  water
 rainy  season.  We  should  endeavour  to  arrange  for  at  least  50  percent  use  of  this  rain

 goes  waste  and  unutilised  during  the

 water.  For  that  we  shall  have  to  procure  more  resources  and  also  formulate  this  bound
 programmes.  ‘The  Government  will  have  to  implement  irrigation  schemes  in  phased  manner
 keeping  in  view  the  long  term  benefits.
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 Then  there  are  no  proper  arrangements  in  marketing  of  agricultures  produce.  Both
 the  producer  and  the  consumer  are  in  difficulty  while  the  middlemen  are  happy  and  making
 their  lot,  The  Agriculture  Commission  had  given  a  detailed  report  on  marketing  system.
 It  has  recommended  the  setting  up  of  a  marketing  centre  for  every  population  of  10-12
 thousands.  These  marketing  centres  will  purchase  agricultural  produce  from  the  producers
 and  supply  to  consumers.  The  Govt.  had  made  a  provision  of  Rs.  7  crores  for  marketing
 arrangements.  This  is  very  meagre  for  setting  up  marketing  centres  as  proposed  by  the
 Commission.

 The  Government  should  build  up  buffer  stock  of  cotton  by  keeping  30  per  cent  stock
 The for  that  purpose.  Only  thereafter  it  would  be  possible  to  stabilize  price  of  cotton.

 Government  should  set  up  corporations  in  other  commodities  too  and  build  up  buffer
 stocks  thereof.  Therefore,  safeguarding  the  interests  of  the  producers  and  consumers  the
 Government  should  take  over  the  marking  of  these  commodities  so  as  to  eliminate  the
 middlemen.

 The  price  of  wheat  has  been  increased  by  Rs.  2.50  per  quintal  but  this  increase  is

 quite  inadequate  keeping  in  view  the  increase  in  the  prices  of  agricultural  inputs  and

 machinery.  Also  the  farmers  are  not  getting  proper  price  of  sugar-cane,  cotton,  oilseeds
 and  several  other  commodities,  It  is,  therefore,  very  necessary  to  have  a  proper  marketing
 system  for  agricultural  commodities.  If  we  are  not  able  to  fetch  proper  price  to  the  farmers
 for  their  produce  it  will  result  in  the  production  going  down.  Fluctuations  in  prices  of

 agricultural  commodities  would  cause  instability  in  the  production  too.

 As  regards  mechanisation  in  the  field  of  tubewells,  tractors  and  harvesting  machines,
 this  will  not  creat  unemployment.  It  would  rather  creat  employment  thereby  making  scope
 for  getting  proper  price  for  the  produce,  Today  the  tractor  is  Selling  at  Rs.  45,000  and
 with  all  its  implements  at  Rs.  62  to  63  thousand.  Their  prices  should  be  lowered  so  as
 to-make  it  within  the  reach  of  even  a  small  farmer.  If  one  farmer  cannot  purchase,  let
 a  few  farmers  unit  and  purchase  it.

 Then  there  should  20  or  22  H.P.  tractors  since  tractors  with  lesser  H.P.  do  not  work
 so  efficiently.  There  may  service  societies  to  make  the  tractors  available  to  the  poor
 farmers.  There  may  common  tubewells  also.  This  is  a  big  country  and  these  items  of
 work  belong  to  the  States.  But  certainly  the  centre  can  give  them  direction  and  also
 funds.  I  mean  to  say  that  there  should  a  new  approach  to  centre-state  relations.  We  have
 given  detailed  suggestion  in  our  report  on  this  issue.  You  yourself  admit  that  only  mone-
 tary  provisions  won’t  deliver  goods.  There  is  a  need  of  coordination  between  centre  and
 states  with  a  serious  thinking  on  the  subject.

 Let  the  Government  explains  their  thinking  in  this  respect  and  let  us  discuss  that
 in  the  House.  If  the  population  continues  to  increase  and  the  production  did  mot  increase
 even  your  Janata  Government  would  not  stay.

 श्री  पी०  के०  कोडियन
 जनता  सरकार

 की
 कृषि  सम्बन्धी

 नीति  ग्रामीण

 कृषि  श्रमिकों  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  तथा  देश  के  अन्य  दुखित  किसानों  केहितों  हे सरवेधा

 विरुद्ध  है  ।  इसकी  नीति  धनवान  किसानों  तथा  जमींदारों  को  खुश  करने  शभ्रौर  उन्हें  ही  लाभ

 पहुंचाने की  है
 ।

 85  प्रतिशत  खेत  चार  हेक्टेयर  से  कम  क्षेत्र  के  हैं  और  कुल  भूमि  का  39 .  4

 प्रतिशत है  जबकि  शेष  60. 6  प्रतिशत  भ-क्षत्र  पन्द्रह  प्रतिशत  बड़ी  जोतों के  ग्रन्तगंत  है  |  कुल

 ऋणों  का  दो  तिहाई  भाग  इन्हीं  15 प्रतिशत  को  मिलताਂ  है  श्रौर  सरकार  द्वारा  बांटे  जाने  वाले

 अरन्य  उपादान  जैसे  उवेरक  श्रादि  का  दो-तिहाई  भाग  भी  इनके  हाथ  लगता  है  |

 जनता  सरकार  जोर  शोर  से  दावा  करती है  कि  वह  कृषि  को प्राथमिकता दे  रही  है  ।

 उसका  कहना है  कि  पिछली  सरकार  कृषि  की  सर्वेथा  उपेक्षा  की  परन्तु  मुझे  तो  दोनों  सरकारों  के

 द्वारा  इस  विषय  के  लिए  किए  गए  श्रावंटन  के  कोई  भ्रधिक  wae  नज़र  नहीं  झाता  है  ।  इस

 212



 19  1978  सामान्य  बजट--श्रनुदानों  की

 1978-79

 सरकार  की  भांति  पिछली  सरकार  के  बजट  का  ar  40  प्रतिशत  भाग  कृषि  के  लिए  रखा  गया

 था  ।

 मुझे  तो  कहीं  नज़र  oat
 कि  जनता  सरकार  भूमि  भूमि  का  श्रधिकतम  सीमा

 तथा

 ads  after  कृषि  श्रमिकों  एवम्‌  निर्धन  मज़दूरों  में  बांटने  के  काय  क्रमों
 को  त्रियान्वित  करने

 में  कोई,प्राथमिकता  दे  रही  हूं  ।  दूसरी  जनता  सरकार की  नीति  भूमिपतियों तथा  श्रमीर  किसानों

 जिनके  पास  कुल  भूमि  का  60  प्रतिशत  भाग  के  हितों  को  ही  प्राथमिकता  दे  रही  दूसरा  e

 जनता  सरकार  भूमिपतियों  को  भूमि  के  कब्जों  की  पास-बुकें जारी  करने  जा  रही  है  ताकि  वे  मुजायरों

 तथा  बटाईदारों  को  बेदखल  कर  सके  क्योंकि  उनके  नाम  तो  कहीं  दर्जे  नहीं  हैं
 ।

 जनता  सरकार  की  भूमि  सुधारों  में  कोई  रुचि  नहीं  है  तथा  उसने  यह  कार्य  तो  त्याग ही

 दिया हैं  ।  मैं  पत्नी  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  पिछले  एक  वर्ष में  कितनी  श्रतिरिक्त

 भूमि का  वितरण
 ?

 वह  पिछली  सरकार  जोड़ कर  न  बताएं  |  वह  केवल  श्रपने

 कार्यकाल  के  ही  झ्रांकड़े  दें  त
 कि  यह  पता  लगे  कि  जनता  सरकार

 ने
 क्या  कुछ  किया है

 ।  जनता

 सरकार  की  जमोंदार  समें  नीति  का  कारण  यह  है  कि  स्वयं  गृह  मंत्री  श्री  चरण  सिंह  जमींदारों

 तथा  धनवान  किसानों  के  समर्थक  हैं  उन्होंने  स्वयं  लिखा  है  कि  हरिजनों  तथा  भूमिहीनों  की

 ग्रथव  सीमान्त  किसानों  की  समस्या  फालतू  भूमि  के  वितरण  तथा  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा

 रित  करने  से  नहीं हल  होगी  ।  उनका  कहना हैं  कि  कृषि  श्रमिकों  तथा  छोटे  किसानों  सहित  सभी

 शिक्षित  तथा  ग्रशिक्षित  बेरोजगारों  को  कुटीर  तथा  छोटे  उद्योगों  में  तथा  श्रन्य  गैर-कृषि  उद्योगों  में

 लगाए  जाने  चाहिए  |

 इब  भारत  की  कुल  जन  शक्ति  में  20  प्रतिशत  कृषि  श्रमिक  हैं  तथा  22  प्रतिशत  किसान

 शर ये  दोनों  भारत  की  कुल  जन  संख्य  के  50  प्रतिशत  हैं  इनकी  संख्य  35  करोड़ है  ।  यदि

 alo  चरण  सिंह  की  इच्छानुसार  इन  लोगों  को  कुटीर  तथा  छोटे  उद्योगों  की  श्रोर  श्राकषित  किया

 गया  तो  उनके  द्वार  किया  गयाਂ  उत्पादन  कहां  बेचा  जाएगा  ?  क्योंकि  सारा  उपभोक्ता  बाज़ार  तो

 एकाधिकारियों  के  हाथों  में  है  इस  तरह  की  कल्पना  तो  मात्र  शेखचिल्ली  की  कल्पना  है

 ran  ata  देश  के  गरीब  किसानों  तथा  श्रमिकों  को  बहकाने  के  इलावा  कुछ भी  नहीं  है  ।

 जहां तक  जनता  सरकार
 की

 मूल्य  नीति  का
 सम्बन्ध  है  उसका  झुकाव

 भी
 मुना

 खोरों  तथा
 काला  बाजारियों  के

 पक्ष
 में  है

 ।  गेहूं की  वसुली  मूल्य  112  रुपये  प्रति  face  निर्धारित

 किया  गया  है  जबकि  किसानों
 को  अरपना  गेहूं  विवश  होकर  80  से  90  रुपये  प्रति  क्विंटल बेचना  पड़

 रहा है
 ।

 इकोनोमिक  टाइम्स  के  भ्रनुसार  थोक  मूल्य  सूचकांक  में
 तो  2

 बिन्दू  की  वृद्धि  हुई  जबकि

 कच्ची  सामग्री का  मूल्य
 13  बिन्दू  गिर  गया  है  हालांकि  निर्माताश्रों

 ने  भ्रपनी  वस्त॒भ्मों थनी  के  मूल्यों  में

 2  बिन्दुप्नों  से
 अ्रधिक  की  वृद्धि  कर  दी  है  ।

 इस
 प्रकार  स्पष्ट  है  कि  किसानों

 के  उत्पादों के  मूल्यों

 में  गिरावट  हुई  है  तथा
 निर्माताश्रों  की  मदों  से  म्त्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  कृषि  उत्पादों तथा  तैयार

 वस्तुप्नों  के  मूल्यों  में कोई  समानता  होनी  चाहिए ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  में  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  100  कर्मचारियों  की  सेवाएं  समाप्त

 फर  दी  गई  थीं  ग्रौर  उन्हें  भ्रभी  तक  बहाल  नहीं  किया  उनकी  सेवा  शर्तों  में  एकतरफा
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 फेरबदल  कर  गई  थी  जो  कि  श्रौद्योगिक  विवाद  श्रधिनियम  की  धारा  9  का  सर्वेथा

 उल्लंघन  थी  ।  इसी  लिए  इन्होंने  नियमानुसार  काम  करोਂ  का  श्रान्दोलन  करने
 का

 निर्णय  करना  पड़ा |

 सरकार  उनकी  उचित  मांगों  को  पूरा  करे  ।

 SHRI  RUDRA  SEN  CHAUDHARY  (Kaiserganj)  :  I  rise  to  support  the  Memands  for

 Grants  but  also  I  want  to  draw  the  attention  of  the  House  to  the  miserable  cohdition  of

 the  farmers  who  are  every  year  badly  affected  by  natural  calamities.  No  adequate  pro-

 grammes  were  implemented  during  the  last  30  years  to  improve  the  economic  condition

 of  these  people  who  have  been  suffering  from  floods  and  drought  every  year.

 Floods  are  regular  features  in  India.  They  cannot  be  stopped  fully,  but  certainly

 they  can  be  controlled.  Statistics  show  that  every  year  24  crore  hectares  of  land  submerges

 in  flood-waters  and  there  is  an  average  loss  to  the  tone  of  247  crores  rupees.  Last  year

 the  loss  was  estimated  to  Rs.  1118  crores,  By  now  only  85  lakh  hectare  of  land  has  been

 protected  from  floods  which  is  only  47  percent  of  the  total  land  submerging  every  year.

 Effective  measures  are  therefore  imperative  in  this  regard.  The  centre  as  well  as  State

 Governments  spent  huge  funds  on  floods  relief  measures  but  without  encouraging  results.

 If  these  funds  are  converted  into  flood  control  funds  it  might  be  possible  to  check  the  floods

 more  effectively.  In  this  context  the  hon.  Minister  should  look  at  the  flood  control  pro-

 grammes  in  a  pragmatic  manner.  In  order  to  check  floods  we  should  find  out  some  per-
 manent  measures.  Big  reservoirs  should  be  built  up  to  store  flood  waters  and  the  system
 of  drainage  be  planned  at  a  national  level.  Water  accumulated  in.  the  pools,  lakes,  tanks

 etc.  also  causes  floods  since  it  neither  goes  away  nor  does  it  dry  up  so  soon.  Atrangements
 should  also  be  made  to  drain  such  water  out.

 There  are  three  major  rivers  in  my  area,  Entire  eastern  U.P.  continues  to  be  back-
 ward  because  of  flood  problems.  In  this  context  we  have  heard  of  Ghagra.  Karnali  and

 Rapti  projects.  The  Government  should  immediately  take  up  these  projects  and  relieve  the

 people  of  this  devastation.  These  projects  will  not  only  help  in  controlling  the  floods  but

 would  also  be  source  of  power  which  could  be  use  for  development  work.

 The  experts  have  recommended  .aforestation  programmes.  Aforestation  also  helps
 in  controlling  floods.  Besides  that  proper  arrangements  should  also  be  made  for  irrigation
 of  land  there.  Shallow  Tubewells  should  installed  in  the  river-basin  areas.

 It  is  stated  in  the  report  that  5  crore  hectameter  water  available  underground  and  by
 now  only  1.3  crore  hectameter  water  has  been  taken  out.  There  is  no  danger  in  taking
 out  the  rest  of  water  too  since  the  rains  would  compensate  that.

 The  previous  Government  made  provisions  for  agricultural  implements  only  for  big
 farms  but  not  for  small  and  marginal  farmers.  Arrangements  should  be  made  for  making
 these  implements  to  the  small  and  marginal  farmers  also.  Their  manufacture  should

 be  taken
 up  at  a  large  scale.

 It  is  often  said  that  the  Indian  farmer  is  not  either  aware  of  or  interested-in  newly
 developed  seeds  and  technology.  But  the  experience  during  the  last  10  years  has  defied
 this  wrong  motion.  On  getting  good  seeds  they  increased  production  several  folds  and  we

 are  now  self-sufficient  in  wheat  and  paddy.  But  no  research  has  been  made  in  respect  of
 oil  seeds  and  pulses  ‘which  are  very  base  of  our  daily.  utility  and  price  level.  Therefore,
 special  research  should  be  undertaken  in  these  fields.
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 In  the  work  of  educating  the  farmers  in  effective  manner,  a  model  farm  should  be

 set  up  in  every  village  and  exhibitions  should  be  organised  in  the  villages  to  given  them

 information  about  the  latest  agricultural  technology.  The  demonstration  schemes  should

 also  imphemented  to  impart  practical  know-how  to  the  farmers  so  that  they  could  increase

 their  production,

 As  regards:  use  of  fertilizers  special  emphasis  has  been  laid  on  the  use  of  nitrogen  fertili-

 zer  and  the  farmers  are  not  being  supplied  with  phosphates and  potash  in  adequate  quantities.
 We  have  no  effective  machinery  for  imparting  training  in  the  use  of  marginal  nutrients  which

 are  very  essential  to  bring  about  an  increase  in  agricultural  production.  Every  village
 should  be  provided  with  a  special

 electronic
 machinery  so  that  the  farmers  could  utilise  the

 balanced  fertilizers.

 Finally,  I  would  like  to  point  out  ‘that  our  agriculture  has  never  been  viewed  from

 industrial  angle,  neither  has  there  been  an  planning  in  accordance  therewith.  The  Govern-

 ment  officers  who:  go  to  the  farmers  to  educate  them  disseminate  information  only  in

 theory  and  the  information  gathered  by  them  only  through  groups  or  seminars.  Therefore,

 special  importance  should  be  given  to  agriculture  in  order  to  bring  it  under  uniform  pattern
 of  administration  and  expert  personnel  should  be  deployed  to  impart  necessary  training  to

 them  at  village  level  and  on  practical  basis.

 I  hope  my  suggestions  would  be  given  due  considerations.

 SHRI  MOTIBHAI  R.  CHAUDHARY  (Banaskantha)  :  I  congratulate  the  hon.  Minis-

 ter  for  making  more  provision  in  budget  this  year  for  agriculture;  but  only  this  would

 not  deliver  goods.  The  money  provided  should  be  utilised  properly  and  there  should  be

 machinery  to  keep  a  watch  on  its  proper  and  effective  utilisation.  It  is  a  very  unfortunate

 state  of  affairs  the  our  producers  i.e.  our  farmer  is  himself  deprived  of  what  he  produces..
 The  Government  should  therefore  enable  to  ‘him  get  what  he  spends  on  his  production.

 Agriculture  can  no  more  be  afforded  as  a  deficit  endeavour.  Seventy  percent  of  our  people

 are  agriculturists  or  depend  upon  agriculture.  They  should  be  given  items  of  daily  use

 at  concessional  rates.  But  the  fact  is  other  way  round.  The  prices  of  agricultural  imple-
 ments  ard  inputs  are  increasing  every  day.

 How  will  then  the  farmer  re-encouraged  to  put  in  heart  and  save  together  in  agri-
 culture  ?

 Irrigation  is  the  main  factor  in  agriculture  and  that  only  can  help  in  increasing  the

 production  since  the  land  is  not  going  to  multiply,  Therefore  more  provision  should  be

 made  in  the  budget  for  irrigation.

 Narmad  Project  is  a  multi-purpose  project.  It  will  give  power  and  help  in  increasing

 our  production.  Its  waters  will  irrigate  dry  areas  of  Gujarat.  We  hope  that  the  dispute

 will  be  resolved  very  soon  by  the  Tribunal.  Thereafter  it  should  be  executed  at  the  earliest

 possible.

 Floods  and  drought  are  the  two  big  problems  in  our  country.  In  my  constituency

 there  are  less  rains  but  more.  floods.  Some  provisions  should  be  made  to  control  floods

 there.  I  request  the  centre  to  grant  more  grant  to  Gujarat  in  this  purpose.

 More  than  half  of  the  farmers  in  my  constituency  Banaskantha  are  having  1655  than

 But  no 2  hectares  of  land  each  and  the  rest  of  them  are  landless  agricultural  labour.

 215



 General  Budget—Demands  for  Grants,  1978-79  April  19,  197%

 scheme  on  small  for  marginal  farmers  has  been  implemented  in  any  of  its  tehsils.  Such

 schemes  should  be  implemented  there.

 D.P.A.  scheme  is  a  must  in  Banaskantha  district  to  bring  it  at  par  with  other  districts.

 A  proposal  made  in  this  respect  be  approved.

 Ministry  of  Agriculture  should  advise  the  Ministry  of  Commerce  as  to  when  the

 agricultural  commodities  should  be  imported  or  exported  so  that  agriculturists  ¢ould  get
 a  remunerative  price  for  his  agriculture  produce.

 The  Government  should  give  a  thought  to  increasing  production  of  insecticides  and

 should  also  ensure  the  availability  thereof  to  the  farmers  in  unadulterated  form.

 It  is  good  that  the  Ministry  has  done  enough  for  the  dairy  development,  A  household

 can  well  ‘manage  to  earn  its  livelihood  by  keeping  one  or  two  milchy  cattles.  But  the

 absence  of  good  roads  in  rural  areas  is  an  impediment  in  the  development  of  this  industry.
 Milk  gets  sour  or  spoiled  before  reaching  the  cooperative  dairies  who  there  cannot  turn  it

 into  milk  powder  also.  Therefore  the  purpose  of  constructing  rural  link  roads  should  be

 implemented  immediately  to  give  an  boost  the  dairy  industry.

 With  these  words  I  support  the  Demands  for  Grants.

 श्री  ato  पी०  कदम  :  मैंने  राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  के  प्रतिवेदन को  जल्दी  में  पढ़ा

 है  परन्तु  में  कहना  चाहुंगा  कि  यह  एक  उत्कृष्ट  तथा  सुप्रमाणित  दस्तावेज है
 |  सरकार

 इस

 वेदन  में  feu  गए  सुझादों  को  श्रियान्वित  करते  के
 हर  प्रयास  करे

 प्राजादी  के  बाद  से  हमारे  यहां  खाद्यान्नों  की  भारी  कमी  रही  है  ale  उनके  लिए  हम
 ~

 इधर-उधर  भागते  रहे  हैं  अ्रौर  हमें  ये  खाद्यान्न  देने  वाले  देश  हमारी  विदेश  नीति  वो  T aT  हित  में

 मोड़ने  के  लिए  हम  पर
 दबाव  डालते रहे  हैं

 अरब  तो  भगवान  का  शुक्र  है  कि  हमारे  कृषि-वैज्ञानिकों  की  कड़ी  मेहनत  तथा  हमारे  भारतीय

 नेताश्रो ंकी  समझबूझ  के
 फलस्वरूप

 हमारी  समत्या  पिछले
 तीन-चार  बरस

 से  हल  हो  गई  है  श्रौर  aa

 हमारी
 स्थिति  मज़बूत  है  ।  श्रब हम

 धान  तथा  की  उपज
 के  मानले  में  काफी  सुरक्षित  स्थिति

 ि में  ए  ।

 ay  व्यत्स्था  को  सुदूढ़  बनाने  के
 लिए  हमें  भूमि  सुधार  लागू  करने  चाहिएं  कर्नाटक  राज्य  में

 हमने  इस  दिशा  में  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  ।  परन्तु  दुर्भाग्य से  जनता  सरकार  ने  राज्य  सरकार

 के  विरुद्ध  एक  चला  दिया  are  राष्ट्रपति  के  शासन  के  दौरान  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  बनाया  गठित

 भूमि  पंचाट  समाप्त
 कर

 दिया
 |  wer  वही  जनता  पार्टी  वाले  यहां  भूमि  सुधारों  की  दुहाई  दे  रहे  हैं  ।

 में  जानता  हूँ  कि
 उन

 का
 भूमि  सुधारों  में  कितना  विश्वास है

 ।  wa
 उनकी  काफी  पोल  खुल  गई

 | ह

 जनता  पार्टी  के  शा
 उत्तरी  राज्यों

 में  हम  देखते  हैं  कि  ह्यारों का का  बोलबाला है  ।

 जिस  दिन  जनता  सरकार
 बनी  जमींदारों  ने  खुले-प्राम  मनमानी  करने  लगे  हैं  यही  मुख्य  कारण

 वर्गों  पर
 है  कि  वहां  गरीब  हरिजनों  तथा  समाज

 के
 कमज़ोर  नग  अ्रत्याचार  हो  रहा  है  ।

 उत्तर  भारत  में  कानून  श्रौर  व्यवस्था
 की  स्थिति बहुत  ही  ख़राब  है

 ।
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 जहां  तक  उत्पादन  प्रौः
 अनुसंधान  का

 सम्बन्ध  किसानों  को  weet  क्रिस्म
 के

 बीज  दिए

 जाने  चाहिए  शोर  cata  सादा  में  उपलब्ध  wae  जानें  +  asi  के  मामले  से  काफी

 धोखाधड़ी  हो  रही  है  ।

 सभापति  महोदय :  श्राप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।  सभा  कल  ग्यारह बजे  तक

 के  लिए  स्थैंगित  होती
 है  |

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  गुरुवार  20  श्रप्रेल  1978/30  1900  (a)  को

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Thursday  April,  20,  1978/
 Chaitra  30,  1900  (Saka).
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